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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सभा  को  अपने  दो  भूतपूर्व  साथी  श्री  भक्त  दर्शन  तथा

 श्री  शंकर  दयाल  सिंह  के  दुःखद  निधन  के  व  रे  में  सूचित  करना  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  ने  1952-70  के  तीसरी  तथा  चौथी  लोक  सभा  में  उत्तर
 प्रदेश  के  गढ़वाल  निर्वाचन  क्षेत्र  का  सफलतापूर्वक  प्रतिनिधित्व  किया  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  ने  शांतिनिकेतन  में  शिक्षा  प्राप्त  की  तथा  कम  उम्न  में  ही  स्वतंत्रता  संघर्ष  में
 शामिल  हो  गए  तथा  अनेक  वर्षों  तक  बन्दी  रहे  ।

 वह  एक  प्रसिद्ध  सांसद  तथਂ  शिक्षाविद्‌  भी  1963-71  के  दौरान  केन्द्रीय  मंत्री  के  रूप  में
 उन्होंने  विभिन्‍न  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  बखूबी  संभाले  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  ने  अपने  लम्बे  सावंजनिक  जीवन  में  गढ़वाल  के  विकास  में  गहन  रूचि  ली
 तथा  इस  क्षेत्र  के  विकास  से  जुड़े  अनेक  संगठनों  से  सम्बद्ध  रहे  ।

 वह  हिन्दी  को  बढ़ावा  देने  में  बहुत  लीन  थे  तथा  विभिन्‍न  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  संगठनों  से
 बड़ी  अंतरंगता  से  सम्बद्ध  रहे  ।

 बे  स्वस्थ  पत्रकारिता  को  प्रोत्साहित  करते  थे  और  एक  हिन्दी  साप्ताहिक  भूमिਂ  के  संस्थापक
 संपादक  थे  ।  उन्होंने  तथा  की  दिवंगत  दो  पुस्तके  प्रकाशित
 की  ।

 वह  एक  विख्यात  तथा  समपित  सामाजिक  तथा  राजनैतिक  कार्यकर्ता  थे  तथा  गांधीवादी  जीवनचर्या
 में  विश्वास  करते  थे  तथा  उन्होंने  कस्तुरबा  गांधी  राष्ट्रीय  स्मारक  निधि  को  संगठित  किया  था  ।

 उन्होंने  भूतपूर्व  सैनिकों  और  सेवारत  जवानों  के कल्याण  के  लिए  अनथक  कार्य  किया  और  साथ  ही  आजाद
 हिन्द  फौज  राहुत  कोष  की  स्थापना  की  ।
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 श्री  भक्त  दर्शन  का  देहावसान  79  वर्ष  की  आयु  में  30  1991  को  हो  गया  ।

 श्री  शंकर  दयाल  सिंह  ने  1984-89  के  दौरान  आठवीं  लोक  सभा  में  बिहार  के  धनबाद  निर्वाचन
 क्षेत्र  प्रतिनिधित्व  किया  था  ।

 इससे  पहले  वे  अनेक  वर्षों  तक  बिहार  विधान  परिषद्‌  तथा  बिहार  विधान  सभा  के  सदस्य

 रहे  ।  वह  अनेक  वर्षों  तक  राज्य  मंत्री  परिषद  के  सदस्य  रहे  और  विभिन्‍न  विभागों  में  उल्लेखनीय  कार्य
 किया  ।

 उन्होंने  सक्रिय  राजनीतिक  और  सामाजिक  कार्यकर्ता  के  रूप  में  शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए  जोर*
 शोर  से  कार्य  किया  और  अनेक  शैक्षिक  संस्थाओं  की  स्थापना  की  ।

 श्री  सिंह  सभा  की  कार्यवाही  में  सक्रिय  भाग  लेते  थे और  उनके  योगदान  की  सराहना  की  गई

 उनका  देहावसान  66  वर्ष  की  आयु  में  14  1991  को  हुआ  ।

 हम  अपने  इन  मित्रों  के निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  और  मुझे  विम्वास  है  कि  सभा  मेरे
 साथ  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करेंगे  ।

 अब  सभा  दिवंगत  आत्माओं  के  प्रति  सम्मान  में  कुछ  क्षण  मौन  खड़ी  रहे  ।

 तत्पश्लात  सदस्यथगण  थोड़ी  देर  सोन  खड़े  रहे  ।

 11.05  स॒०  पू०

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 # 121,  श्री  योगेश  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  किए  जाने  वाले  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  का
 वज्यौरा  कया  और

 चेरनोबिल  जैसी  किसी  दुर्घटना  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरिट  :
 और  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 जिवरण

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  संबंधी  अवधि  तथा  परिव्यय  को  अभी  अंतिम  रुप  विया  जाना

 इस  योजनाअवधि  में  उन  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  क ेअलावा  जो  पहले  से  काम  कर  रहे  नरोरा
 में  दूसरे  यूनिट  को  तथा  ककरापार  में  220  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  दो  यूनिटों  की  चालू  किया

 जाएगा  और  राजस्थान  का  तीसरा  तथा  चौथा  यूनिट  (220  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  2

 और  कंगा  का  पहला  तथा  दूसरा  यूनिट  (220  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  2  निर्माणावस्था

 2
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 के  अन्तिम  चरण  में  पहुंच  जाएंगे  ।  यह  प्रस्त।व  है  कि  परियोजना  संबंधी  वित्तीय  संस्वीक्ृति  मिलने  तथा

 धनराशि  उपलब्ध  होने  पर  इस  योजनावधि  के  दौरान  में  220  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले

 4  यूनिटों  3  से  6  तारापुर  में  500  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  2  यूनिटों

 परमाणु  विद्युत  परियोजना  3  तथा  4)  और  राजस्थान  में  500  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  2  यूनिटों

 परमाणु  विद्युत  परियोजना  5  तथा  6)  तथा  कुडानकुलम  में  1000  मेगावाट  विद्युत  क्षमता

 वाले  2  यूनिटों  का  निर्माण  काये  शुरु  किया  नए  यूनिदों  के  संबंध  में  स्थिति  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  स्पष्ट  हो  पाएगी  ।

 चेरनोबिल  में  जिस  तरह  की  हुई  थी  वह्‌  आर०  बी०  एम०  के०  किस्म  के  रिएक्टरों
 में  होनी  आपेक्षिक  थी  और  उन  विशेष  परिस्थितियों  की  वजह  से  जिनमें  उसे  उस  समय  चलाया
 गया  ऐसी  दुघंटना  हमारे  रिएक्टरों  में  जिन्हें  बहुत  ही  नियमित  प्रचालन  परिस्थितियों  में  चलाया
 जाता  नहीं  हो  सकती  ।  चेरनोबिल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  की

 गई  विस्तृत  पुनरीक्षाओं  ने  भारतीय  परमाणु  विद्युत  रिएक्टरों  की  सुरक्षा  संबंधी  यथेष्टता  स्थापित  कर
 दी  अत्यधिक  सावधानी  के  तौर  चालू  बिजलीघरों  में  आपात  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  तैयार
 की  गई  योजनाओं  को  सुदृढ़  बनाया  गया  है  ।

 श्री०  भोगेन्द्र  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  पहले  ही  निर्माणाधीन  परियोजनाओं
 तथा  प्रस्तावित  परियोजनाओं  का  उल्लेख  है  तथा  यह  भी  स्पष्टीकरण  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 को  अन्तिम  रूप  देते  समय  प्रस्तावित  इक।ईयों  की  स्थिति  बदल  सकती  मैं  मंत्री  महोदय  से  मौजूदा
 तथा  प्रस्तावित  संयंत्रों  तथा  पहले  ही  कार्यरत  संयंत्रों  के  बारे  में  जनना  चाहता  लागत  तथा  वास्तविक
 उत्पादन  के  संबंध  में  अभी  तक  200  मेगावाट  की  क्षमता  की  छोटी  500  मँंगावाट  क्षमता
 की  बड़ी  इकाईयों  तथा  इससे  भी  अधिक  की  और  भो  बड़ी  इकाईयों  के  परिणाम  क्‍या  रहे  हैं  ?
 मैं  यह  भी  ज।नना  हूं  कि  छीटी  अथवा  मध्यम  इकाईयों  से  अधिक  तथा  बेहतर  विद्युत
 और  शीघ्र  मिल  मैं  समझता  हूं  कि  बिह/र  तथा  अन्य  क्षेत्र  इस  संबंध  में  रहे  हैं  ।
 मजबूरियां  कुछ  भी  रही  बिहार  अपेक्षित  क्‍यों  अगर  नहीं  तो  क्या  परमाणु  विद्युत
 संयंत्र  की  स्थापना  वाले  राज्यों  की  श्रेणी  में  बिह/र  को  भी  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  हम  अक्सर
 यह  सुन  रहे  हैं  कि  यूरेनियम  का  एक  भाग  हमारे  पड़ौसियों  को  भेज  दिया  गया  क्‍या  इस  श्रेणी
 में  बिहार  को  भी  शामिल  किया  जाएगा  ?

 अीमती  सार्गारेट  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगी  ।  हमारी  मौजूदा  योजनाओं
 में  बिहार  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  जब  हम  इस  क्षेत्र  में
 आगे  बढ़ेंगे  तब  उस  चरण  में  भी  इसे  शामिल  करने  से  वंचित  रखा  जाएगा  ।

 ओ०  भोगेस  |  इसे  अलग  रखने  का  क्या  कारण  है  ।?

 ओसतो  सार्गारेट  अल्वा  :  इस  राज्य  को  फिलहाल  अलग  रखने  के  कुछ  कारण  तो  हमें  ज्ञात  हैं  ।
 1969  में  व्यावसायिक  उत्पादन  शुरू  हुआ  था  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  समय  हम  इसे  तीन
 श्रेणियों  में  बांट  सकते  प्रथम  श्रेणी  में  वे  परियोजनाएं  हैं  जो  पहले  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।  दूसरी  श्रणी
 निर्माणाधीन  योजनाओं  की  है  जिन्हें  अभी  पुरा  किया  जाना  है  और  जहां  तक  नई  परियोजनाओं  का  सबंध

 एकया  दो  संयत्रों  के  लिए  हमारे  साथ  वार्ता  चल  रही  उदाहरण  के  लिए  तमिलनाड़  में  दो
 संयंत्र  इकाईयों  के  लिए  हम  सोबियत  संध  से  वार्ता  कर  रहे  हैं  ।
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 माननीय  सदस्य  ने  अब  विद्यमान  क्षमता  के  बारे  में  कहा  है  ।  विभिन्‍न  संयंत्रों  की  विभिन्न
 स्थापित  क्षमता  मैं  कहती  हूं  कि  ये  सभी  वास्तव  में  पूर्ण  क्षमतानुसार  कार्य  नहीं  कर  रहे  है  ।  इनमें  से

 कुछ  तो  अपनी  क्षमता  से  कम  काम  कर  रहे  हैं  क्योंकि  इन्हें  चलाने  में  कुछ  कठिनाइयां  आ  रही  हैं  ।  एक
 या  दो  स्थानों  पर  तो  यह  समस्या  कुछ  उपकरणों  के  खराब  हो  जाने  की  उदाहरण  के  लिए  तारापुर
 संयंत्र  में  64  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा  है  जबकि  यहां  पर  प्रति  इकाई  स्थापित  क्षमता

 160  मेगावाट  राजस्थान  में  कोटा  में  एक  इकाई  है  जिसकी  केवल  15  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग

 हो  रहा  ऐसा  विभिन्‍न  समस्याओं  के  कारण  हो  रहा  इस  समय  एक  समान  क्षमता
 का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  हम  इन  संयंत्रों  में  स ेकुछ  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बेहतर
 बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  निःसंदेह  यह  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  हमें  उपलब्ध  संसाधनों
 पर  निर्भर  करेगा  ।

 श्री०  भोगेला  लागत  और  उत्पादन  के  अनुपात  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?  मेरा  मुख्य  प्रश्न
 मध्यम  तथा  बड़े  संयंत्रों  में  लागत  और  उत्पादन  के  अनुपात  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  परमाणु  संयंत्रों  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  भोगेन्द्र

 अध्यक्ष  सहोवय  :  केवल  एक  ही  प्रकार  के  संयंत्र  ,.  .

 श्री  भोगेस  विवरण  में  भी  220  मेग।वाट  और  500  मंगावाट  के  संयंत्रों  का  उल्लेख

 श्रीमती  मार्भरेह  अल्या  :  220  मैगावाट  तथा  500  मँगावाट  के  संयंत्रों  की  लागत

 तुलनात्मक  इनके  आकार  के  अनुसार  निवेश  अधिक  हो  जाता  है  और  ऐसा  नहीं  है  कि  बड़ा  संयंत्र

 ही  सस्ता  होता  है  ।  ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  भोगेस्द्र  अब  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  दो  प्रश्न  पूछे  थे  ।

 श्री  भोगेरा  महोदय  |  ऐसा  नहीं  है  ।  उन्होंने  मेरे  पहले  प्रश्श  का  एक  भाग  छोड़
 मैंने  इसे  दोहराया  भी  था  ।

 श्री  मिमेलकान्ति  चटर्जो  :  यह  ठीक  उन्होंने  अपने  प्रश्न  क ेएक  भाग  को  दोहराय

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कक्ष  में  उनसे  बात  करें  तो  आपको  और  अधिक  जानकारी  मिल

 जाएगी  |  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 श्रों  जसवन्त  अध्यक्ष  माननीय  राज्य  मंत्री  ने  प्रथम  प्रश्न  का  उत्तर  देने  का  काफी
 अच्छा  प्रयास  किया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  अभी  भी  ऐसा  ही  करेंगी  ।  मैं  केवल  तीन  स्पष्टीकरण

 चाहता  हूं  ।  बीसवीं  सदी  तक  हम  10,000  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 लेंगे  इसकी  जो  घोषणा  हमने  की  उसकी  इस  समय  क्‍या  स्थिति  है  ?  क्‍या  हम  इससे  पीछे  हैं  अथवा

 हम  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  आपने  इस  लक्ष्य  को  छोड़  दिया  है  ?  यदि  आपने  इसे

 छोड़  दिया  है  तो  क्‍यों  ?  आर०ए०पी०पी०  3  और  4  तथा  आर०ए०पीण्पी०  5  से  8
 को  क्‍या  स्थिति  है  ?  क्‍या  अपने  निर्धारित  कार्यक्रमानुसार  उन  पर  कार  हो  रहा  है  यदि  ऐसा  नहीं  हैं
 तो  क्‍यों  ?  प्रदूषण  सम्बन्धी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ?
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपका  प्रश्न  काफी  अधिक  विषयों  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  जसबन्त  मूल  प्रश्न  भी  प्रदूषण  सम्बन्धी  भेंसरोड  पंचायत  समिति  जो  मेरे  वर्तमान
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  पड़ती  वहां  पर  स्थित  आर०ए०पी०पी०  में  भारी  जल  संयंत्र  स ेजल  की  निकासी  के
 कारण  होने  वाले  प्रदूषण  सम्बन्धी  समाचार  मिले  ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  अंतिम  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 आओमतो  मार्गरेचट  अल्या  :  आर०ए०पी०पी०  3  तथा  4  को  वित्तीय  स्वीकृति  1986
 में  दी  गई  थी  तथा  मूल  समयसीमा  मई  1995  तथा  नवम्बर  1995  है  ।

 श्री  जसवस्त  सिंह  :  क्‍या  आप  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  कार्य  कर  रहे

 अआीमती  मसार्गरेठ  अल्या  :  जंसा  मेने  पहले  कहा  था  यह  वित्तोय  संसाधनों  पर  निम॑र  करता  जो
 विभिन्न  स्तरों  पर  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ताकि  जिस  कार्यक्रम  की  धोषणा  की  गई  है  उसे  वास्तव  में
 कार्यानिवित  सके  ।  आंठवी  योजना  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  है  तथा  बातचीत
 जारी  है  ।  जहां  तक  इन  संयंत्रों  का  सम्बन्ध  हम  आशा  करते  हैं  कि  इस  कार्यक्रम  हेतु  हमें  जिस  वस्तु
 की  भी  आवश्यकता  वह  हमें  योजना  आयोग  उपलब्ध  कराएगा  ।  इस  समय  हम  आशा  कर  रहे
 हैं  कि हम  क्रमशः  आर०ए०पी०पी०  3  तथा  4  के  लिए  मई  1995  तथा  नवम्बर  1995  को  निर्धारित
 समयसीमा  को  ही  मान  कर  आर०ए०पी०पी०  5  से  8  के  सम्बन्ध  में  हमें  इस  समय  पूरा  भरोसा

 नहीं  है  क्योंकि  यह  हमारी  संसाधन  स्थिति  पर  निर्भर  करता  है  ।  में  नहीं  समझता  कि  जब  तक  हमें  संसाधन
 उपलब्ध  नहीं  कराए  जाते  हम  ऊार्यक्रमों  को  आगे  बढ़ा  सकेंगे  ।

 क्री  जसवन्त  सिह  :  आप  बीसवीं  सदी  तक  10,000  मेगावाट  का  लक्ष्य  कैसे  प्राप्त  कर  सकेंगे  ?
 आपने  यह  कहकर  अपनी  बात  आरम्भ  कर  दी  कि  आप  10,000  मेगावाट  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 श्रीमती  मार्गरेट  मैंने  वह  नहीं  कहा  था  ।  आठवीं  योजना  में  उपलब्ध  संसाधनों  पर  यहू
 निर्भर  करता  है  ।  मैं  इस  समय  नहीं  कह  सकती  कि  वे  संसाधन  कौन  से  होंगे  ?

 श्री  शिव  चरण  माथुर  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी-अभी  सभा  को  सूचित  किया  है  कि  आर०ए०
 पी०पी०  के  प्रथम  रिएक्टर  ने  अपनी  क्षमता  15  प्रतिशत  दी  कया  यह  प्रथम  रिएक्टर  के  सम्बन्ध  में

 है  जिसे  कनाडा  से  भारत  में  लाया  गया  था  ?  वह  एक  प्रयोगात्मक  अवस्था  थी  ।  दूसरे  रिएक्टर  के  बारे
 में  क्‍या  हुआ  जिसे  राजस्थान  से  लाया  गया  था  ?

 ह

 यहूं  अनुमान  लगाया  गथा  था  कि  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  235  मेगावाट  की
 क्षमता  वाले  दो  विद्युत  संयंत्र  लगाए  जाएंगे  ।  तथा  500  मेगावाट  की  क्षमता  वाले  चार  संयंत्रों  कौ
 आठवीं  तथा  नौवीं  योजना  अवधि  में  लगाया  जाएगा  ।  अतः  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इन  सभी  संयंत्रों
 जिनकी  स्वीकृति  दे  दी  गयी  थी  तथा  जिनके  बारे  में  शुरू  में  विचार  किया  गया  था  कि  उन्हें  निर्धारित
 समय  के  अन्दर  ही  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ।  उन  सब  के  बारे  में  क्या  समय  सीमा  निर्धारण  की

 गई  थी  ।

 श्रीमती  सार्गरेट  अल्वा  :  जहां  तक  कोटा  संयंत्र  का  सवाल  है  यह  ठीक  है  कि  इसका  पहला  चरण
 केनेडियन  सहायता  से  पूरा  किया  जाना  था  ।  परन्तु  1974  के  परीक्षण  के  पश्चात्‌  उन्होंने  इस
 परियोजना  को  छोड़  दिया  तथा  हमें  इसे  अपने  बलबूते  पर  ही  इसका  काम  शुरू  करना  पड़ा  था  ।  हम
 ऐसा  कर  पाने  में  समर्थ  भी  रहे  थे  परन्तु  जैसे-जैसे  परियोजना  पर  काम  आगे  बढ़ता  चला  गया  वैसे  ही
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 इस  परियोजनों  को  चलाने  सम्बन्धी  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  तथा  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  हम  प्रथम  कोटा
 संयंत्र  का  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  दूसरे  चरण  के  बारे  में  भी  बही  उत्तर  है  कि  यदि

 हमें  संसाधन  उपलब्ध  हो  जाते  हैं  तब  हम  इस  पर  कार्य  कर  सकेंगे  ।

 भ्रों  शिव  चरण  मैं  रिएक्टर  प्रथम  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।

 अआओीमती  सार्गरेह  दूसरा  ठीक  काम  कर  रहा  है  ।  दूसरे  के  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं
 है  ।  पहले  रिएक्टर  के  सम्बन्ध  में  हमें  कठिनाई  थी  |  अब  हम  अगले  जिनकी  कि  अब  बारी  है
 पर  ठीक  से  कार्य  कर  सकते  हैं  ।

 आर०ए०पी०पी०  WF  के  बारे  में  मैं  यही  कहूंगी  कि  हमने  आर०ए०पी०पी०  1  का  पन्द्रह
 प्रतिशत  की  तुलना  में  ७9  प्रतिशत  उपयोग  किया  है  ।

 शो  राम  नाईक  :  तारापुर  मेरे  उत्तर-मुम्बई  निर्वाचन-श्रेत्र  मे ंपड़ता  आर०ए०पी०पी  ०

 1  तथा  अर०ए०पी०पी०  ॥  एकक  लगभग  25  वर्ष  पूर्व  बनी  थी  तथा  आर०ए०पी०पी०  पा  तथा

 आर०ए०पी०पी०  Iv  अभी  विचाराधीन  इन  दो  संयंत्रों  क ेसाथ  समस्या  यह  है  कि  वहां  के
 वासियों  को  शिक्रायत  है  तथा  वे  कहते  हैं  कि  जो  जमीन  पच्चीस  वर्ष  पूर्व  अधिग्रहित  की  गई  उस

 सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  समझौता  नहीं  किया  गया  है  ।  अतः  जमीन  देने  में  काफी  असंतोष  व्याप्त

 है  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  हमे  आश्वासन  देंगे  कि  इस  असंतोष  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  जमीन  सम्बन्धी
 समस्या  का  समाधान  चार  अथवा  पांच  महीने  के  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  तहत  हो  जाएगा  ताकि
 तीसरे  तथा  चौथे  संयंत्र  हेतु  जमीन  सुविधाजनक  रूप  से  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।

 श्रीमती  मार्गरेट  अल्बा  :  मैं  नहीं  समझती  कि  इन  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  मैं  सीधे  ही  दे  सकती  हूं  ।

 आप  मुझे  नोटिस  दीजिए  परन्तु  हम  हर  एक  उस  कागजात  को  देखेंगे  जो  विचाराधीन  है  ।

 श्री  राम  परन्तु  तीसरे  तथा  चौथे  संयंत्रों  के  लिए  जमीन  की  आवश्यकता  होभी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भूमि  अधिग्रहण  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं
 हैं  ।  वह  इस  मामले  को  देखेंगी  ।  को  देखेंगीਂ  से  अभिप्राय  आश्वासन  होता  है  ।

 झी  के०  बी०  धॉमस  :  केरल  में  विद्यत  उत्पादन  पन॑-बिजली  परियोजनाओं  पर
 निर्भर  होता  है  ।  अतः  जब  वहां  मानसून  नहीं  आता  है  तब  केरल  में  विद्युत  की  स्थिति  भी

 प्रभावित  होती  है  ।  अतएव  मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  केरल  में  एक  परमाणु
 विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  करे  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  बारे  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  विचार  किया  जाएगा  अथवा  नहीं  ।

 श्रीमती  मार्गरेट  अल्वा  :  समिति  ने  केरल  में  कन्नानोर  का  दौरा  किया  था  तथा  हमने  केरल  सरकार

 द्वारा  सुझाएं  गए  स्थान  का  निरीक्षण  किया  था  |  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  परस्तु  मैं  वास्तव
 में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  कोई  निर्णय  किसी  बारे  में  लिया  गया  है  अथवा  कुछ  किया  गया  है  ।

 शी  रामसखम  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  प्राथमिकताएं  निश्चित  कौ  हैं  या  नहीं  ।  यदि  प्रायमिकताएं
 निश्चित  की  गई  हैं  तो  वे  प्राथमिकताएं  क्या  हैं  और  बिहार  उन  प्राथमिकाताओं  में  आता  है  या  नहीं  ?
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  उस  प्रश्त  का  पहले  ही  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्रीमती  मार्गरेट  अल्या  :  मैंने  इसका  पहले  ही  उत्तर  दे  दिया  है  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  व  ता
 सकती  हूं  कि  बिहार  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्र  का  भाग  है  जहां  पर  कोयला  बड़ी  मात्रा  में  पाया  जाता  है  तथा  जहू
 पर  कोयला  उपलब्ध  होता  है  सामान्यतः  उस  स्थान  को  प्राथमिक  क्षेत्रਂ  नहीं  माना  जाता  है  ।

 श्री  अण्णा  जोशी  :  क्या  वे  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  जिनकी  स्थापना  की  जा  रही  हैं  जो  आगामी
 वर्षों  में  लगाए  जाएंगे  वे  उसी  प्रकार  के  होंगे  जैसे  कि  चेरनोवित्त  में  लगाए  गए  थे  जहां  पर  दुषघटन
 घटी  थी  ?  भविष्य  में  ऐसी  दूधेटना  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 श्रीमतो  मार्ग रेट  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दूंगी  कि  चेरनोबिल  में  जिस  प्रकार
 का  संयंत्र  लगाया  गया  था  वैसे  संयंत्र  लगाने  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई  जा  रही  है  ।

 पश्चिम  महाराष्ट्र  का  औद्योगिक  विकास

 122*  श्रों  धर्मण्णा  मेंडिय्या  सादुल  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताते  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  विशेषकर  शोलापुर  के  औद्योगिक  विकास  के

 लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और  1991  तक
 उपयोग  की  गयी  धनराशि  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्‍या  आवंटित  राशि  का  पूर्णतः  उपयोग  कर  लिया  गया  है  तथा  विकास  के  लक्ष्य  पूरे  कर
 लिये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 निर्धारित  लक्ष्यों  को  यथासंभव  कम  से  कम  समय  में  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्ययन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो
 औद्योगिक  विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  आवंटन  सम्पूर्ण  महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  किया
 गया  था  तथा  पश्चिमी  महाराष्ट्र  या  शोलापुर  जिले  के  लिए  विशेष  रूप  से  अलग  से  कोई  परिव्यय/लक्ष्य

 नहीं  रखा  गया  था  ।

 से  प्रश्त  नहीं  उठते  ।

 ]
 श्रो  धर्ंण्णा  मेडिप्या  सादुल  :  अध्यक्ष  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  कार्यान्वित  करने  से

 पहले  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  महाराष्ट्र  क ेलिए  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  उसको  पूरा  करने
 के  लिए  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  विशेष  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ?

 श्वी  एजच०  आर०  भारहाज  :  राज्य  में  विकास  के  लक्ष्य  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते

 हैं  तथा  उनका  आबंटन  योजना  आयोग  द्वारा  किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकार  को  वह  स्थान  बताना

 होता  है  जहां  पर  किसी  जिला  अथवा  क्षेत्  विशेष  में  विशेष  प्रयास  किए  जाने  की  आवश्यता  होती  है  ।

 महाराष्ट्र  में  विदर्भ  क्षेत्र  तथा  कुछ  अस्य  क्षेत्रों  में  कुछ  समस्या  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  लक्ष्यों  का  पता

 प्र
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 लगाने  हेतु  वर्ष  1983  में  एक  समिति  का  गठन  किया  था  जो  इस  प्रएन  पर  जांच-पड़ताल  करेगी  तथा

 विकास  के  विशभिक्ष  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  बकाया  कार्य  का  पता  लगायेगी  तथा  वर्ष  1984  में  लक्ष्यों  का  पता

 लगाने  वाली  समिति  ने  जब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  तो  इसके  अनुसार  नौ  विकास  क्षेत्रों  में  3186.  78

 करोड़  रु०  का  बकाया  कार्य  अभी  शेष  रहता  है  उन  क्षेत्रों  मे ंबकाया  कार्य  का  विस्तृत  ध्यौरा  इस  प्रकार
 से

 ग्रेटर  मुम्बई  वि  .  .  0.  30  प्रतिशत

 कोंकण  वि  .  न  9.  28  प्रतिशत

 पश्चिमी  महाराष्ट्र  वि  27,  74  प्रतिशत

 मराठवाडा  व  .  23.  56  प्रतिशत  तथा

 विदर्भ  क्षेत्र  .  वि  .  ॒  39.  12  प्रतिशत

 इस  बकाया  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  अन्तरिम  उपाय  किए  गए  थे  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  इस  बकाया  कार्य  को  पूरा  करने  क ेलिए  1,500  करोड़  रु०  की  राशि  निर्धारित  की  गई

 इसमें  1,359  करोड़  रु०  की  राशि  व्यय  की  जा  चुकी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  शोलापुर  जिला  तथा  पश्चिमी  महाराष्ट्र  के  बारे  में  है  ।

 श्री  सेड़िय्या  सादुल  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  जानकारी  दी  है  उसके

 मुताबिक  महाराष्ट्र  क ेतीन-चार  रीजन  हैं  खास  तौर  से  विदर्भ  और  वेस्टने  महाराष्ट्र  का

 कुछ  जहां  का  विकास  नहीं  हुआ  कोंकण  का  विकास  नहीं  हुआ  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार
 की  तरफ  से  जो  योजनाएं  सरकार  के  पास  आयी  हैं  उनके  बारे  में  खासतोर  से  क्या  भारत  सरकार  ध्यान

 यहू  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  ?

 |

 श्री  एख०  आर०  भारहाज  :  यह  विशेष  प्रश्न  पश्चिमी  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  उठाया  गया  था
 तथा  मैं  माननीय  सदस्य  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पश्चिमी  क्षेत्र  तथा  विशेषकर  शोलापुर
 जिले  के  लिए  आवंटित  की  गई  राशि  बता  सकता  हुँ  ।  657.12  करोड़  रु०  के  आवंटन  में  से
 477.  59  करोड़  रु०  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  व्यय  किए  गए  थे  जिसमें  से  39.  95  करोड़  रु०

 शोलापुर  जिले  के  लिए  आबंटित  किए  गए  थे  तथा  29.  85  करोड़  रु०  व्यय  किए  गए  यह  स्थिति  है
 जिसे  हमने  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  से  नोट  किया  है  ।

 जैसा  कि  मेंने  पहले  कहा  जहां  तक  औद्योगिक  विकास  को  बढ़ाने  की  बात  है  उसके  लिए  क्षेत्रों
 का  चयन  पूरी  तरह  से  राज्य  सरकार  का  विशेषाधिकार  है  ।  महाराष्ट्र  राज्य  में  पांच  विकास  केंद्रों  की

 अंतर्स  रखना  विकसित  करने  के  लिये  आवंटित  किया  गया  ।  दो  पश्चिमी  क्षेत्र  में  गए  हैं  ।  इस  प्रकार
 राज्य  सरकार  अविकसित  क्षेत्रों  और  क्षेत्रीय  असमानता  के  प्रति  सजग  है  ।

 8
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 ओद्योगिक  नोति

 *123.  भ्रो  बो०  भोनिवास|  प्रसाद
 श्रो  एम०  बो०  चनाशेखर  मूति  है

 :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उद्योग  मंत्रालय  को  इस  आशय  के  निदेश  जारी  किये  गये  हैं  वह  वर्तमान  औद्योगिक
 नीति  के  सम्पूर्ण  ढांचे  का  गहन  अध्ययन  करके  संशोधनों  का  सुझाव  दे  जिससे  तीज्र  गति  से  हो

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  द्वारा  इस  संबंध  में  इस  बीच  गहन  अध्ययन  कर  लिया  गया  है
 और  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गयी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  देश  में  औद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 क्या  अन्य  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जें०  :  औद्योगिक
 लाइसेंसीकरण  नीति  और  प्रक्रियाओं  की  इस  समय  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 थ्रो  बो०श्रीनिवास  प्रसाद  :  जो  पत्र  हमें  दिए  गए  है  उसमें  कहा  गया  है  कि  नई  औद्योगिक  नीति
 तैयार  हो  गई  है  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  बहा  है  कि  सरकार  नई  औद्योगिक  नीति
 तैयार  कर  रही  है  ताकि  द्रुत  औद्योगिकीकरण  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बता  दूं  कि  उद्योग  मंत्री  से  मुझ्ते  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ
 है  जिसमें  उन्होंने  औद्योगिक  नीति  को  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  मांगी  है  ?

 कई  सासनीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  दो  घंटे  में  आपको  उक्त  औद्योगिक  नीति  मिल  जाएगी  ।  क्‍या
 आप  पूरक  प्रश्न  करने  के  इच्छुक  क्योंकि  आप  जो  भी  पूछेंगे  उसे  दो  घंटे  के  अंदर  सभा  पटल  पर  रखा

 जाएगा  ?  वह  औद्योगिक  नीति  को  दो  घंटे  के  अंदर  सभा  पटल  पर  रखने  जा  रहे  उसे  पढ़कर
 आप  जान  सकेंगे  कि  इस  नई  औद्योगिक  नीति  के  तहत  सरकार  क्या  करने  जा  रही  इ  पलिये

 प्रक  प्रश्न  करने  की  आवश्यकता  नहीं  हम  अगले  प्रश्न  पर  चर्चा  शुरू  कर  सकते  हैं  ।

 श्रो  एम०  बो०  चन्द्रशेखर  मृति  :  अध्यक्ष  इस  प्रश्न  सूची  में  में  दूसरा  प्रश्नकर्ता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  यहु  कह  रहा  हूं  कि  हुम  जल्द  ही  नई  औद्योगिक  नीति  प्राप्त  करेंगे  और  इसे
 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जाथगा  ।

 क्री  एम०  बो०  चन््रशेखर  सूति  :  अभी  हम  उस  नीति  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उस  नीति  के  संबंध  में  यदि  आप  बुछ  और  ही  पूछ  रहे  हैं  तो  मैं  अनुमति
 दूंगा  ।  मेरा  इरादा  अन्य  सदस्यों  को  भी  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  देने  का  है  ।

 श्री  थो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  मैं  एक  छोटा  सा  प्रश्न  कर  रहा  हूं  कि  यह  नई  नीति  भारतीय  और
 विदेशी  निवेशकों  को  नियमित  करने  जा  रही  है  या  यह  भारतीय  और  विदेश  निवेशकों  के  बीच  अंतर

 करेगी  और  विशेषकर  क्या  सरकार  उद्योगों  को  नियंत्रित  करने  का  विचार  रखती  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  पढ़कर  न  सुनाएं  ।  कृपया  प्रश्न  करें  ।  यदि  आप  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहे
 हैं  तो  हम  दूसरों  को  प्रश्त  पूछने  की  अनुमति  देंगे  ।  श्री  चन्द्रशेबर  मूर्ति  ।

 श्री  एम०  थो०  चन्ाशेखर  मूर्ति  :  में  एक  प्रश्न  यह  पूछता  चाहता  हूं  कि  प्रस्तुत  की  जाने  बाली
 औद्योगिक  नीति  में  किस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 भरी  एम०  बी०  चमशेखर  हमारे  कांग्रेस  के  नेता  और  कांग्रेस  पार्टी  पंडितजी  के  समय  से

 ही  हम  समाजवादी  व्यवस्था  से  जुड़े  रहे  हैं  ।  उसी  नीति  का  अनुसरण  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी
 और  उसी  तरह  श्री  राजीव  गांधी  के  द्वारा  किया  गया  ।  क्‍या  इस  नीति  के  तहत  सरकार  का  विचार

 एम०आरण०टी०सी०  कंपनियों  की  सम्पत्ति  की  सीमा  को  बढ़ाने  का  यदि  तों  किस  आधार
 पर  और  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  माननीय  मंत्री  ने  पंडितजी  और  समाज  के  समाजवादी  रूप  का  उल्लेख
 किया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  औद्योगिक  नीति  1956  से  अवगत  होंगे  जिस
 पर  हम  सभी  सहमत  हैं  ।  हमारी  नई  नीति  उस  पर  आधारित  है  ।  माननीय  सदस्यों
 को  ज्ञात  होगा  कि  1956  के  संकल्प  में  1973,  1977,  1980  में  और  बाद  में  सुधार  करिए  गए  ।  जो
 उस  सभा  द्वारा  स्वीकृत  किए  गए  ।  कुछ  सुधार  किए  गए  है  ।  किस्तु  नीति  में  परिवर्तन  संभव  हैं  ।

 हम  मौलिक  नीति  को  स्वीकारते  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि  यह  देश  के  हित  में  है  ।  कोई
 नीति  स्थायी  नहीं  होती  और  अगर  यह  स्थाई  हुई  तो  यह  अप्रासंगिक  हो  जाती  इस  सभा  ने  उन
 सभी  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लिया  ।  और  कभी  कभी  वर्तमान  घटनाक्रम  के  परिप्रेक्ष्य  में  विशेषकर

 अन्तर्राष्ट्रीय  घटनात्रमों  के  परिप्रेकष्य  में  संशोधन  अनिवार्य  होते  हैं  ।

 एम०आर०टी  ०सी०  पर  दूसरे  प्रश्न  के  संबंध  यदि  माननीय  सदस्य  आधे  घंटे  तक  प्रतीक्षा
 करें  उन्हें  सभी  ब्यौरा  मिल  जाएगा  ।

 बायासाहेव  आंबेडकर  शताब्दी  कार्यक्रमों  का  दूरदर्शन  पर  प्रसारण

 #125.  क्री  राम  बिलास  पासवान  :  क्या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 किः
 क्‍या  भारत  रत्न  बाबा  साहेब  भीमराव  अंबेडकर  के  जन्म  शतारदी  वाले  इस  वर्ष  को

 न्याय  वर्षਂ  के  रूप  में  मनाया  जा  रहा

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  के  दौरान  दूरदर्शन  ने  भीमराव  आमम्बेडकर  साहेब  पर

 कितनी  बार  कार्यक्रम  प्रसारित

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  जन्म  शताब्दी  के  दौरान  उनसे  सम्बन्धित  कार्यक्रम  कितनी  बार

 प्रसारित  किये  गये  और

 यदि  इनमें  कोई  अन्तर  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिजा  :  हां  ।

 दूरदर्शन  ने  1990-91  के  दौरान  डा०  बाबा  साहेब  आम्बेडकर  पर  202  कार्यक्रम
 प्रसारित  किये  ।

 |
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 दूरदशंन  ने  पंडित  जबाहरलाल  नेहरू  पर  उनके  जन्म  शताब्दी  बर्ष  के  दौरान  215

 कार्यक्रम  प्रसारित  किये  थे  ।

 ऐसे  मामलों  में  संख्या  की  तुलना  करता  ठीक  नहीं  है  ।  दुरदर्शन  का  हमेशा  यह  प्रयास

 रहता  है  कि  प्रमुख  भारतीयों  की  जीवनी  और  उनके  योगदान  के  साथ  न्याय  हो  ।

 की  राम  विलास  पासवान  :  मंत्री  महोदया  ने  जो  कहा  है  कि  बाबा  साहेब  भीमराव  आम्बेंडकर
 को  202  बार  समय  दिया  गया  है  और  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  को  215  बार  समय  दिया  गया

 है  ।  मैं  हमेशा  एक  बात  कहता  हूं  कि एक्ट  और  फैक्ट  में  फर्क  होता  है  ।  मेरी  कोई  पण्डित  जी  से  दुर्भावना
 नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पर  आइए  ।  हम  दूसरे  माननीय  सदस्यों  के  प्रश्नों  तक
 तो  पहुंच  ही  नहीं  पाएंगे  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  आप  थोड़ा  सा  समय  इंट्रोडेक्शन  के  लिए  सदस्यों  को  समय  देते

 हमें  भी  दें  ।  आप  देखेंगे  कि  पण्डित  नेहरू  के  समय  में  एयरोप्लेन  से  लेकर  सब  जगहू  पर  उन्हीं  की  कोटेशन
 लिखी  रहती  दूरदर्शन  पर  भी  उनके  बारे  में  आता  था  ।  मैं  समझता  हूं  एक  बार  भी  बाबा  भीमराव
 आम्बेडकर  का  कोटेशन  टी०वी०पर  कभी  नहीं  आया  ।  202  बार  आपने  कहा  हम  उस  समय  जब
 मंत्रि-मण्डल  में  थे  हमने  भी  बहुत  कोशिश  की  लेकिन  जितना  हम  चाहते  नौंकरशाहों  के  कारण

 हम  उतना  नहीं  कर  पाते  थे  ।  आज  भी  मैं  यह  कहना  चाहता  ..  .  .  .

 अनुवाद ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  भाषण  मत  दीजिए  ।  अपना  प्रश्त  पूछिए  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  क्‍या  यह  सही  है  कि  14  1991  के  बाद  एक  दिन  भी  बाबा
 साहेब  भीमराव  आ।म्बेडकर  का  न  तो  कोई  स्टेटमेंट  या  या  कोई  उनका  चित्र  वगैरह  दूरवर्शन
 पर  दिखाया  गया  यदि  दिखाया  गया  है  तो  कब  ?

 कुसारी  गिरीजा  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  से  और  सदस्य

 महोदय  से  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  इस  तरह  की  तुलना  के  प्रश्न  यदि  सदन  में  भी  उठने  लगे
 तो  हम  लोग  केवल  वर्ग  विभेद  करने  लगे  और  जो  हमारे  महान  नेता  थे  उनके  प्रति  कितनी  श्रद्धा  है
 इस  विभेद  में  ही  पड़  जायेंगे  तो  इससे  कुछ  हासिल  नहीं  होगा  ।  सामाजिक  न्याय  के  रूप  में  आम्बेडकर

 साहेब  की  जयन्ती  को  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  बल्कि  दूसरे  साल  के  लिए  भी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।
 202  कवरेज  जो  किये  हैं  वे  प्रथम  वर्ष  के  हैं  ।  आप  जानते  हैं  अप्रैल  के  बाद  चुनाव  हुए  और  चुनाव  के

 बाद  भी  एक्सटेंडेड  वर्ष  था  उसके  बाद  एपिसोड  तैयार  करने  में  समय  लगता  है  ।  मैं  निवेदन  कर  दूं
 कि  इस  वर्ष  के  लिए  13  एपिसोड  बम्बई  दूरदर्शन  के  लिए  जो  उनकी  फिलासफी  और  सोशल  वर्क  पर
 होंगे  प्रसारित  किये  जायेंगे  ।  8  एपिसोड  दिल्ली  दूरदर्शन  से  प्रसारित  ये  जायेंगे  ।  जितने  भी
 क्रम  इस  वर्ष  प्रसारित  किये  जायेंगे  उन  सबको  दूरदर्शन  से  निश्चित  रूप  से  प्रसारित  किया  जायेगा  ।
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 ए०भआई०भार०  से  भी  किया  भारत  सरकार  और  महाराष्ट्र  सरकार  के  सहमोग  से  एक  फिल्म
 बसनी  चाहिए  थी  उसके  लिए  भी  बातचीत  हो  रही  है  ।  इसलिए  कोई  भी  हमारे  नेता  हों  चाहे  कोई  भी

 युग  के  हों  या  समय  के  हों  या  वर्ग  के  हों  हमारे  लिए  कोई  कम  नहीं  हैं  ।  और  केवल  टी०वी०  पर  एक
 क्षण  को  देखकर  ही  किसी  भी  नेता  के  संदर्भ  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  वह  नेता  कुछ  अलग  महान
 था  या  छोटा  है  या  बड़ा  है  ”  इसलिए  मैं  फिर  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  इस  प्रकार  के  प्रश्न  कम  से
 कम  सदन  में  पूछे  जाये  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवाल  :  हमने  सीधा  प्रश्त  किया  1991  के  बाद  .  ,  .  देखिये
 नेता  सब  बराबर  हैं  लेकिन  इसमें  दो  बात  नहीं  है  कि  बाबा  साहब  आम्बेडकर  के  साथ  डिक्रिमिनेशन
 किया  गया  है  और  किया  जाता  रहा  है  और  आज  भी  किया  जाता  है  ।  यह  इसलिए  कि  सब  नेता  बराबर

 हैं  और  सब  नेता  बराबर  यह  कहकर  आप  काऊ  डाऊन  मत  कीजिये  ।  पं०  जवाहर  ल/ल  नेहरू  के
 प्रति  हमारी  महान  श्रद्धा  थी  .  .  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदव  :  पासवान  प्वयंटेड  क्वश्चन  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  मैंने  सीधा  सवाल  पूछा  हैं  ।  आप  मुझे  प्रोटेकशन  आप  क्‍यों

 नहीं  पूछते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्वायंटेड  क्यश्चन  ।

 श्री राम  बिलास  पासवान  :  मैंने  पूछा  था  कि  14  1991  के  बाद  चाहे  इलेक्शन्स  हों  या
 जो  कुछ  भी  टी०वी०  पर  बाबा  साहब  आम्बेडकर  को  नेशनल  नैटवर्क  में  दियाखा  गया  है  या  नहीं
 जवाब  हां  या  न  में  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  या  न  में  ।,

 कुमारी  गिरिजा  व्यास  :  बीस  से  लेकर  चौबीस  नम्बर  एपीसोड-चार  एपीसोड  14  अप्रैल  के  बाद
 प्रसारित  हुए  हैं  ।

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इस  प्रश्न  पर  मैं  आपको  एक  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति

 देता  हूँ  ।
 ,

 कल
 ु

 क्रो  राम  बलास  प/सवान  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  भी  सही
 है  कि  नेशनल  फ्रंट  के  समय  में  एक  प्रसार  समिति  बनायी  बाबा  साहब  आमम्बेडकर  सेंटिनरी  कमेटी
 की  सब-कमेटी  के  रूप  में  और  उस  प्रचार  कमेटी  ने  उसी  समय  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  थी  ?  क्या  सरकार
 को  मालूम  है  कि  उस  रिपोर्ट  में  मुख्यतः  क्‍या  क्या  बातें  हैं  और  सरकार  उसमें  क्या  क्या  कदम  उठा  रही

 कुमारी  गिरिजा  सब-फमेटी  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  केवल  आई  एंड
 बी  विभाग  से  इसका  संबंध  नहीं  है  ।  हमारा  कार्य  तो  जो  कुछ  होता  है  नेशनल  फ्रंट  पर  उसे  प्रोजेक्ट

 करना  होता  है  ।  कमेटी  की  रिपोर्ट  भी  हमारे  पास  है  और  उसके  अन्तगेत  जो  कुछ  सैंटिनरी  ईयर  में

 उसको  अधिक  से  अधिक  हम  लोग  ब्रॉडकास्ट  करने  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मि०  चाल्स  ।
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 श्री  राम  बिलास  मैंने  पूछा  भा  कि  रेकमेंडेशन्स  क्‍या  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  कहती  हैं  कि  विभिन्न  मंत्रालय  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करेंगी  ।

 आो  राम  विलास  पासवान  :  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  सारी  सिफारिशें  पढ़ी  जाऐं  ?

 कहें  तो  मैं श्री  राम  विलास  पासवान  :  दो-तीत  ।  हमको  आप  कहें  तो  मैं  आपको  पूरी  बतला  दूं  ।  क्‍या  क्‍या
 रेकमेंडेशन्स  हैं  ?

 कई  माननोय  सदस्य  :  फिर  क्‍यों  पूछ  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मि०  चाल्से  ।

 श्री  राम  जिलास  पासवान  :  क्‍या  मालूम  क्वश्थन  तो  वही  है  ।

 अध्यक्ष  आपने  जो  प्रश्न  पूछा  अगर  उससे  आपका  समाधान  हो  जाता  है  .  .

 भरी  राम  विलास  पासवास  :  कि  मीडिया  कमेटी  बनायी  गयी  मिनिस्ट्री  मिडिया  कमेटी  में
 उसकी  क्या  रेकमेंडेशन्स  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  दूसरी  मिनिस्ट्री  से  सम्बन्धित  हैं  ।  मि०  चार्ल्स  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  यह  एक  तथ्य  है  कि  हम  सभी  अपने  महान  राष्ट्रीय  नेताओं  का  सम्मान
 करते  हैं  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  कुछ  स्वयंभू  नेता  राष्ट्रीय  नेताओं  का  राजनैतिक  लाभ  के  लिए  उपयोग
 कर  रहे  हैं  ।  अब  भी  दूरदशेन  पर  संसद  समाचार  दिखाए  जाते  तो उसके  साथ  ही  यह  सम्माननीय
 सदन-विश्व  के  सबसे  बड़े  लोकतंत्र  शान्ति  स्थल  को  दूरदर्शन  पर  दिखाया  जा  रहा  है  ।  इसके  साथ  ही
 अम्बेडकर  जी  की  मूर्ति  भी  दिखाई  जा  रही  है  ।  यह  कांग्रेस  शासन  के  दौरान  शुरू  किया  गया  था  ।
 जनता  शासन  के  दौरान  यह  कुछ  दिनों  के  लिए  रोक  दिया  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  जानकारी दे  रहे  हैं  या  प्रश्न  पूछ  रहे  कृपया  प्रश्म  पूछें  ।

 भरी  ए०  चाल्स  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से जान  सकता  हूँ  कि  जनता  शासन  के  दौरान  राष्ट्रीय
 नेता  की  मूर्ति  क्यों  नहीं  दिखाई  गई  थी  और  यह  पुनः  कैसे  शुरू  की  हस  बारे  में  क्या  कोई  जांच
 की  डा  ०  आम्बेडकर  का  अपमान  करने  के  लिए  जो  उत्तरदायी  हैं  क्या  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही
 की  जा  सकती  है  ?

 कुमारी  गिरजा  व्यास  :  में  इसकी  जाँच  करूँगी  ।
 है

 भी  रबि  अध्यक्ष  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदया  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर
 नहीं  दे  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  से  सवाल  करना  चाहता  हूँ  कि  डा०
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 अम्बेडकर  को  श्रद्धांजलि  देने  के  लिये  सरकार  ने  तम  किया  है  कि  बतैमान  बर्थ  सैम्टेनरी  ईमर  को
 जस्टिस  ईयरਂ  के  रूप  में  मनाया  जाये  ।  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  गया  है  डा०

 अम्बेडकर  की  सर्वश्रेष्ठ  कृति  ऑफ  कास्ट  सिस्टमਂ  मानी  गयी  जिसमें  जातिवाद
 के  सम्बन्ध  में  उनके  विचारों  का  संकलन  उस  कृति  के  सार  को  मद्देनजर  रखते  क्‍या  दिल्‍ली

 दूरदर्शन  की  ओर  से  अथवा  बम्बई  दूरदर्शन  की  ओर  से  कोई  सीरियल  बनाने  वाले  हैं  ।  मैं  प्रधान
 मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उनकी  कृति  ऑफ  कास्ट  सिस्टमਂ  का  सोश्यल  जस्टिस
 से  सीधा  सम्बन्ध  वह  अलग  इसलिये  मेरा  डर  है  कि  इस  चीज़  को  मद्देनजर  रखते  सिर्फ
 उनकी  आरती  ही  न  उतारी  जाये  किन्तु  जिस  ठोस  बात  के  लिये  उन्होंने  अपनी  सारी  जिन्दगी
 और  लड़ाई  वह  कहीं  नजरअंदाज  न  हो  इसके  लिये  प्रधानमंत्री  जी  बतायें  कि  उनकी

 सर्वश्रेष्ठ  कृति  ऑफ  कास्ट  सिस्टमਂ  को  इन्फार्मेशन  एंड  ब्रॉडकास्टिंग  मंत्रालय  की
 और  से  छपवाये  जाने  की  क्या  कोई  योजना  विचाराधीन  है  और  उनकी  नीतियों  को  सीरियल  के  माध्यम
 से  प्रसारित  करने  का  कोई  कार्यक्रम  सरकार  के  विचाराधीन  है  या  नहीं  ।  यदि  तो  वह  क्‍या  है  ।

 प्रधान  मंत्री  पो०  बी०  मर्रासह  :  यह  कहना  बहुत  कठिन  है  कि  सब  इस  पर  सहमत
 हों  कि  उनकी  सबसे  अच्छी  पुस्तक  यह  है  ।  वे  एक  महान  लेखक  एक  महान  संवेधानिक  पंडित

 एक  महान  सामाजिक  सुधारक  थे  ।  किन्तु  मैं  मानता  हूँ  कि  उनके  कुछ  आद्शों  की  अमर  बनाना

 होगा  ।  हमें  उनसे  प्रेरणा  लेनी  है  ।  और  मैं  अपने  आदरणीय  पूर्व-वक्‍्ता  के  इस  सुझाव  को  लेता  हूं
 कि  जाति  व्यवस्था  का  खंडन  भारतीय  समाज  के  अस्तित्व  के  लिए  आवश्यक  है  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप
 से  इस  पर  ध्यान  दूंगा  और  यह  एक  प्रकाशन  निकालने  का  प्रयास  करूंगा  ।  प्रकाशन  निकालना  कोई
 समस्या  नहीं  है  ।  यह  निकाला  जाएगा  ।  किन्‍्तु  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  उस  आदशें  को  कार्यरूप
 देने  क ेलिए  और  क्‍या  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि  केन्द्र
 सरकार  महाराष्ट्र  सरकार  के  सहयोग  से  निकट  भविष्य  बहुत  डा०  अम्बेडकर  पर  एक  फिल्म
 का  निर्माण  करने  जा  रही  है  ।  मैं  उनसे  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  महात्मा  गांधी  के  ऊपर  केन्द्र
 सरकार  ने  करोड़ों  रुपया  खर्च  करके  प्राइवेट  संस्था  से  एक  फिल्म  बनवायी  क्या  उसी  तरह  भारत
 सरकार  का  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  डा०  अम्बेडकर  के  ऊपर  तीन  घंटे  स ेअधिक  अवधि  की  कोई
 फीचर  फिल्म  प्राइवेट  संस्था  से  अपना  संबंध  स्थापित  बनवाये  जाने  का  विचार  रखता  है  ।  यदि

 तो  कितने  करोड़  रुपये  की  लागत  से  ऐसी  फिल्‍म  बनवाये  जाने  की  योजना  है  ।

 कुमा रो  गिरिजा  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  इसी  संदर्भ  में  पहले  ही  एक  बात  कही
 थी  कि  जब  माननीय  चन्द्रशेखर  जी  प्रधानमंत्री  थे  तो  उन्होंने  महाराष्ट्र  के  मुख्यमंत्री  को एक  पत्र  लिखा

 जिसमें  उनसे  आग्रह  किया  गया  था  कि  एक  फिल्‍म  बननी  चाहिये  ।  इस  पर  महाराष्ट्र  के  मुख्य
 मंत्री  ने  भी  अपनी  सहमति  व्यक्त  कर  दी  थी  ।  हमारा  कार्य  फिल्म्स  डिवीजन  के  कोई  प्राइबेट
 कम्पनी  यदि  इस  तरह  का  कोई  प्रोपोजल  फाइनेलाइज  होता  है  तो  फिल्म्स  डिवीजन  के  द्वारा

 हम  एक  टेली-फिल्म  बनवायेंगे  ।
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 हिंदुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  हल्दिया  पुनिट  में  बाणिज्यिक  उत्पादन

 “126.  श्री  बसुरव  आयाय॑  :  क्‍या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  हल्दिय

 यूनिट  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारंभ  करने  का  और

 यदि  तो  वहां  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  करने  में  कितना  सैमय  लग  जाने  की  संभावना

 रसायन  और  उर्घरक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  और  हिन्दुस्तान
 फटिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  के  हल्दिया  एकक  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 शी  बसुदेब  आचार्य  :  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  हल्दिया  यूमिट
 में  वाणिज्यिक  उत्पादन  से  संबंधित  अपने  प्रश्न  का  उत्तर  पढ़कर  मुझे  आश्चर्य  हुआ  ।  हिन्दुस्तान
 लाइजर  की  यह  यूनिट  जो  हल्दिया  में  हैं  इसका  प्रस्ताव  1972  में  हुआ  था  और  इसे  1976  तक

 पूरा  होना  था  ।  वास्तव  में  यह  1979  में  पूरी  हुई  और  प्रारंभिक  लागत  84  करोड़  रुपए
 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  में  6.84  करोड  रुपए  का  का  व्यय  हुआ  ।  किन्तु  परीक्षण  उत्पादन
 1985  में  शुरू  हुआ  .....  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहे  हैं  ।  मुश्किल  यह  है  कि  और  भी  सदस्य  हैं  जो  प्रश्न

 पूछना  चाहते  हैं  ।  यह  उनके  साथ  न्याय  नहीं  है  ।  यह  उनके  हित  में  होगा  कि  आप  सटीक  प्रश्न

 ही  पूछें  ।

 )
 भी  बसुदेश  आचाय्य  :  1986  में  कमीशन  रोक  दिया  दो  सलाहकार  नियुकत  किए

 गए  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  ।  ..  .  उन्होंने  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशन
 की  इस  यूनिट  के  नवीकरण  की  सलाह  दी  थी  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से जान  सकता  हूँ  कि  क्‍या  यहू
 यूनिट  बंद  नहीं  की  जा  रही  जैसा  कि  पिछले  सत्न  में  सरकार  ने  कहा  था  कि  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर
 की  यह  यूनिट  बंद  नहीं  की  जाएगी  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  उन  दो

 कारों  की  सिफारिशों  पर  विचार  करेगी  जो  इस  यूनिट  को  दो  चरणों  में  चालू  करने  के  लिए  सरकार
 ढ्वारा  नियुक्त  किए  गए  एक  न्यूनीकृत  ढंग  से  नहीं  बल्कि  एक  एन०पी०के०  यूनिट  की  तरह  जो  कि

 यह  यूनिट  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  कोई  एन०पी०के०  यूनिट  नहीं  ह ैऔर  पश्चिम  बंगाल  में  उरवेरकों  की
 कमी  है  ?

 डा०  चिस्ता  मोहन  :  सरकार  ने  दो  सलाहकार  नियुक्त  किए  एक  जापान  से  और
 एक  जमेंनी  से  ।  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  थीं  ।  इस  परियोजना  पर  लगभग  502  करोड़  रूपए
 लागत  आएगी  ।  उस  समय  सरकार  ने  सोचा  कि  परियोजना  को  पूरा  करना  संभव  नहीं  होगा  ।
 जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  का  संबंध  हम  विस्तृत  रूप  से  इसकी  जाँच  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  घसुदेव  क्या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  इस  प्लान्ट  की  एन०पी०के०  प्लान्ट  की  जगह
 डी०ए०पी ७  प्लान्ट  में  सीमित  कर  दिया  हिन्दुस्तान  लीवर  कम्पनी  द्वारा  स्थापित  एक  डी०ए०पी०
 प्लान्ट  पहले  से  ही  हल्दिया  में  है  ।
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 डा०  चिन्ता  सोहन  :  पिछली  सरकार  ने  डी०ए०पी०  परियोजना  पर  विचार  किया  ।  हम  भी
 इस  प्रस्ताव  पर  गंभीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं  |

 श्रीमती  गीता  क्‍या  यह  ऐसा  नहीं  है  कि  हल्दिया  प्रोजेक्ट  की यह  हालत  इसलिए  हुई  कि
 विभिन्न  देशों  की  बहुराष्ट्रीय  कपनियों  के  सभी  प्रकार  की  सहयोगी  जिनमें  कोई  भी  तालमेल  नहीं  था

 इस  परियोजना  के  लिए  ली  गई  जिन्होंने  सिर्फ  हमारे  राजकोष  को  चूसा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि
 बया  सरकार  ने  इसकी  जांच  की  है  और  इसके  लिए  कौन  लोग  उत्तरदायी  हैं  ।

 डा०  खिस्ता  मोहन  :  हम  इसकी  जाँच  कर  रहे  है  ।

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  यूनिट  के  शुरू  होने  से  पूर्व  परियोजना  लागत
 क्या  थी  और  इस  यूनिट  के  काम  न  करने  के  क्‍या  कारण  है  ?

 डा०  चिन्ता  जैसे  कि  श्री  आचाय॑  ने  कहा  वास्तव  में  इसकी  नींव  1971  में
 रखी  गयी  थी  और  इसमें  कार्य  1976  में  आरम्भ  होना  था  ।  लेकिन  अनेक  कारणों  की  वजह  से  इसे
 1982  में  आरम्भ  किया  गया  था  ।  1982  और  1986  के  मध्य  कई  समस्‍यायें  उत्पन्न  हुई  ।  अमोनिया

 संयन्त्  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  लेकिन  बाद  में  कई  समस्‍यायें  आयीं  ।

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्या  कारण  है  कि  इकाई  कार्य  नहीं  कर  रही

 डा०  चिस्ता  मोहन  :  इसके  कई  कारण  इस  परियोजना  को  शुरु  करने  के  लिए  संसार  के  विभिन्न
 भागों  से  कल-पुर्जे  लिये  गये  ।  अतः  इस  इकाई  को  चालू  करने  के  लिए  ये  सब  समस्‍यायें  पेश  आयीं  ।

 सरू  भूसि  विकास  कार्यक्रम

 +$127.  ओऔी  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  निर्जेल  क्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर  ने  राजस्थान  में  कई  ऐसे  क्षेत्रों
 का  पता  लगाया  है  जिन्हें  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  शामिल  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  ऐसे  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ऐसे  क्षेत्रों  को  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगंत  शामिल  न  किये  जाने  से  मरूभूमि
 क्षेत्र  का  विस्तार  हो  जाने  की  संभावना

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  सूखाप्रवण  क्षेत्र  और  मरूभूमि  विकास  कार्यत्रम  सम्बन्धी  राष्ट्रीय
 समित्ति  को  इन  क्षेत्रों  को  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगेत  शामिल  करने  के  लिए  कोई  ज्ञापन  भेजा

 और

 ($)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  क्षेत्रों  को  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल
 करने  के  लिए  उचित  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 ग्रामीण  विकास  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  जी०  और  राजस्थान
 सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  राजस्थान  ने  मरूभूमि
 विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  न  किए  गए  शुष्क  क्षेत्रों  का पता  लगाने  के  लिए  अजमेर  और
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 जयपुर  जिलों  के  जलवायु  संबंधी  आंकड़ों  की  जांच  की  थी  ।  फलस्वरूप  निम्नलिखित  स्थिति  सामने

 ७जीयी  :--

 जिले  जिले  का  प्रतिशत  शुष्क  क्षेत्र

 सिरोही  .  .  .  14,15

 अजमेर  नि  .  नि  12,  46

 जयपुर  ॒  .  ॒  .  3.13

 केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  के  अनुसंधान  के  निष्कर्षों  से पता  चलता  है  कि
 मख्स्थली  क्षेत  बढ़  नहीं  रहा  है  ।

 राजस्थान  सरकार  के  ज्ञापन  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  जिलों  के  सीमावर्ती  क्षेत्र

 जहां  कुछ  अथवा  अधिक  सीमा  तक  मरूस्थल  सम्बन्धी  परिस्थिति  मौजूद  के  विकास  के  लिए
 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  या  तो  इन्हें  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  जाए  अथवा
 इनके  लिए  एक  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  शुरू  किया  जाए  ।  इस  प्रस्ताव  में
 उन  क्षेत्रों  को शामिल  किया  गया  है  जिनका  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  ने  पता  लगाया

 है  ।]

 योजना  आयोग  के  तत्कालीन  सदस्य  श्री  एल०  सी०  जैन  की  अध्यक्षता  वाली  समिति  ने
 1990  में  भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  अपनी  रिपोटे  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  मखू्भूमि

 विकास  कार्यक्रम  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को  हस्सान्तरित  कर  दिया  जाए  ।  हस्तांतरण
 के  इस  सुझाव  को  देखते  समिति  का  यह  मत  था  कि  इस  कार्यक्रम  की  भावी  कवरेज  के  लिए  राज्य
 स्त्रयं  क्षेत्रों  का  पता  लगायेंगे  ।  समिति  की  रिपोर्ट  पर  अब  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  टिप्पणी  प्राप्त

 हो  गई  है  और  भारत  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  फरेगी  ।

 श्री  गिरधारों  लाल  भार्गव  :  मेरा  सवाल  है  कि  क्‍या  अजमेर  एवं  लिरोही
 जिलों  को  चार  हजार  किलोमीटर  से  अधिक  क्षेत्र  पर  मरू  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रदेशों  जैसी
 स्थिति  में  जो  कारखाने  दर्शाएं  गए  हैं  वे  उसमें  शामिल  हैं  या  नहीं  ?  इसी  तरह  से  मरू  विकास  कार्यत्रम
 में  क्या  पेयजल  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 थ्री  जी०  व्यंकटस्वासी  :  जो  सवाल  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  जो  एरिया  में  दिया  गया  है
 मैं  बता  चुका  हूं  ।  तीन  डिस्ट्रिक्ट  के  अन्दर  अगर  डिटेल्ड  स्क्‍्वैर  माईल्‍स  चाहते  हैं  तो  वह  भी  मैं  देने
 के  लिए  तैयार  इस  वक्‍त  मौजूद  है  ।)

 अध्यक्ष  महोदव  :  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  हैं  कि  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  इसमें  की  गई  है  या

 भरी  जी०  व्यंकटस्थामी  :  की  गई  )

 भिनुबाद ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  इस  जानकारी  की  जांच  करें  ।
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 भी  गिरधारों  साल  भागेव  :  अध्यक्ष  महोदय  मेरी  जानकारी  के  आधार  पर  पेय  जल  की  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  गलत  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  दूसरा  पूरक  प्रश्न  क्या

 शी  गिरधारी  लाल  अध्यक्ष  कया  मंत्री  जी  को  इसके  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ?

 वह  गलत  इन्फर्मेशन  दे  रहे  हैं  ।  अध्यक्ष  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  के
 मर  क्षेत्र  का  क्या  विकास

 [epee]

 प्रधान  मंत्री  पी०  बो०  नर्रासह्‌  प्रश्न  यह  पूछा  गया  है  कि  क्या  इस  योजना
 में  तीन  या  चार  जिले  शामिल  किये  गये  उत्तर  यह  है  कि  इन  जिलों  में  शुष्क  क्षेत्र  की  प्रतिशतता

 दर्शाई  गई  है  तथा  मरुस्थली  क्षेत्र  के  बढ़ने  के  बारे  में  भी  यह  वहा  गया  है  दिः  निष्कृर्षो  से  पता  चलता

 है  कि  इन  जिलों  में  मरूस्थली  क्षेत्र  नहीं  बढ़  रहा  है  ।  इस  प्रश्न  में  एक  और  बात  भी  है  कि  इन  सभी
 कार्येत्रमों  को  राज्य  सरकार  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  जाये  ।  तत्कालीन  योजना  आयोग  के  सदस्य
 ने  एक  रिपोर्ट  दी  थी  जिसमें  कहा  गया  था  कि  अब  आप  इस  सब  पर  गौर  न  करें  और  राज्य  सरकार

 को  ही  इन्हें  देखने  दें  ”  ।  इसलिए  जहां  तक  यह  बात  है  कि  इन  जिलों  में  इस  समय  मरूस्थली  क्षेत्र  बढ़

 रहा  हैं--या  नहीं  इस  संबंध  में  हमें  कुछ  नहीं  कहना  क्योंकि  हम  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि
 जैसे  तत्कालीन  योजना  आयोग  के  सदस्य  ने  सिफारिश  की  है  क्‍या  हमें  इस  पूरे  कायक्रम  को  राज्य
 सरकार  को  सौंप  देना  चाहिए  ।  हमें  इस  पर  विचार  करना  होगा  क्योंकि  जैसे  अन्य  राज्य  सरकारों
 की  सिफारिश  है|  यदि  हम  वास्तव  में  इसे  इस  तरह  करना  चाहते  है  तो  हमें  अन्य  जानकारियाँ

 हासिल  करनी  पड़ेंगी  और  फिर  हम  उत्तर  पा  सकेंगे  ।  परन्तु  इस  समय  स्थिति  यह  है  कि  क्‍या  पूरी
 योजना  राज्य  सरकार  को  सौंप  दी  जिसकी  वजह  से  हमें  कुछ  भी  नहीं  करना  होगा  और  हम  केवल
 राज्य  सरकार  को  धन  यही  स्थिति  है  ।  हमें  इस  पर  निकट  भविध्य  में  विचार  करता

 अध्यक्ष  सहोदण  :  at  यह  था  कि  क्‍या  पेयजल  उपलब्ध  किया  जायेगा  ?

 झो  पी०बो०  नर्रातह  राब  :  जी  यह  कहा  गया  था  कि  पेयजल  शामिल  नहीं  किया  गया

 है  ।  यदि  यह  शामिल  नहीं  किया  गया  है  तो  इसे  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।  श्री  दिग्विजय  सिंह  ।

 भरी  विग्विजय  सिह  :  मैं  प्रधान  मंत्री  से  जांच  प्रक्रिया  के  बारे  में  जानना  चाहता  क्योंकि
 स्थलीकरण  की  समस्या  केवल  राजस्थान  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  जानता  हूँ
 यह  मरूस्थल  मध्य  प्रदेश  और  हरियाणा  में  भी  बढ़  रहा  है  ।  मैं  माननीय  प्रधान
 मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  वह  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  दल  भेजने  पर  विचार
 करेंगे  कि  मरूस्थलीकरण  की  प्रक्रिया  मध्य  प्रदेश  के  धार  जिलों  में  भी  बढ़  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  असंबड्ध  प्रश्न  श्री  जसबंत  सिंह  ।
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 |  भरी  जसवन्त  सिह  :  अध्यक्ष  जहां  तक  लक्ष्मी  जैन  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  समूचे
 मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  को  राजस्थान  सरकार  को  सौंपने  का  सवाल  है--क्या  कोई  ऐसी  समयावधि

 है  जिसके  तहत  सरकार  निर्णय  लेगी  ?

 भरी  पी०  बो०  नरसिह  राव  :  जल्दी  ही  ।  इसमें  थोड़ी  रकावट  है  ।  सभी  अन्य  राज्य  सरकारें

 यह  करना  नहीं  चाहती  है  ।  इसलिए  योजना  आयोग  के  सदस्य  चाहते  हैं  कि  यहूं  किया  जाये  और  राज्य
 सरकारें  यह  नहीं  करना  चाहती  हैं  ।  इसी  दुविधा  में  हम  पड़े  है  ।

 भरी  जसबन्त  सिह  :  राजस्थान  सरकार  नहीं  ।

 |
 प्रो०  रासा  सिह  मैं  आपके  माध्यम  से  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  जांच  कब

 गई  थी  ?  इस  जांच  के  बाद  कई  वर्षों  के  बाद  स्थिति  में  अब  परिवर्तत  आ  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं
 प्लानिंग  कमीशन  फिर  जांच  करे  इस  बात  की  कि  रेगिस्तानी  क्षेत्र  बढ़  रहा  है  ।  वस्तुस्थिति  यह
 है  कि  रेगिस्तानी  क्षेत्र  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहा  है  .  .  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिये  ।

 प्रो०  रासा  सिह  मैं  मंत्री  जी  से  ज/नना  चाहता  हूं  कि  जांच  कब  की  गई  थी  ?  क्‍या
 इस  जांच  को  वापिस  करके  फिर  राज्य  सरकार  को  सौंप  आर्थिक  राशि  आबंटित  करने  का  प्रावधान
 किया  जायेगा  ?

 भरी  पी०  बो०  मरसिह  राव  :  यदि  इस  संस्थान  के  निष्कर्षों  के  बारे  में  यदि  कोई  विवाद  है  तो
 हम  संस्थान  से  अनुरोध  करेंगे  कि  दुबारा  इस  पर  गौर  क्योंकि  सच्चाई  का  पता  लगाने  में  कोई  परेशानी

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  यदि  पहले  वाले  निष्कर्ष  पुराने  हो  चले  या माहौल  बदल  गया  परिस्थितियाँ
 बदल  गयी  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :  आपके  जरिये  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूँ
 कि  चूंकि  उन्होंने  कहा  है  कि  इसमें  पेय  जल  शामिल  किया  जाना  चाहिए  तो  क्‍या  वह  एक  वक्तव्य

 क्योंकि  पेय  जल  सबसे  महत्वपूर्ण  चीज  है  ।  ेु

 अध्यक्ष  महोदय  :  वक्तव्य  जरूरी  नहीं  है  ।  लोढा  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हैं  ।  यह
 वक्तव्य  अपने  आपके  एक  वक्तव्य  है  ।  अब  श्री  माथुर  ।

 श्री  शिव  चरण  माथुर  :  यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  मझुस्थल

 [९  नहीं  बढ़  रहा  है  ।  यह  निश्चित  रूप  से  दिल्‍ली  की  तरफ  बढ़  रहा  है  ।  एक  विशेषज्ञ  की  रिपोर्ट  में  इस

 |;
 बात  के  स्पष्ट  संकेत  हैं  कि  ऐसे  11  सुमेदय  स्थल  जिसके  जरिए  मरुस्थल  आगे  बढ़  रहा  है  ।  इनमें

 ः  पुष्कर  गैप  जाना  पहचाना  एक  ऐसा  प्रमुख  गैप  जिसके  जरिये  मरुस्थल  क्षेत्र  बहुत  तेजी  से  आगे  बढ़
 रहा  यदि  ऐसी  बात  है  और  यदि  योजना  आयोग  और  भारत  सरकार  को  रिपोर्ट  पेश  कौ  गयी  है
 तो  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  पर  पुनः  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  इसकी  जांच  की  जा  सकती  है  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री
 ने  कहा  है  कि  इसकी  पुनः  जाँच  की  जा  सकती  अब  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।
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 7 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 उचित  दर  दुकानों  पर  खराब  किस्म  के  चाबल  ओर  गेहूं

 भी  सनोरंजन  क्‍या  प्रधान  संत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  गया  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  सहित  पूरे  देश
 में  उचित  दर  दुकानों  तथा  सार्वजनिक  वितरण  केंद्रों  क ेजरिए  खराब  किस्म  का  चावल  और  गेहूं  दिया
 जा  रहा  है  ;  ।

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कायेवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुदृदीन  :
 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भारतीय  ख!।द्य  मिगम  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  खाद्य  अपमिश्रण
 रण  अधिनियस  के  मानकों  वाले  उचित  औसत  गुणता  के  चावल  तथा  गेहूं  जारी  करता  है  ।

 चावल  तथा  गेहूं  की  देश  में  विभिन्न  उत्पादन  क्षेत्रों  पर  की  जाती  है  |  इस  प्रकार
 विभिन्न  गोदामों  से  एक  साथ  निर्मुक्त  किए  गए  खाद्यान्नों  की  गुणता  में  विनिदिष्ट  मानकों  के  अन्दर  ही
 थोड़ा  सा  अन्तर  होने  से  पूर्णतः  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 उचित  दर  की  दुकानों  के  जरिए  चावल  तथा  गेहूं  के  वितरण  का  कार्य  राज्य  सरकारों
 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 केंद्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे
 वेक्षण  तभा  निरीक्षण  प्रबंधों  को  मजबूत  ताकि  उपभोक्ताओं  को  उचित  गुणता  का  गेहूं  तथा  चावल
 प्राप्त  हो सके  ।  सरकार  को  हाल  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित  किए  जाने  वाले
 चावल  या  गेहूं  की  खराब  किस्म  के  बारे  में  कोई  बड़ी  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  *

 #  डा०  लक्ष्मीनाशायण  पांडेय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दौरान  देश  में  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेल  का  उत्पादन

 इसकी  मांग  कितनी  और

 इसका  उत्पादन  बढाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 मागरिक  पूत्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुबदीन  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  सभी  देशीय  स्रोतों  से  खाद्य  तेल  की  कुल  54.  0  लाख  मी०  टन  भात्रा
 उपलब्ध  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 खाद्य  तेलों  की  आवश्यकता  60.3  लाख  मी०  टन  आंकी  गई  है  ।

 (1)  वर्ष  1989-90  तक  राष्ट्रीय  तिलहुन  विकास  परियोजना  तथा  तिलहन  उत्पादन
 अग्रणी  परियोजना  नाम  से  जो  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  चल  रही  उन्हें  1990-91  के  दौरान

 तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  नाम  से  एक  ही  योजना  के  अंतर्गत  शामिल  कर  दिया
 गया  इस  योजना  के  तहत  निरपवाद  रूप  से  राज्यों  को  अच्छी  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन  व

 पौध  संरक्षण  रसायनों  तथा  उपकरणों  की  आपूर्ति  करने  जैसे  कार्यों  और  उन्नत  के
 प्रदर्शत  आयोजित  करने  के  लिए  आवश्यक  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (2)  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  बोर्ड  की  परियोजनाएं  ।

 (3)  सर्वोत्तम  संसाधन  एवं  प्रबंध  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  के  लिए  1986  में

 तिलहन  संबंधी  एक  प्रौद्योगिक  मिशन  स्थापित  करना  ।

 (4)  प्रमुख  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन
 देना  ।

 (5)  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  क ेलिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।

 (6)  सोयाबीन  तथा  सूरजमुखी  जैसी  गैर-पारम्परिक  फसलें  अधिक  क्षेत्र  में  लगाना  तथा

 बृक्ष  और  वन  मूल  के  चावल  की  भुसी  आदि  का  दोहन  करना  ।

 (7)  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुरूप  आवश्यक  संसाधन  तथा  आधार  ढांचे  संबंधी  सुविधाएं
 स्थापित  करना  ।

 (8)  वनस्पति  के  उत्पादन  में  कुछ  गैर-पारम्परिक  तेलों  का  प्रयोग  करने  पर  उत्पादन  कर  में

 छुट  के  रूप  में  वित्तीय  प्रोत्साहन  ताकि  तेलों  के  इन  ल्ोतों  के  उपयोग  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ।

 परिष्करण-उस्प्रेरक  का  विकास

 + 129,  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादून  ने  किसी  परिष्करण-उत्प्रेरक
 का  विकास  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इसे  कब  तक  प्रयोग  में  लाये  जाने  की  संभावना  और

 क्‍या  इसका  उत्पादन  निर्यात  के  लिए  करने  का  प्रस्ताव  है  या  इसे  स्थानीय  उपयोग  में
 लाया  जायेगा  या  फिर  ट्रांसमिशनਂ  की  तरह  इस  तकनीक  को  भी  बेचकर  विदेशी  मुद्रा
 कमाई  जायेगी  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  सार्गरिंट  :

 और  हां  ।  भारतीय  पैट्रोलियम  देहरादून  ने  भारतीय  पेट्रो  केमिकल्स  कार्पोरेशन

 बड़ोदरा  के  सहयोग  से  एक  द्विधात्वीय  परिष्करण-उत्प्रेरक  का  विकास  किया  इस  उत्प्रेरक  का

 भारतीय  पेट्रोलियम  संस्थान  तथा  भारतीय  पेट्रो  केमिकल्स  कार्पोरेशन  लिमिटेड  दोनों  ने  अपने  पायलट

 संयंत्रों  में  पूरी  तरह  से  परीक्षण  किया  और  इसकी  निष्पादकता  को  आयातित  उत्प्रेरक  की  निष्पादकता  के

 समकक्ष  पाया  गया  ।

 इस  उत्प्रेरक  के  निर्माण  की  तकनीकी  जानकारी  का  भारतीय  पेट्रो  केमिकल्स  कार्पोरेशन

 लिमिटेड  को  लाइसेंस  दे  दिया  गया  है  और  उसने  अपनी  मुंबई  स्थित  युनिट  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू
 कर  दिया  है  ।  इस  उत्प्रेरक  के  गैसोलिन  के  उत्पादन  के  लिए  1990  से  मद्रास  रिफाइनरी
 भौर  ऐरोमेटिक  के  उत्पादन  के  लिए  1991  से  इंडियन  पेट्रों  केमिकल्स  कार्पोरेशन

 बड़ोदरा  की  परिष्करण  युनिटों  में  वाणिज्यिक  स्तरीय  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।

 वतंमान  में  इस  परिष्करण-उत्प्रेरक  का  पेट्रो  रिफाइनरी  उद्योग  द्वारा  आयात  किया  जा

 रद्द  आयात  स्थानापन्न  के  उपाय  के  रूप  में  देश  में  सभी  विद्यमान  तथा  स्थापित  की  जाने  वाली

 नई  परिष्करण  युनिटों  द्वारा  उपयोग  में  लाए  जाने  के  लिए  इस  उत्प्रेरक  के  उत्पादन  का  प्रस्ताव  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  उत्प्रेरक  के  निर्यात  किए  जाने  के  प्रयास  किए  जाएंगे  ।  बाद  में  इस  तकनीकी
 जानकारी  के  निर्यात  किए  जाने  की  संभावना  का  भी  पता  लगाया  जाएगा  ।

 भारतोय  सीमेंट  निगम  को  हुआ  घाटा

 + 130.  श्री  शंकर  सिह
 मंत्री  करेंगे  व

 डा०  ए०  के०  पटेल  \
 :  क्या  प्रधास  मंत्रों  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सीमेंट  निगम  को  वर्ष  1990-91  और  उससे  पूर्व  के  दो  वर्षों
 के  कितना-कितना  शुद्ध  लाभ/घाटा  हुआ

 यदि  घाटा  हुआ  तो  इसके  क्या  कारण

 निगम  को  अभी  तक  कुल  कितना  घाटा  हो  चुका  और

 निगम  द्वारा  अपने  युनिटों  को  आथिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  वर्ष  1988-89,  1989-
 90  तथा  1990-91  में  एकक-वार  शुद्ध  तकद  ल/भ/  प्रचालन
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 मूलभूत  ढांचे  में  कोयले  की  वैगनों  की  अपर्याप्त  पावर  सप्लाई  जैसे  व्यवरोधों
 तथा  पैकिंग  फालतू  हिस्से-पुर्जों  जैसी  अन्तवंस्तुओं  की  लागत  में
 घिक  वृद्धि  के  कारण  घाटा  हुआ  ।

 वर्ष  1990-91  के  अन्त  तक  सी०सी०आई०  का  शुद्ध  संचित  घाटा  183.  95  करोड़
 रुपये  है  ।

 कम्पनी  द्वारा  बेहतर  उत्पादन  वित्तीय  सामग्री  विपणन
 प्रबस्धन  और  लागत  में  कमी  जैसे  अनेक  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 22
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 सार्वजलिक  जितरण  प्रणालों  का  प्रामीण  क्षेत्रों  में  बिस्तार

 + 131.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विस्तार  करने  से
 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  करने  में  कुछ  हृद  तक  सहायता  मिलती  और

 यदि  तो  वर्तमान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विस्तार  करने
 और  उसके  माध्यम  से  दालों  और  वनस्पति  तेलों  की  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  पृति  और  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कम्ालुइदीन  :

 हां  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  तथा  सुव्यवस्थित  करने  का  कार्य  एक  निरंतर
 चलने  वाली  प्रक्रिया  है  ।  केंद्रीय  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  यह  सलाह  देती  रही  है  कि  ये  उन  क्षेत्रों  में जहां  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बिक्री
 केंद्र  नहीं  है/कम  वहां  ये  केंद्र  जब  भी  संभव  हो  दूर-दराज  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  मोबाइल
 बैनों  का  इस्तेमाल  सभी  परिवारों  को  राशन  कार्ड  जारी  आदि  ।  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है
 कि  ये  अपनी  ओर  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बिक्री  केंद्रों  क ेजरिए  अतिरिक्त  वस्तुएं  वितरित
 करके  इसके  तहत  दी  जाने  वाली  वस्तुओं  की  संख्या  में  वृद्धि  करें  ।  गेहूं  तथा  चावल  पहले  से  ही
 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  दिया  जा  रहा  आयातित  खाद्य  तेल  उपलब्ध  होने  पर  वितरित  किए
 जाते  हैं  ।

 जम्स्‌  सें  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधा  केन्द्र  को  स्थापना

 # 132.  श्री  अटल  बिहारो  बाजपेयी
 श्री  लाल  कृष्ण  आडइबाणी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दूरदर्शन  के  लिए  जम्मू  में  एक  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधा  केन्द्र  की  स्थापना
 की  योजना  को  स्वीकृति  दी  थी  ;

 यदि  तो  योजना  को  स्वीकृति  कब  दी  गई

 क्या  प्रस्तावित  केन्द्र  क ेलिए  भूखंड  का  आबंटन  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 है
 2  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 पूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  ;  और  जी

 इस  स्कीम  का  अनुमोदन  मार्च  1990  में  किया  गया  था  ।

 और  परियोजना  के  लिए  चुने  गए  स्थान  के  अधिकतर  हिस्से  का  कब्जा  दूरदर्शन
 हारा  दिसम्बर  1988  में  ले  लिया  गया  था  और  वहां  सिविल  निर्माण  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  दूरदर्शन  को  परियोजना  स्थल  अभी  तक  औपचारिक  रूप  से  हस्तांतरित
 नहीं  किया  गया  है  ।
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 सरकारी  कालोनियों  में  समाज  सदनों  का  निर्माण
 +  133.  भी  सदन  लास  खुरासा  :  क्या  प्रधान  संत्री  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 3448  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रामकृष्णपुरम  में  सेक्टर  ४,  VIL,  VILL  और  XI  में  समाज  सदनों  के  निर्माण  और
 सेक्टर  1  में  स्थित  समाज  सदन  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कामिक
 विभाग  को  इस  आशय  से  भेजे  गये  नक्शे  वर्षों  से  उसकी  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़े  हैं  कि  इन  समाज
 सदनों  का  के  रूप  में  उपयोग  किया  जा  सके  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  संबंध  में  प्रशासनिक  मंजूरी  तथा  धनराशि  शीघ्र  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि
 समाज  सदनों  का  निर्माण  कायें  आरम्भ  किया  जा  और

 दिल्ली  में  उन  सरकारी  कालोनियों  के  नाम  कया  हैं  जहां  बारात  घर  की  सुविधा  वाले

 समाज  सदन  नहीं  है  और  वहां  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इनका  निर्माण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गारेट

 से  आर०  के०  पुरम  के  सैक्टर  VILL  तथा  सैक्टर  XII  में  समाज  सदन  के  निर्माण  के  लिए  प्रशासनिक

 अनुमोदन  तथा  खर्च  की  मंजूरी  1987  में  दी  गई  सरकार  ने  1990  में  आर०  के०

 सैक्टर  |  के  समाज  सदन  के  का  दर्जा  बढ़ाने  का  भी  प्रस्ताव  रखा  इस  संबंध  में  प्लान

 तथा  डिजाइन  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  अभी  प्राप्त  होने  अन्य  क्षेत्रों  में  भी समाज  सदनों

 के  निर्माण  का  प्रस्ताव  वर्ष  1989  में  सरकार  ने  विभिन्‍न  प्रस्तावों  की  तकनीकी  व्यवहायंता  की  दृष्टि
 पे  जांच  तथा  अनुपालित  की  जाने  वाली  योजनाओं  की  प्राथमिकता  के  बारे  में  सिफारिश  करने  के

 लिए  एक  अंतविभागीय  समिति  गठित  की  समिति  ने  1990  में  हुई  अपनी  बैठक  में
 आर०  के०  पुरम  सैक्टर  की  परियोजनाओं  की  जांच  करने  के  पश्चात्‌  सेक्टर  में  समाज  सदन

 के  निर्माणतथा  सैक्टर  |  के  समाज  सदन  का  दर्जा  बढ़ाने  के  कार्य  की  प्राथ  मिकता  देने  का  निर्णय
 किया  ।  इस  प्रक्रिया  से  उपयुक्त  बजेटीय  नियंत्रण  तथा  भवन  निर्माण  के  कार्य  को  समय  पर  पूरा  करने

 में  सुगमता  होगी  ।

 जिन  सरकारी  कालोनियों  में  समाज  सदन  नहीं  उनका  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 दिल्‍लो  में  उत  सरकारी  कालोनियों  के  नाम  जिन  में  समाज  सदन  तथा  बारात  घर  है  ।

 1.  एम०  एस०  सैक्टर  आर०  के०  पुरम  ।

 आई०  बी०  कालोनी  ।

 मोहम्मद  पुर  ।

 सैक्टर  ४,  आर०  के०  पुरम  ।

 सैक्टर  VII,  आर०  के०  पुरम  ।

 सैक्टर  VIII,  आर०  के०  पुरम  ।

 सैक्टर  IX,  आर०  के०  पुरम  । कफ़्फी

 एप
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 सैक्टर  XII,  आर०  के०  पुरम  ।

 9.  अलीगंज

 10.  सादीक  नगर

 11.  कस्त्रबा  नगर

 12.  प्रेम  नगर

 13.  त्यागराज  नगर

 14.  तिलक

 15.  तिलक  मार्ग

 16.  मथुरा  रोड

 17.  पुराना  किला  रोड

 18.  आराम  बाग

 19.  देव  नगर

 20.  प्रसाद  नगर

 21.  शाहजहां  रोड

 22.  हुमायूं  रोड

 23.  बापा  नगर

 24.  काका  नगर

 25.  लोधी  इस्टेट

 26.  एम०  बी०  रोड

 27.  वसंत  सी०
 पी०

 डब्ल्यु०  डी०  कालोनी

 28.  लोधी  रोड  काम्प्लेक्स

 29.  तिमारपुर

 .  30.  सामान्य  पूल  आवासीय  मायापुरी  ।

 ग्रामीण  जिकास  कार्यक्रमों  में  तहत  केरल  को  धन

 $ 134.  भ्री  रमेश  चेन्वित्तला  :  क्‍या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  को  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  कितनी

 धनराशि  आवंटित  की

 क्या  इस  धन  का  उचित  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 ग्रासीण जिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई एच०  :  1989-90  और
 1990-91  के  दौरान  केरल  को  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  अंतगंत  आबंटित  की  गई  निधियां

 इस  प्रकार हैं  :--
 रुपयों

 1989-90  1990-91

 1.  जवाहर  रोजगार  योजना  ,  व  «  6569.99  6396.19
 2.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  .  वि  «  1871.12  1871.12

 3.  ग्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना  .  .  *  19.94  94  19.94  94

 4.  ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  .  .  .  14.  14  10.10

 5.  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  :  «  1076.00  1076.00

 6.  केन्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  .  25.00

 केरल  में  निधियों  के  अनुचित  उपयोग  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं
 हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उर्वरकों  पर  दी  जा  रही  राजसहायता
 #135.  35.  शो  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  उर्वेरकों  पर  पृथक-पृथक
 कितनी  धनराशि  की  राजसहायता  दी

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भी  राजसहायता  दी  जा  रही  और

 थदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इससे  प्रभावित  किसानों  की  क्षतिपूर्ति  कैसे  करने

 का  विचार  है  ?

 रसायम  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 स्वदेशी  और  आयातित  दोनों  उर्वरकों  पर  दी  गई  राजसहायता  की  राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 करोड़ों

 1988-89  .  3,200,  70

 .  *  4,542.

 *  .  .  *  .  4,  389.  06

 हां  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अंटार्कटिक  जाने  वाले  विभिन्‍न  अभियान  दलों  पर  हुआ  व्यय

 #136.  श्री  थो०  एस०  विजयर  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अंटाककंटिक  जाने  वाले  विभिन्‍न  अभियान  दलों  पर  आज  तक  कुल  कितना  व्यय  हुआ
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 क्या  सरकार  को  कुछ  अंतर्राष्ट्रीय  मंचों  सें  की  जा  रही  इस  मांग  के  बारे  में  जानकारी  है  कि

 अंटार्कटिक  में  आगामी  50  वर्षों  क ेलिए  खनन  कार्य  पर  प्रतिबंध  लगाया  और

 यदि  यह  प्रतिबंध  लागू  हो  जाता  है  तो  सरकार  का  इन  अभियानों  पर  हुए  ब्यय  को  किस
 प्रकार  से  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गारेट  :

 अंटाकंटिक  को  अभी  तक  दस  भा  रतीय  वैज्ञानिक  अभियान  भेजे  जा  चुके  हैं  और  इस  पर  कुल  व्यय  रुपये
 69.  85  करोड़  हुआ  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।  भारत  अंटाकंटिक  संधि  परामशंदात्री  दल  अंटाकंटिक  में
 खनिज  संसाधन  क्रियाकलापों  पर  50  वर्षों  तक  प्रतिबंधित  रखने  के  तथा  उपरोक्त  समय  की  समाप्ति
 के  बाद  पुनविचार  करने  की  व्यवस्था  के  सहमत  हो  गए  हैं  ।

 भारतीय  अंटाकंटिक  कार्यक्रम  में  वैज्ञानिक  कार्यों  पर  प्रमुख  रूप  से  बल  दिया  जाता
 जिनका  उद्देश्य  हमारे  ग्रह  के  पर्यावरण  और  जलवायु  को  निर्धारित  करने  वाले  विभिन्‍न  क्रांतिक  प्रक्रमणों
 के  बारे  में  अपनी  जानकारी  को  प्रबुद्ध  कर  के  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयासों  मे ंअपना  योगदान  देना  है  परन्तु  इसका
 अध्ययन  इस  अनुपम  उत्कृष्ट  वेध  शाला  में  ही  सबसे  अच्छी  तरह  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  ये  कार्य  इस

 महाद्वीपीय  ध्रुवीय  प्रदेश  पर  विशेष  रूप  से  प्रक्षेपित  किए  गए  हैं  ।  अंटाकंटिक  में  खनन  कार्यों  पर
 वैज्ञानिक  कार्यों  पर  लागू  नहीं  होता  इसलिए  ये  भारतीय  अंटाकंटिक  कार्यक्रम  को  प्रभावित  नहीं  करेगा  ।

 आवश्यक  वस्तु  1955  में  संशोधन
 #  137.  भ्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आवश्यक  वस्तु  1955  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागरिक  पूलि  और  सार्वजलिक  जितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कसालददीन  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मिनुषाद
 कृत्रिम  रंग/सुगंध

 *138,  थी  सभत  कुमार  सण्डल  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृत्रिम  रंग/सुगंध  उत्पादन  उद्योग  एक  अत्यंत  लाभप्रद  उद्योग

 क्या  इन  रंगों  और  खाद्य  की  दृष्टि  स ेजिनका  कोई  महत्व  नहीं  के  तेजी  से  बढ़ते
 हुए  प्रयोग  को  देखते  हुए  सरकार  का  उपभोक्ताओं  के  हित  में  इन  पर  आने  वाली  लागत  की  लेखा-परीक्षा
 कराने  का  विचार

 यदि  तो  इस  अत्यावश्यक  कदम  को  न  उठाने  के  क्या  कारण  और
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 संगठित  और  अन्य  क्षेत्रों  में  इत  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  बाली  फर्मों  की  संख्या  कितनी

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  ऐसी  इकाइयां

 लघु  इकाइयां  हैं  जिसकी  लाभदेयता  का  सरकार  द्वारा  आकलन  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  सरक।र  का  इस  अवस्था  में  इस  उद्योग  की  लागत  लेखा-परीक्षा  कर।ने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  यह  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योग  नहीं  फिर  भी  यदि  कोई  संगत  तथ्य  सरकार
 की  जानकारी  में  आयेंगे  तो  तब  सरकार  मामले  पर  आगे  विचार  करने  के  लिए  तैयार  होगी  |

 संगठित  क्षेत्र  में  नौ  कंपनियां  रंग  और  सुगंध  के  निर्माण  में  लगी  हुई  हैं  ।  इन  उत्पादों
 का  निर्माण  कर  रही  लघु  हृकाइयों  की  ठीक-ठीक  संख्या  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  लघु  इकाइयां
 राज्य  उद्योग  निदेशालय  में  पंजीकृत  होती  हैं  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  हार्डजेअर  टेक्नॉलॉजी  पार्क

 *+ 139.  ओो  बी०  शोसनाद्रीोश्वर  राज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  हार्डवेयर  टेबनॉलॉजी  प/कों”  की

 स्थापना  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  हैदराबाद  में  भी  ऐसा  एक  पार्क  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गारेट  :
 से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  इलेक्ट्रॉनिक  हार्डवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क  स्थापित  करने  का  एक

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 ग्रासीण  क्षेत्रों  का  औद्योगिक  जिकास

 * 140.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  विकास  के  लिए  कया  प्रभावशाली  उपाय  कर  रही

 है  और  इस  प्रयोजनाथ  किस  प्रकार  के  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही
 सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  विकास  के  लिए  क्‍या  नीति  अपतायी  है  और

 यह  नीति  कब  तक  कर्यान्वित  कर  दी  जायेगी  तथा  इससे  लाभान्वित  होने  वाले  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  ब्यौरा
 क्या  है  और  इससे  कितने  लोगों  को  लाभ  होने  की  सम्भावना  और

 क्‍या  ग्रामीण  औद्योगिक  विकास  कार्यक्रम  को सफल  बनाने  के  लिए  वित्तीय  संस्थायें  आवश्यक

 सहायता  दे  रही  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०  जे०  :  से  ग्रामीण  क्षेत्र  में
 उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।  किन्तु  केन्द्र  सरकार  सुलभ  और
 आसानी  से  उपलब्ध  वित्त  को  प्रौद्योगिकी  के  दुर्लभ  और  महत्वपूर्ण  कच्चे  मल  के
 प्रावधान  में  सहायता  एवं  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  संस्थानात्मक  मूलभूत  सुविधाओं  के  सृजन  जैसे  उपायों
 द्वारा  राज्य  सरकारों  के  प्रयास  में  मदद  करती  है  ।  ग्रामीण  और  अर्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का
 राव  करने  तथा  एक  ही  स्थान  पर  लघु  उद्यमियों  को  सभी  सेवाएं  एवं  सहामता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य

 30



 2  1913  लिखित  उत्तर

 से  422  जिला  उद्योग  कैस्र  स्थापित  किए  गए  जिसमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  और
 ग्रामीण  विकास  में  संलग्न  अभिकरणों  के  स।य  निकट  सम्पर्क  स्थापित  करने  के  लिए  सभी  सुविधाएं
 लब्ध  हैं  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरक।र  का  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्नों  में  ग्रामीण  उद्योगों
 कर  कुटीर  और  अत्यन्त  छोटे  उद्योगों  क ेविक।स  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  बल  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 के०वी०आई०सी०  का  ४8वीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  22.  5  लाख  व्यक्तियों  क ेलिए  रोजगार

 सुजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  और  वाणिज्यिक
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  जैसे  अखिल  भारतीय  संस्थानों  के  नेटबर्क  के  माध्यम

 से  इन  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  1989-90  के  दौरान  के०वी०आई०  क्षेत्र  को
 बैंक  वित्त  के  रूप  में  लगभग  110  करोड़  रुपए  की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।  आई०आरण०डी०पी०
 कार्यक्रम  के  अंतगेत  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउद्योगों  को लगभग  200  करोड़  रुपए  वितरित
 किए  गए  थे  ।  वित्तीय  संस्थानों  के  माध्यम  से  ग्रामीण  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए और  अधिक  बैंक  वित्त
 लब्ध  कराने  के  लिए  निरन्तर  प्रय।स  किए  जा  रहे  हैं  ।

 अविफसित  जिसों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 +141.  श्री  राजेस  अग्निहोत्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  रूप  से  अविकसित  जिलों  के  राज्यवार  नाम  क्या

 क्या  सरकार  के  पास  इन  अविकसित  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  संग्रंधी  कोई  योजना
 लम्बित  पड़ी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  केन्द्र  द्वारा  घोषित  पिछड़े
 जिले  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  सरकार  ने  1988  में  पूरे  देश  में  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगीकरण  के  लिए
 विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  हेतु  एक  योजना  की  घोषणा  की  थी  ।  उक्त  योजना  के  अधीन  पहले  चरण
 में  70  विकास  केन्द्र  का  विक/स  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 आन्भ्र  प्रदेश  .

 (14)  श्रीकाकूलम  और  वारांगल  ।

 बिहार  «  संथाल

 (18)
 खगरिया  और  माधोपुर  ।

 गुजरात
 (11)  सुरेनद्रनगर  और  डांग  |

 डव

 9  एल»  एस»  एस०/एन०
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 हश्याणा
 .  .  जींद  और  महेन्द्रगढ़  ।

 va  (4)

 केरल  वाईनाड  और  हृटूबकी  ।

 (7)

 कर्नाटक  नार्थ

 (11)  साउथ  कानारा  और  टुमक्र  ।.
 |

 मध्य  प्रदेश

 * (36)

 विदिशा
 और  नया  सेहोर  जिला  |

 ह

 महाराष्ट्र|
 (14)  यवतमोल  तथा  गढ़चिरोलीਂ  ।

 उड़ीसा  मयूरभन्‍्ज
 (8)  तथा  फुलबनी  ।

 पंजाब  होशियारपुर  तथा  संगरूर  ।

 (5)

 राजस्थान  बा
 (16)  टोंक  तथा  उदयपुर  ।

 तमिलनाड  नार्थ  साउथ

 (9)  तिरूचिरापलली  तथा  जिला  पुडीकोट्टाई  ।

 उत्तर  प्रदेश  बुलन्द
 (41)

 .
 उत्तर  कानपुर  टिहरी

 सीतापुर  और  सुल्तानपुर  ।

 पश्चिम  बंगाल  वर््धम/न,
 (13)  पुरूलिया  तथा  पश्चिम  दिनाजपुर  ।

 असम  समस्तः  राज्य
 हिमाचल  प्रदेश  ति

 जम्मू  और  कश्मीर  »

 ,  भणिपुर  हर
 मेघालय
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 नागालैंड  समस्त  राज्य

 सिक्‍्कम  छः

 त्रिपुरा  है
 अरूणाचल  प्रदेश  ग

 गोवा  |

 मिजोरम  फ
 अंडम।न  और  निकोबार  द्वीपसमूह  छः
 दादरा  और  नगर  हवेली  छः
 दमन  और  दीव  छः

 पांडिचेरी  छः

 लक्षद्वीप  छ
 मोट  :  इस  जिले/क्षेत्र  में  1-10-70  को  मौजूद  जिला/क्षेत्र  शामिल  होंगे  जो  इन  जिलों  को

 काटने  से  पूर्व  इसके  पुनर्गठन  से  पहले  थ ेऔर  उसके  बाद  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  बने  रहे  ।

 केरल  में  कम्प्यूटर  केन्न

 468.  श्री  ई०  अहमद  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  कंप्यूटर  केन्द्र  का  निर्माण  कायें  पूरा  करने  और  इसको  चालू
 करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  कम्प्यूटर  केन्द्र  को  दक्षिणी  क्षेत्र  के  शिक्षण  संस्थान  केन्द्र  के
 रूप  में  परिवर्तित  करने  का  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  रेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गारेट
 भारत  सरकार  ने  केरल  राज्य  के  कुन्नामंगलम्‌  में  कोई  कम्प्यूटर  केन्द्र  नहीं  स्थापित

 किया  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  केरल  को  दो  गई  धनराशि

 469.  श्री  ए०  जाहसे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  दौर।न  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  केरल  को
 कितनी  घनराशि  दी  गई

 उक्त  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरक।र  को  अपने  हिस्से  की  कितनी  धनराशि
 देनी

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  को  लागू
 करने  के  लिए  अपने  हिस्से  की  धनराशि  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  उक्त  योजना  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  कोई  तंत्र  गठित  किया  गया  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 83
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 ग्रामीण  विकास  संत्रालय  में  राज्यमंत्री  जी०  ध्यंकट  :  1990-91  के  दौरान
 केरल  राज्य  को  जवाहर  रोजगार  योजना  के  कर्यान्‍वयन  के  लिए  4332.  78  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  थी  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  किए  जाने  वाले  व्यय  को  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच
 80:20  के  अनुपात  में  बांठा  जाता  1990-91  के  लिए  केरल  राज्य  के  संबंध  में  राज्य  का  अंशदान
 1083.  20  लाख  रुपये  था  ।

 हां  ।

 केरल  सरकार  ने  1990-91  के  दौर।न  जवाहर  रोजग।र  योजना  के  अंतगंत  अपने  अंशदान
 के  रूप  में  12115.  28  ल'/ख  रुपग्रे  की  राशि  रिलीज  की  थी  ।

 हां  ।

 कार्येक्रम  की  निगरानी  केन्द्र  सरक।र  तथा  राज्य  सरकार  के  स्तर  पर  की  जाती  है  ।
 केन्द्रीय  स्तर  इसकी  निगरानी  राज्य  सरकारों  से  तिमाही  तथा  वाधिक  आधार  पर
 प्राप्त  आवधिक  रिपोर्टों  के  जरिए  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  मागगेदशिक/ओं  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  कार्यक्रम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के

 लिए  क्षेत्रीय  निरीक्षणों  के  जरिए  मौके  पर  ज,कर  जांच  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  राज्य  मुख्य।लयों
 में  जवाहर  रोजगार  योजना  का  क।यें  देखने  वाले  अधिक।रियों  से  नियमित  रूप  से  जिलों  का  दौरा  करने
 तथा  क्षेत्रीय  दौरों  क ेजरिए  यह  पता  लगाने  की  अपेक्षा  की  गई  है  कि  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन
 जनक  ढंग  से  हो  रहा  है  तथा  कार्यो  का  निष्पादन  निर्धारित  प्रक्रियाओं  तथा  विशिष्टताओं  के  अनुसार
 हो  रहा  है  ।  इसी  उप-मंडल  )  तथा  खण्ड  स्तर  के  अधिकारियों  से  भी
 भीतरी  क्षेत्रों  के  कार्येस्थलों  पर  जाकर  कर्यक्रम  के सभी  पहलुओं  की  निकटता  से  निमरानी  करने  की
 अपेक्षा  की  गई  है  ।  कार्यक्रम  की  प्रभावी  निगरानी  तथा  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार
 से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वे  निरीक्षणों  की  एक  सूची  तैय।र  करें  जिसमें  राज्य  सरकार  के  स्तर  से
 लेकर  खंड  स्तर  तक के  प्रत्येक  कर्मचारी  के  लिए  क्षेत्रीय  दौरों  की  न्यूनतम  संख्या  दर्शायी  जाए  ।

 केरल  में  पुनालुर  पेपर  सिल  का  अधिग्रहण

 470.  भ्रो  कोड़्डीकुनील  सुरेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  पुन।लुर  पेपर  मिल  अधिग्रहण  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  पेपर  क।रपोरेशन  को  पुनालुर  पेपर  मिल  का

 अधिग्रहण  करने  के  निर्देश  दिये  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  रुग्ण  एककों  को  पुनः  चालु  करने  के  लिए  क्‍या  म।नदण्ड  अपनाए  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  कुरियम):(क)  और  केरल  राज्य  सरक।र
 ने  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  वे  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लि०  )  द्वारा  मैं०

 पुनालुर  पेपर  मिल्स  लि०  का  प्रबंध  अधिग्रहण  करने  के  संबंध  में  विच।र  करें  ।  राज्य  सरक।र  के  कहने
 पर  एच०एन  ०एल०  ने  एक  संभाव्यता  अध्ययन  किया  जिससे  प्रतीत  होता  है  कि  मैं०  पुनालुर  पेपर  मिल्स
 लि०  के  संयंत्र  तथा  मशीनों  की  वर्तमान  अवस्था  में  इसे  चल।ना  व्यावहारिक  नहीं  होगा  ।  अतः  हिन्दुस्त।न
 पेपर  कार्पोरेशन॑  लि०  जिसकी  एच  ०एन०एल०  एक  सहःयक  कंपनी  है  ने  पुनालुर  पेपर  मिल्स  लि०  के
 प्रबंध  का  अधिग्रहण  करने  में  असमर्थता  व्यक्त  की  है  ।
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 उद्योग  तथा  1951  की  धारा  तथा  18  एए
 के  उपबंधों  के अधीन  सरक।र  ने  सारे  देश  में  कुछ  औद्योगिक  एककों  के  प्रबंध  के  अधिग्रहण  का  अधिकार
 दिया  है  ।  परन्तु  रुण  एककों  को  चालू  करने  के  लिए  प्रबंध  का  अधिग्रहण  अभी  तक  कोई  सफल
 साधन  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  ।  इसलिए  वर्तमान  नीति  ऐसे  अधिग्रहण  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  उद्योग
 तथा  1951  के  उपबन्धों  के अधीन  1982  के  बाद  किसी  एकक  का  अधिग्रहण
 नहीं  किया  गया  है  ।  सराकर  की  सामान्य  चालू  जिसका  वर्षों  से एक  निश्चित  रूप  ना  तो
 अजीव्यक्षम  रुग्ण  उद्योगों  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  है  और  उनका  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए
 है  ।  सरकार  रोगनाशक  उपायों  की  अपेक्षा  निरोधक  उपायों  पर  अधिक  बल  दे  रही  है  ।  नीति
 रूप  में  भी  सरकार  रुग्ण/अधिग्रहीत  एककों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  इसलिए  नहीं  है  ताकि  देश  के

 दुर्लभ  साधनों  का  उपयोग  जीव्यक्षम  तथा  नये  सक्षम  एकक  लगाने  में  किया  जा  सके  ।

 सोरे  क ेआसवन  का  स्वचालित  इंधन  के  रूप  में  प्रयोग
 471.  श्री  गोविन्दराज  मिकस  :  क्‍या  प्रधान  संत्नों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीरे  के  असवन  को  स्वचालित  ईंधन  के  रूप  में  प्रयोग  किया
 जा  सकता  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  सीरे  के  आसवन  के  वाणिज्यीकरण  करने  के  लिए  कोई  नीति  निर्धारण
 करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (37)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  और  जी  सीरे
 के  आसवन  का  प्रयोग  सीधे  मोटर  ईंधन  के  रूप  में  अथवा  गैसोलीन  के  साथ  एक  मिश्रण  अथवा  डीजल
 के  रूप  में  किया  जा  सकता  है  ।  गैसोलीन  के  स।/थ  लगभग  प्रतिशत  इथानोल  का  मिश्रण  भी  वाहन
 की  ईंधन  पद्धति  के  लिए  किसी  बड़े  संशोधन  के  बिना  जा  सकता  है  ।

 से  देश  में  वाणिज्यिक  रूप  से  मोटर  ईंधन  के  रूप  में  इथानोल  के  प्रयोग  करने  की
 तकनीकी-आध्थिक  व्य|वहायंता  की  अभी  व्यवस्था  करनी  है  ।

 उ्वरकों  की  मांग  और  सप्लाई

 472.  श्रो  सत्य  मारायण  जटिया  :;  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रत्येक  किस्म  के  उबरकों  का  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-बार  किये  गये
 उनकी  सप्लाई  औल  आयात  किये  जाने  से  संबंधित  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  प्रत्येक  किस्म  के  उर्वरक  का  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  कुल  कितना
 उत्पादन  हुआ  और  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उत्पादन  लागत  तथा  बिक्री  मूल्य  क्या  और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  देश  में  उबरकों  के  उत्पादन  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  है  और  इसे  प्राप्त  करने  हेतु  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्ता  :  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  उवरकों  के  न्यूट्रियेन्ट-वार  उत्प|दन  के  ब्यौरे  मूल्यांकित  आपूर्ति  और

 बार  संलग्न  हैं  ।

 5
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 1990-91  के  दौरान  निजी  और  सावेजनिक  क्षेत्र  में  उर्वरकों  का  कुल  उत्पादन

 वार  निम्न  प्रकार  है  :--

 (000  मी०  ठन

 च्यूट्रियेंट

 एन  पी

 सार्वजनिक  क्षेत्र  2,873  511

 निजी  क्षेत्र  2,398  1,308

 सा्वेजनिक  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  में  कुछ  महृत्वपूर्ण  प्रकार  के  उवेरकों  की  उत्पादन  प्रति
 मी०  टन  निम्न  प्रकार  है  :--

 मंद  का  नाम  सार्वजनिक  क्षेत्र  निजी  क्षेत्र

 (९०)  (९०)

 यूरिया  3,157  3,321
 अमोनियम  सल्फेट  2,607  2,131

 डीएपी  5,261  5,719

 एस  एस  पी  2,260  1,853

 टिप्पणी  :  उत्पादन  लागत  में  एस  एस  पी  को  छोड़कर  पूंजी  से  सम्बद्ध  प्रभार  शामिल  नहीं  है  ।

 विभिन्न  प्रकार  के  उर्वरकों  के  बिक्री  मूल्य  जो  सभी  क्षेत्रों  के  संबंध  में  समान  संलग्न
 में  दिये  गये  हैं  ।

 1991-92  के  लिए  समग्र  देश  के  लिए  निर्धारित  न्यूट्रियेन्ट-वार  लक्ष्य  73.  50  लाख
 टन  नाइट्रोजन  और  26.  50  लाख  टन  फास्फोरिक  उर्वरक  है  जो  कच्चे  माल  की  उपलब्धियों  के  अध्यधीन

 है  ।

 वर्ष  1991-92  के  लिए  अलग-अलग  एककवार  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  और  उत्पादन  एककों
 से  आवधिक  रिपोर्ट  प्राप्त  करके  उत्पादन  पर  निगरानी  रखी  जाती  उत्पादन  एककों  की  कच्चे

 पावर  और  कोयला  आदि  प्राप्त  करने  में  सहायता  भी  की  जाती  है  ताकि  वे  अपने  उत्पादन  लक्ष्य  की
 प्राप्ति  सुनिश्चित  कर  सके  ।

 विदरण

 उर्बेरक  उत्पादन  के  आंकड़े
 लाख  मी०  टन

 वर्ष  नाइट्रोजन  फास्फेट

 1988-89  ध  व  वि  67.12  22.  52

 व  वि  67.  47  17.96

 1990-91  वि  ५  .  69.  93  20.  52

 36
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 मूल्यांकित  आवश्यकता

 वर्ष
 1988-89  .  मर  .  71.45  .  28.65  11.96  112.06

 1989-90  .-  .  .  77.  64  31,92  92  12,  41  121.97  97
 .-  .  मि  82.  41  35.  32  13.55  55  28

 उर्वरक  खपत  के  आंकड़े  ह

 वर्ष  योग

 1989-90  .  .  ,  73.86  30.14  11.6  115,68 40
 .  न  .  73.  86  30.  86  13.24  125.76  68

 उर्वरक  आयात के  *  ५  79.66  32,  86  24.  का  76

 उर्वरक  आयात  के  आंकड़े

 वर्ष  योग

 1988-89  .  .  *  2.19  4.  07  9.  82  16.  08
 1989-90  .  .  5.  23  3.  12.  80  31,14

 .  .  .  4.  10.16  13,28  28  58

 विवरण  हा

 उबरक  के  बतंमान  खुदरा  मूल्य

 क्रम  उर्वरक  का  नाम  मूल्य
 से०  रु०/|मी०  टन

 (2)  . . . .  (3)

 2.  यूरिया  (46%)  ॒  *  .  *  .  .  2350.
 2.  अमोनियम  सल्फेट  .  .  वि  कि  1700
 3.  केलसियम  अमोनियम  नाइट्रेट  (25%)  -  न  व  वि  1770
 4.  केलसियम  अमोनियम  नाइट्रेट  (26%).  -  वि  ध  .  1300
 5.  म्यूरियट आफ  पोटाश  (50%F) )  *  .  मु  .  2100
 6.  सल्फेट आफ  पोटाश  (50%  «  .  .  .  3600
 7.  डाइ  अमोनियम  फास्फेट  .  «»  न  न  ५  3600
 8.  एन  पी  के  (15-15-15)}  नि  न  न  .  ५  2600
 9.  एनपीके  (19-19-19)  .  म  मु  वि  मु  2950

 एन पी के * * * * न 2950
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 _()
 11.  अमोनियम  फास्फेट  सल्फेट  (20-20-0)  .  .  वि  2600
 12.  नाहद्रो-फास्फेट  (20-20-0)  .  .  व  मर  .  2400
 13.  अमोनियम  फास्फेट  सलल्‍्फेट  (16-20-0)  ,  .,  .,  .,  2300

 14.  यूरिया  अमोनियम  फास्फेट  (24-24-0)  .  *  *  .  3050

 15.  यूरिया  अमोनियम  फास्फेट  (28-28-0)  -  प  नि  .  3600

 16.  एन  पी  के  (14-28-14)  *  वि  व  3050

 17.  एन  पी  के  (14-35-14)  *  .  .  *  3400

 18.  एनपी  के  (10-26-26)  पु  2950

 19.  एन  पी  के  (12-32-16)  '  पु  3250

 20.  ट्रिपल सुपर  फास्फेट  .  2600

 21.  ट्रिपल  सुपर  फास्फेट  .  .  2400

 22.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  (14% 41,31, )  820

 23.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  (169/71, 31, )  वि  1950
 24.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  )  नि  1100

 25.  अमोनियम  क्लोराइड  )  1700

 26.  एनहाइड्रोस  अमोनिया  .  ॒  3770

 27.  नाइड्रो  फास्फैट  (23-23-0)  .  ,  .  *  *  2930

 उर्वर्कों  का  आयात

 474.  भरी  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  उ्वेरकों  का  कुल  कितना  आय।त  किया  और

 इसके  आयात  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  ?

 रसायन  और  उबरक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  वित्तीयवर्ष

 1990-91  के  दौरान  1335.82  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  के  कुल  44.  90  लाख  टन  तैयार  उवरकों
 का  आयात  किया  गया  था  ।

 सार्वजतिक  बितरण  प्रणाली  पर  भजर  रखता

 475.  भी  श्रोबल्लल  पाजिप्रहीं  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  नजर  रखने  के  लिए  सरकार  का  प्रस्ताव  एक  बोर्ड

 के  गठन  का
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्त।॥व  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  ग्राम  पंचायतों  को  सहभागी  बनाने

 का  और

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 मागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कमालुद्दीन  :

 और  जी  नहीं  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  संबंधी  परामर्शदात्री  परिषद  पहले  से  ही
 काम  कर  रही  जिसमें  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  क ेखाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  केंद्रीय  मंत्रालयों
 के  संसद  सदस्य  इत्य।दि  शामिल  है  ।

 और  केंद्रीय  सरक।र  के  सुझाव  अधिकतर  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों  ने  उचित  दर  दुकानों/ग्राम  स्तरों  सहित  विभिन्न  स्तरों  पर  सतकंता/परामशंदात्नी  समितियां
 गठित  की  जिनमें  अममतौर  पर  विभिन्न  स्थानीय  संगठनों  के  प्रतिनिधि  तथा  निर्वाचित  प्रतिनिधि
 शामिल  हैं  ।

 सचियों  के  पद

 476.  भ्री  सेयद_शाहबुद्दीम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  सेवा  और  केन्द्रीय  सेवा  प्रत्येक  के  कनिष्ठतम  अधिकारियों  को  भारत
 सरक।र  के  सचिव  के  समकक्ष  पदों  पर  पदोन्नत  किस  वर्ष  किया  गया

 प्रत्येक  सेवा  में  कितने  वरिष्ठ  अधिक।रियों  का  तुलनात्मक  रूप  से  वर्ष-वब।र  चयन
 की  गई  तथा  किस  सेवा  में  उनको  भेजा

 ।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  के
 सचिव  अथवाਂ  समकक्ष  पद  कुल  कितने  और

 ।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  पदधारियों  का  उनकी  सेवा  के  साथ  ब्यौरा  क्या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संतालय  में  राज्य  संत्री  सार्गरिट  :
 अखिल  भा  रतीय  सेवा  और  केन्द्रीय  सेवा  प्रत्येक  के  कनिष्ठतम  अधिकारियों  जिन्हें  भारत  सरकार  के
 सचिव  अथवा  इसके  समकक्ष  पदों  पर  पदोन्नत  किया  गया  आबंटन  वर्ष  निम्न  प्रकार  से  है  :---

 अखिल  भारतीय  सेवा
 1.  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ॒  ध  1960
 2.  भारतीय  पुलिस  सेवा  1958

 केसीय  सेवाएं
 1.  भारतीय  राजस्व  सेवा|  *  *  न  1957

 शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  )
 2.  भारतीय  राजस्व  सेवा  .  .  .  1955
 3.  भारतीय  रक्षा  लेखा  सेवा  .,  ध  .  न  1956

 4.  भारतीय  डाक  सेवा  .  .  नि  .  1956
 5.  भारतीय  रेलवे  लेखा  सेवा  ,  वि  मर  .  1957

 6.  भारतीय  रेलवे  यातायात  सेवा  वि  .  .  1957

 7.  आई०आर०एस ०ई०  .  नि  .  नि  1957

 8.  आई०्आर०एस०एम०ई०  .  वि  .  न  1956

 9.  आई०आर०एस०ई०ई०  वि  वि  :  °  1957

 10.  भारतीय  आर्थिक  सेवा  वि  न  .  प्रविष्टि  :  इस
 संबंध  में  बर्ष  प्रासंगिक  नहीं  है  )
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 11.-  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  वि  .  ऐसा  कोई  अधिकारी  नहीं
 12.  भारतीय  विदेश  सेवा  न  न  नि  1960
 13.  केन्द्रीय  विद्युत  इंजीनियरिंग  सेवा  *  1963
 14.  केन्द्रीय  जल  इंजीनियरिंग  सेवा  ऐसा  कोई  अधिकारी  नहीं  है  ।
 15.  भारतीय  विधि  सेवा  1967

 40

 प्रत्येक  सेवा  में  जिन  वरिष्ठ  अधिक।रियों  का  तुलनत्मक  रूप  से  चयन/नियुक्ति  की  गयी
 तथा  उन्हें  किस  सेवा  में  भेजा  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :---

 न
 क्रम  अखिल  भारतीय  वर्ष-वार  आबंटन  का  ब्यौरा
 सं०  केन्द्रीय  सेवा

 1 2 3  4  5  6  7  8

 रा  2  3  4  5  6...  7  8

 2.  भा“०प्र०्से०  शून्य  20  26  93  34

 2.  भा०  पु०  से०  26  5  2  3

 3.  भा०राण्से०  शुल्क  तथा
 केन्द्रीय  उत्पाद

 4.  भा०रा०से०  )

 5.  भा०रन्लेण्से०

 6.  भा०  डाक  सेवा

 7.  भागण्रेण्ले०  सेवा

 8.  भा०रे०्या०  सेवा

 9.  आई०आर०एस०ई०

 आई०आर०एस०एस ०ई०ਂ

 आई०आर०एस०ई०ई०

 भा०आ०»  सेवा

 के०वि*“इं०  सेवा  .

 आई०एस०एस०

 भा०वि०  सेवा  2  2  2  3

 के  के०ज०ई०  सेवा  ,  “

 भा०वि०्से० । की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सचिव अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्तगत हसके समकक्ष पदों की कुल संख्या है ।



 2  1913  ॥  लिखित  उत्तर

 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  पदधारियों  का  उनकी  सेवा  के  साथ  ब्यौरा  निम्न
 प्रकार  से  है  :--  -

 क्रम  सेवा  सचिष  स्तर
 स०

 1.  भा०  प्र०  सेवा  .  वि  न  78

 2.  आई०ए०  एण्ड  ए०एस०  .  नि  1
 3.  भा०  रा०  सेवा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  1
 4.  भा०  रा०  सेवा  वि  नि  नि  नि  नि  1
 5.  भा०  र०  लेण्से०  नि  न  नि  न  1
 6.  भा०पु०  से०  «  न  न  मु  ‘  4

 7.  भा०  डा०  सेवा  1
 8.  भा०  रेण्ले०  सेवा  2
 9.  भा०  रे०  या०  सेवा  2

 10.  भा०आ०  से०/भा०सां०  सेवा  2
 11.  भा०  विदेश  सेवा  3
 12.  आई०आर०एस०ई०/आई०आर०एस०एम०ई०/आई०अआर०एस०ई०ई०  आदि  4

 13.  के०वि०ई०  सेवा  .  .  .  1
 14.  भारतीय  विधि  सेवा  ,  4
 15.  अन्य*|  19

 कुल  124

 +इसमें  वे  अधिकारी  शामिल  हैं  जो  किसी  भी  संगठित  केन्द्रीय  सेवा  के  संबंध  नहीं  रखते  हैं  ।

 गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में पेय  जल  का  संकट

 477.  श्री  काशी  रास  राणा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  राज्य  सरकार  द्वारा  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  मे ंपेय  जल  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  भेजी  गई  650  करोड़  रुपये  की  एक  योजना  को  केन्द्रीय  सरक।र  ने  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  कब  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  के  लिए  कितनी  धनराशि  दिये
 जाने  की  सम्भावना  और

 इस  समय  यह  योजना  किस  चरण  में  विचाराधीन  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्सससाई  एज०  :  जी  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  की  राज्य  सरकार  ने  योजना  को  सिद्धान्त  रूप  में  अनुमोदित  कर  दिया  है  और

 निविदाएं  जामंत्रित  करने  का  काम  नॉडल  एजेंसी  के  रूप  में  गुजरात  राज्य  निर्माण  मिगम  को  सौंपा  गया

 है  ।
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 भूतपूर्व  प्रधान  संत्री  श्रो  राजोब  गांधी  की  ह॒त्या  की  जांच

 478.  भ्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीपेरुम्बुडर  में  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  की  जांच  कर  रहे  विशेष
 जांच  दल  के  विचारणीय  विषय  क्या  और

 आज  तक  जांच  कारये  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 .

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गारेट  :

 यह  म।मला  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  ऐसे  मामलों  में  जांच  के

 लिए  कोई  विचा  रणीय  विषय  नहीं  होते  क्योंकि  ऐसी  जांच  विधि  के  संगत  उपबन्धों  अर्थात्‌  आपराधिक
 प्रक्रिया  संहिता  के  अधीन  की  जाती  है  ।

 जांच  चल  रही  है  और  इस  स्तर  पर  प्रकट  भावी  जांच  के  हित  में  नहीं  होगा
 ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  शौतल  पेयों  का  मिर्माण  और  वितरण  करने  को  अनुभति

 479.  प्रो०के०बो०  थामस  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  भारत  में  शीतल  पेयों  का  निर्माण  और  वितरण  करने
 की  अनुमति  दी  गई  है  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 उनका  वार्षिक  कारोब।र

 इन  कंपनियों  द्वारा  भारत  में  शीतल  पेयों  के  निर्माण  और  वितरण  की  आवश्यक  शर्तें  क्या

 क्या  इन  शर्तों  का  इन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  पलन  किया  गया  और

 (४)  यदि  तो  इन  कंपनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  ?

 साद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  बहुराष्ट्रीय
 कंपनी  की  कोई  स्वीकृत  परिभाषा  नहीं  है  ।  फिर  भी  व्या|वह।रिक  प्रयोजनों  के  लिए  40  प्रतिशत  से  अधिक
 अनिवासी  हिस्से  वाली  कंपनी  कंपनी  के  न|म  से  अधिक  जाना  जाता  को  बहुराष्ट्रीय
 कंपनी  माना  जाता  इस  समय  भारत  में  कोई  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  मृदु  पेय  के  निर्माण  और  वितरण
 में  नहीं  लगी  हुई  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 खादी  प्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  रेशन  उत्पादकों  को  दी  गई  धम्राशि

 480.  डा०  असोस  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लाखों  निधन  रेशम  उत्पादकों  की  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करने  के  अपने
 वचन  को  निभाने  हेतु  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  को  एक  अधिक  जिम्मेदार  तथा  जन-कल्याणी
 संगठन  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 खादी  प्रामोद्योग  आयोग  ने  मौजूदा  कोकून  और  याने  जिम्हें
 गैर-सरकारी  अथवा  दोनों  ऋणदात्री  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  वर्गीकृत  किया  जा  सकता  से
 क्या  माल  प्राप्त  करने  के  लिए  संस्थाओं  तथा  बोर्डों  को  कार्यगत  पूंजी  के  रूप  में  कितनी
 अनराशि  दी  और
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 ऐसी  संस्थाओं/बोडों  का  वित्तीय  कारोबार  प्रगति  तथा
 विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  के  उत्पादकों  को  दिये  गये  वबचनों  सहित्त  अन्य  ब्यौरा  कया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  रेशम  उद्योग  संबंधी
 कार्यकलाप  निसंदेह  राज्य  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  ही  आते  फिर  खादी  तथा
 ग्रामोद्योगय  आयोग  का  एक  खादी  सिल्क  कार्यक्रम  है  जिसके  अंतर्गत  कुल  रेशम  क्षेत्र  का

 ५८  हिस्सा  आता  है  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  इस  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  तथा
 विकास  हेतु  निरंतर  प्रयास  कर  रहा  है  ।  इसने  रेशमकोष  की  रीलिंग  में  उन्नत  किस्म  के

 कुटीर  बेसिनों  का  प्रादुर्भाव  किया  यह  अम्बर  चर्खे  पर  धागा  कातने  का  परीक्षण  कर

 रहा  है  और  इसने  अध्ध-स्वचालित  करधों  का  प्रचलन  आरंभ  किया

 वर्ष  1989-90  में  खादी  तथा  ग्रामोथोग  आयोग  ने  कार्यशील  पूंजी  के  लिए
 अपने  बजट  से  47.12  लाख  रुपये  और  अपनी  बैंक  वित्त  योजना  से  731.  05  लाख
 रुपये  की  राशि  4%  की  रियायती  ब्याज  दर  पर  उपलब्ध  करायी  है  जों  प्रत्यक्ष  सहायता
 प्राप्त  संस्थानों  तथा  राज्य  खादी  ग्रामोद्योग  बोड़ों  को  दी  गयी  है  ।  सिल्क  खादी  के  क्षेत्र
 में  धागे  का  ऐसा  कोई  बाजार  नहीं  क्योंकि  इन  संस्थानों  में  जो  धागा  तैयार  किया  जाता

 है  वह  इन्हीं  संस्थानों  में  सिल्क  खादी  बनाने  में  उपयोग  के  लिए  होता

 देश  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  सिल्क  कार्यक्रम  के  अधीन  सीधे
 यता  प्राप्त  संस्थानों  की  कुल  संख्या  लगभग  450  है  ।

 रंगीन  टेलीविजनों  की  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात

 481.  भ्री  राजबीर  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  इस  समय  रंगीन  टेलीविजनों  की  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  किया  जा

 रहा  है  ;
 यदि  तो  वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  किये  गये  आयात

 का  ब्यौरा  क्‍या  और
 देश  की  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  इन  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण

 तथा  निर्यात  कर  रही  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सार्गारेट  :
 तथा  पिक्चर  ट्यूबों  की  मांग  की  पूर्ति  इस  समय  स्वदेशी  स्रोतों  से  की  जाती

 है  ।  यदि  किन्‍्हीं  अप्रत्याशित  परिस्थितियों  में  स्वदेशी  उत्पादन  में  कमी  हो  जाती

 है  तो  सरकार  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  के  अन्तराल  को  दूर  करने  के  लिए  पिक्चर  ट्यूबों
 का  आयात  करने  की  अनुमति  देने  की  संभावना  पर  विचार  कर  सकती  रंगीन  टी०

 वी०/रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  उत्पादन/निर्यात  के  संबंध  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  पर
 वर्ष  1989-90  के  दौरान  3.2  लाख  तथा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  4.2  लाख  रंगीन
 पिक्चर  ट्युबों  के  आयात  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 जो  स्वदेशी  कम्पनियां  रंगीन  टी०वी०  पिक्चर  ट्यूबों  का  विनिर्माण  भौर  निर्मात
 कर  रही  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1.  मेसर्स  जे०  सी०  टी०  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड

 43.
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 -  2.  सेससें  कलर  पिक्चर  ट्यूब्स  लिमिटेड
 3.  मैसर्स  समटैल  कलर  लिमिटेड  |

 बिहार  की  स्वीकृति  के  लिए  लंबित  परियोजनाएं

 482.  ओर  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  कया  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  की  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  है  जो  योजना  आयोग  के  पास
 स्वीकृति  के  लिये  लंबित  पड़ी  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  एच०  आर०  :

 बिहार  की  कोई  परियोजना  निवेश  के  अनुमोदन  हेतु  योजना  आयोग  के  पास  लंबित

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खण्डीगढ़  के  गांवों  का  विकास

 483.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  किसी  गांव  को  ग्रामीण  विकास  योजना  के

 तहत  विकास  के  लिए  चुना  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  उत्त्मभाई  एच०  :  चण्डीगढ़
 के  सभी  गांवों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  जवाहर  रोजगार  योजना  और  राजस्व
 प्रशासन  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  भूमि  रिकार्डों  को  अद्यतन  बनाने  की  योजना  चण्डीगढ़  में
 कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गेत  1990-91  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 1.08  लाख  श्रम  दिनों  के  परिकल्पित  रोजगार  सृजन  के  लिए  चण्डीगढ़  प्रशासन  को
 28.  लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  गई  थी  ।  लक्ष्य  की  तुलना  0.  ।  लाख

 दिनों  का  रोजगार  सुजित  किया  गया  है  ।  वर्ष  1991-92  के  लिए  38.81  लाख  रुपये

 का  आबंटन  किया  गया  है  ।  राजस्व  प्रशासन  को  सुदृढ़  बनाने  और  भूमि  रिकार्डो  को  अद्यतन

 बनाने  की  योजना  के  तहत  वर्ष  1990-91  के  दौरान  चण्डीगढ़  संघ  शासित  क्षेत्र  के  राजस्व

 तंत्र  को  सुदढ़  बनाने  के  लिए  चण्डीगढ़  प्रशासन  को  15.  00  लाख  रुपये  की  सहायता  मुहैया
 कराई  गई  थी  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  मारूति  कारों  का  निर्यात

 484.  भरी  प्रकाश  बापू  बसंतराव  पाटोल  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  लिए  निर्धारित  निर्यात  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तव  में  कितनी

 प्रतिशत  मारुति  का  निर्यात  किया  गया  ;
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 जननी  सकससस
 मारुति  कारों  की  कम  सप्लाई  का  निर्यात  प्रतिबद्धताओं  पर  क्‍या  असर

 इसके  परिणामस्वरूप  प्राककलित  अर्जन  की  तुलना  में  निर्यात  अर्ज़न  में  कितने

 प्रतिशत  की  कमी  और

 निर्यात  लक्ष्य  में  कमी  होने  के  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  और  वर्ष  1990-

 91  में  10,000  वाहनों  के  निर्यात  के  मूल  लक्ष्य  की  तुलना  में  मारुति  ने  4,908  वाहनों
 का  निर्यात  किया  ।  सभी  निर्यात  वचनबद्धताएं  पूरी  कर  ली  गई  ।

 और  मारुति  ने  1990-91  में  40  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  लक्ष्य

 की  तुलना  में  41  मिलियन  अमरीकी  डालर  एवं  गैरलेखा  अजित

 इसमें  माना  गया  निर्यात  तथा  अन्य  स्रोतों  से  आय  शामिल  है  ।

 प्रसारण  सुविधाओं  का  विस्तार  और  सुधार  करना

 485.  भ्री  चल्रजीत  वादव  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रसारण  सुविधाओं  का  विस्तार  और  सुधार  करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध
 कार्यक्रम  बनाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
 क्‍या  कुछ  देशों  के  साथ  नए  प्रसारण  कार्यक्रमों  के  आदान-प्रदान  की  कोई

 व्यवस्था  की  गयी  और
 यदि  तो  यह  व्यवस्था  किन-किन  देशों  के  साथ  की  गयी  है  और  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  और
 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  की  प्रसारण  सुविधाओं  का  विस्तार  करना  और  उनमें  सुधार
 करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  यह  काये  नियमित  रूप  से  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  आधार
 पर  किया  जाता  है  ।

 और  भारत  के  58  देशों  के  साथ  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  तथा
 21  देशों  के  साथ  रेडियो  एवं  टी०  वी०  प्रोटोकोल  हैं  जिनके  अन्तर्गत  परस्पर  हित  के  आधार

 पर  कार्येक्रों  का  आदान-प्रदान  किया  जाता  है  |  जिनकी  सूची  ओर  में  दी

 गई  है  ।  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रमों  में  आमतौर  पर  निम्नलिखित  व्यवस्था  होती  है  :--

 (i)  कार्यक्रमों  का  आदान-प्रदान  ।

 (ii)  कामिकों  का  आदान-प्रदान  ।

 (11)  एक-दूसरे  के  देश  के  राष्ट्रीय  दिवस  के  अवसर  पर  विशेष  कार्यक्रम  प्रसारित  कर

 राष्ट्रीय  दिवस  मनाना  ।  े

 (iv)  एक  दूसरे  के  देश  के  रेडियो  और  टी०  वी०  दलों  को  उनके  दौरे  के  दौरान
 तकनीकी  सुविधाएं  प्रदान  करना  ।
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 विवरण  I

 उन्त  देशों  के नाम  जिनके  साथ  भारत  के  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  हैं  .

 देश  का  नाम

 अफगानिस्तान

 अल्जीरिया

 अंगोला

 आस्ट्रेलिया
 अर्जेल्टीना

 बहरीन
 बंगलादेश

 बेल्जियम

 बुल्गारिया

 क्यूबा
 साइप्रस

 चेकोसलोवाकिया
 चीन

 इजिप्त

 इथोपषिया
 फिनलैंड
 फ्रांस

 जर्मनी
 घाना

 ग्रीस

 जोडेन

 कैनिया

 कोरिया

 कोरिया  के  ०  )

 क्रम  देश  का  नाम
 संख्या

 30...  कुवेत
 31.  मॉरिशस

 32.  मेक्सिको

 33.  मंगोलिया
 34.  मोरक्को

 35.  मालदीव
 36.  नाव
 37.  नाइजीरिया
 38...  नीदरलैंड
 39.  पाकिस्तान
 40...  फिलीपीन्स

 4l.  पोलेंड
 42.  पुतंगाल
 43.  कतार
 44...  रोमानिया
 45...  सीरिया
 46.  स्पेन
 47.  सोमालिया
 48...  सूडान
 49.  सेशल्स
 50...  ट्युनीशिया
 51.  .  टर्की

 52.  संयुक्त  अरब  अमीरात
 53.  सोवियत  रूस

 54...  उगांडा

 55...  यमन

 56.  युगोस्लाविया
 57.  जिम्बाब्वे

 58...  पेरू

 46.
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 विएणवा

 ।  उन  बेशों  के  माम  जिनके  साथ  भारत  के  रेडियो  और  टी०  वी  प्रोटीकोल हैं

 :  क्रम  सं०  देश  का  नाम
 सर  1.  अफगानिस्तान

 2.  बुल्गारिया
 3.  चीन
 4.  साइप्रस
 5.  चेकोस्लोवाकिया
 6.  जम॑ंनी
 7.  हंगेरी
 8...  ईरान
 9.  इराक

 10.  इंटली
 11.  कोरिया  पी०
 12.  ओमान
 13.  पोलैंड

 14.  सेशल्स
 15.  सीरिया

 16.  तंजानिया
 17.  टर्की
 18.  सोवियत  रूस
 19.  वियतनाम
 20.  यमन
 21.  युगोस्‍्लावियां

 राजनोतिक  दलों  को  समाचार  बुलेटिनों  सें  दिया  गया  समय

 486.  प्रो०  रास  कापसे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  महीनों  के  दौरान  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  हिन्दी  और  अंग्रेजी  समाचार
 बुलेटिनों  में  राजनीतिक  दलों  को  दल-वार  क्रितता-कितना  समय  दिया  और

 L

 मुंबई  दूरदशेन  पर  मराठी  समाचार  बुलेटिनों  में  राजनीतिक  दलों  दल-वार
 कितना-कितना  समय  दिया  गया  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संजी  गिरोजा  :  सूचना
 में  संलग्न  है  ।

 (@)  सूचना  विवरण-]तता  में  संलग्न  है  ।
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 में  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  को  दिये  गये  समय  का  दल-बार  विवरण
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपभषमों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  कार्य  करने  बाले  कर्मचारियों  की  बरिष्शता

 487.  भी  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  25  1991  के  अततारांकित  प्रश्न
 संध्या  279  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  आई०टी०ई०सी०  कार्यक्रम  के  अत्तर्गत  '

 नियुक्ति  पर  कार्य  कर  रहे  अपने  अधिकारियों  की  वरिष्ठता  और  वेतन  को  सुरक्षित  नहीं  रखा

 ऐसे  कितने  लोग  कार्मिक  विभाग  की  विशेषज्ञ  सूची  में  दर्ज  हैं  जिनके  मामलों  में  भारत

 हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  विदेश  गये  अपने  अधिकारियों  की  वरिष्ठता  सुरक्षित  रखने  के  लिये
 रित  प्रक्रिया  नहीं

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कामिक  विभाग  के  निर्धारित  दिशानिदेशों  को
 ब्रत्येक  मामले  में  न  अपनाने  के  क्या  कारण

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  ऐसे  कितने  माभले  हैं  जिनमें  कुछ  अधिकारियों  ने
 अपने  तौर  पर  विदेश  में  नियुक्ति  स्वीकार  की  तथा  विदेश  से  लौटने  पर  वरिष्ठता  संरक्षण  से  भी
 न्वित  हुए  ;  और

 (3)  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने
 का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  से  भेल  की  नीति  के  अनुसार
 कासिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग/भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों  द्वारा  चयन/नामांकन  के  आधार
 पर  विदेशों  में  नियुक्ति  के  लिए  कार्यमुक्त  कर्मचारियों  को  भेल  सें  अपना  घोरणाधिकार  बरकरार  रखने
 की  अनुमति  दी  जाती  है  जिससे  उन्हें  कार्यमुक्त  किए  जाते  समय  पद  की  ग्रेड  और  वेतन-दर  के

 अनुरूप  भेल  में  वापस  आने  की  सुविधा  प्राप्त  हो  जाती  है  ।

 विदेशी  नियुक्ति  की  अवधि  का  मात्र  इस  बात  से  पदोन्नति  के  लिए  लाभ  नहीं  मिलता  परम्तु  इसकी

 अनुमति  उन  परिस्थितियों  में  दे  दी  जाती  है  जबकि  विदेशी  नियुक्ति  का  अनुभव  कम्पनी  के  उद्देश्यों
 के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  लाभदायक  पाया  जाता  है  ।

 ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 (३)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रतिकल  जिदेशी  समाचारों  ओर  प्रसारणों  पर  रोक

 488.  भी  कमला  सिथ  सधुकर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हमारे  देश  में  दूसरे  देशों  से  प्राप्स  होने  वाले  प्रतिकूल  समाचारों  और  प्रसारणों

 पर  किसी  शक्तिशाली  स्वदेशी  उपग्रह  के  माध्यम  से  रोक  लगाने  की  कोई  योजना  बनायी

 यदि  तो  उस  योजना  की  रूपरेखा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिशा  :  नहीं  |
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 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 टेक्‍्नालाजी  में  तेजी  से  होने  वाले  परिवतंनों  के  कारण  राष्ट्रीय  सीमाएं  समाप्त
 हो  गई  हैं  जिससे  सूचना  के  अंतर्राष्ट्रीय  प्रवाह  को  रोकने  का  कोई  भी  प्रयास  अप्रासंगिक  हो  गया

 है  ।  वित्तीय  साधनों  की  वतंमान  सीमाओं  के  भीतर  विदेशी  प्रसारणों  को  यथासंभव  मानिटर
 किया  जाता  है  और  ऐसे  प्रसारणों  के  प्रतिकूल  प्रचार  का  जवाब  देने  के  लिए  कार्यक्रम  प्रसारित

 किए  जाते  हैं  ।

 केरल  में  सरकारी  क्षेत्र  में  नये  उद्योगों  की  स्थापना

 489.  भरी  के०  सुरलो  धर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केरल  में  सरकारी  क्षेत्र  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  बौरान  केरल
 राज्य  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्ञ  का  कोई  नया  उद्यम  स्थापित  किये  जाने  संबंधी  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मागरकोईल  स्थित  आल  इंडिया  रेडियो  का  विस्तार

 490.  श्री  एन०  डेलिस  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कन्याकुमारी  जिले  के  नागरकोइल  स्थित  आल  इंडिया  रडियो  का  प्रसारण  क्षेत्र
 बढ़ाने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरीजा  :  और  :

 नहीं  ।  तुत्तिकोरिन  में  लगाए  जा  रहे  200  कि०वा०मी०वे०  ट्रांसीटर  के  चालू  हो  जाने  से

 कन्याकुमारी  जिले  के  अधिकांश  हिस्से  में  सेवा  में  और  सुधार  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 गुजरात  को  सप्लाई  की  जा  रही  चोनी  आदि  को  सात्रा

 491.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  गुजरात  राज्य  को  खाद्य  तेलों  और  चीनी  आदि  की  सप्लाई  राज्य  की  मांग
 के  अनुसार  की  जा  रही

 क्‍या  1991  के  जनगणना  की  जनसंख्या  के  स्थान  पर  1986  की  जनसंख्या  के  आधार
 पर  इन  मदों  की  मात्रा  सप्लाई  की  जा  रही  है  ;

 क्‍या  1991  की  जनगणना  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  की  मांग  के  आवश्यकतानुसार
 इन  वस्तुओं  के  कोटे  में  वृद्धि  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 .  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?
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 मह्रिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कसालुद्दोल  :
 से  केंद्रीय  पूल  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरण  करने  के  लिए  राज्यों/संघ

 राज्य  जिनमें  गुजरात  णामिल  को  गेहूं  और  आयातित  खाद्य  तेलों  का  केंद्रीय  पूल
 में  भंडार  की  इन  वस्तुओं  की  बाजार  में  गत  समय  में  उठाई  गई  मात्रा  और  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  की  परस्पर  आवश्यकता  जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माह-दर-माह  आधार  पर  किया
 जाता  है  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  लेवी  चीनी  का  आबंटन  1-10-86  की  अनुमानित  जनसंख्या  के

 लिए  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमाह  425  ग्राम  मात्रा  उपलब्ध  कराने  के  एक  समान  मानदण्ड  के  आधार  पर
 किया  जाता  है  ।

 केंद्रीय  पूल  से  किया  जाने  वाला  आबंटन  केवल  अनुपूरक  स्वरूप  का  होता  और  इसका  उद्देश्य
 राज्यों/संघ  र।ज्य  क्षेत्रों  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  को  पूरा  करना  नहीं  होता  ।

 सरकारी  निगमों  को  स्थापना

 492.  भरी  चित्त  बसु  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रसार  भारती  के  अतिरिक्त  कुछ  और  सरकारी  निगम  स्थापित
 करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  औचित्य  कया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरीजा  ध्यास):(क)  और  सरकार
 उन  सार्वजनिक  निगमों  को  जो  विधि;द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  वाले  मापदंडों  को  पूरा  करते  प्रसारण
 और  टेली  कास्ट  अधिकार  देने  और  उन्हें  प्रसार  भारती  के  साथ  स्पर्धा  करने  के  प्रस्ताव  के  प्रति  वचनबद्ध
 है  ।  देश  में  सूचना  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  और  टेक्नालोजी के  क्षेत्र  में  हो  रहे  विकास  की  पृष्ठभूमि
 के  संदर्भ  में  ऐसा  करना  जरूरी  समझा  गया  है  जिसने  इलेक्ट्रानिक  मीडिया  के  वर्तमान  एकाधिकार  को
 अप्रासंगिक  बना  दिया  है  ।

 आगरा  में  प्रवृषण-रहित  उद्योग  स्थापित  करना

 493.  श्रो  भावान  शंकर  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  आगरा  के  औद्योगिक  विकास  और  बढ़ती  बेरोजगारी  को  कम  करने
 के  लिये  वहां  पर  प्रदूषणरहित  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;
 और

 यदि  तो  प्रस्ताव  को  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  तथा  आगरा-मथुरा
 क्षेत्र  जैसे  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  नाजुक  इलाकों  के आर्थिक  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  उन
 इलाकों  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  जैसे  गर-प्रदूषणकारी  उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देती  है  ।  आगरा
 में  ऐसे  उद्योगों  की  स्थायनार्थ  राज्य  सरकार  ने  कई  संवर्धनकारी  उपाय  आरंभ  कर  दिये  हैं  जिनमें
 लिखित  शामिल  हैं  के  लिये  प्रशिक्षण  का  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  लिए  स्िकंदरा  के
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 औद्योगिक  क्षेत्र  में  भूखण्डों  का आरक्षण  और  बिजली  की  कटौती  से  छूट  आदि  ।  लाइसेंसीकरण  से  मुक्ति

 देने/छूट  देने  की  श्रेणी  के  अधीन  पंजीकृत  योजनाओं  के  अलावा  आगरा  में  1986  के  बाद  से  वरनेरों

 वेपर  लैम्पों  के  लिए  पी  सी  ए  और  डिजिटल  मल्टीप्लेक्सिंग  उपकरण  आदि

 बनाने  के  लिए  नये  उद्योगों  की  स्थापना्थ  तीन  आशय  पत्र  दिये  गये  हैं  ।  ये  कार्यान्वयन  की  विभिन्न
 अवस्थाओं  में  हैं  ।

 सिसुबाद |
 उड़ीसा  को  धन  राशि  का  आवन्टन

 494«  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्या  योजना  और  कायक्रम  क्रियान्वयन  मती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  उड़ीसा  की  वर्ष  1991-92  की  वाधिक  योजना  को  अंतिम  रूप
 देते  समय  राज्य  के  लिए  150  करोड़  रू०  का  एक  विशेष  आवंटन  भी  मंजूर  किया  जिसे  चालू
 वित्त  वर्ष  के  दौरान  दिया  जाना

 क्या  इस  बीच  यह  राशि  उड़ीसा  को  दे  दी  गयी  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 और |
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एजचथ०  आर०  :

 हां  ।

 नहीं  ।

 नौवें  वित्त  आयोग  के  सुझावों  के  अनुसार  योजना  ऋण  के  रूप  में  किया  गया  विशेष
 धान  वित्त  मंत्रालय  की  स्वीकृति  के  अधीन  था  ।  उसे  केन्द्र  की  संसाधन  बाधाओं  के  कारण  क्रियान्वित

 नहीं  किया  जा  सका  ।

 मंत्रियों  के  बेमक्तिक  कर्मचारियों  को  बोनस  के  रूप  सें  अत्यधिक  लाभ

 495.  सनत  कुसार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछली  कामचलाऊ  सरकार  में  अधिकांश  मंत्रियों  ने अपने  पद-त्याग
 से  पहले  अपने  वैयक्तिक  कर्मचारियों  को  चार  महीनों  तक  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  आभार  स्वरूप
 अत्यधिक  लाभ  दिया  था  जैसा  कि  22  1991  के  कलकत्ता  से  प्रकाशित  होने  वाले
 स्टैन्डडेਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 यदि  तो  मंत्री-वार  इस  प्रकार  उपहार  स्वरूप  कुल  कितनी  धन  राशि  दी  गई  औ
 उन  लाभार्थियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्या  इस  प्रकार  का  बोनस  देने  से  पहले  वित्त  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  गया  यदि
 तो  इस  पर  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया  थी  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मा्ग्ररिट  से
 किसी  मंत्रालय/विभाग  के  मंत्रियों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अत्यधिक  लाभ

 के  भुगतान  की  कोई  धोजना  नहीं  है  ।  तथापि  सरकारी  कर्मचारियों  सरकार
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 द्वारा  कुछ  निर्धारित  शर्तों  पर  यदा-फदा  और  अनित्य  प्रकार  के  कार्य  के लिए  मानदेय  का  भुगतान  किया
 जा  सकता  है  ।  इसके  लिये  मंत्रालयों/विभागों  को  दिनांक  23-12-1985  के  आदेशों  द्वारा  शक्तियां

 प्रत्यायोजित  की  गई  हैं  ।  यदि  मन्‍्जूर  किए  जाने  वाले  मानदेय  की  धन  राशि  प्रत्यायोजित  शक्तियों  के
 अन्तर्गत  आती  है  तो  मंत्रालयों/विभागों  को  वित्त  मंत्रालय  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  होती  है  ।  पिछली  सरकार  के  मंत्रियों  के  कार्यालयों  के  विभिश्न  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  मानदेय
 के  रूप  में  भुगतान  की  गई  राशि  से  संबंधित  सूचना  एकत्र  की जाएगी  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 दरभंगा  स्थित  ट्रास्समोटर  को  प्रसारण  क्षमता

 496.  भ्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दरभंगा  स्थित  ट्रांसमिटर  की  प्रसारण  बढ़ाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 पूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिजा  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  नहीं  होता  ।

 दरभंगा  में  प्रसारण  सुविधाओं  की  क्षमता  बढ़ाने  का  अभी  समय  नहीं  हुआ  है  ।

 आयोडोन  युक्त  नमक  की  मांग  ओर  उत्पादन

 497.  श्री  भाग्ये  गोवधंन  :  प्रधान  संत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  साधारण  और  आयोडीन  युक्त  नमक  का  उत्पादन  और  वर्तमात  मांग  अलग-अलग
 कितनी

 नमक  आयुक्त  ने  आयोडीन  नमक  का  व्यापारिक  उत्पादन  करने  के  लिए  1990
 तक  कितने  नमक  उत्पादन  एककों  को  अनुमति  दी  और  प्रतिवर्ष  नमक  उत्पादन  की  तदनुरूप  प्रतिष्ठापित
 क्षमता  क्‍या  और

 साध।रण  नमक  की  आयोडीनीकरण  प्रक्रिया  में  कथित  तदर्थवाद  को  देखते  हुए  यह
 निश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  कि साधारण  नमक  की  आयोडिनीकरण  प्रक्रिया  विनिदिष्ट
 मानकों  के  अनुरूप

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  साधारण  नमक  की  100  लाख
 टन  मांग  की  तुलना  में  इसका  वार्षिक  उत्पादन  110  लाख  टन  जबकि  आयोडीकृत  नमक

 का  उत्पादन  और  मांग  दोनों  26  लाख  ट्रन  प्रति  वर्ष  है  ।

 1990  तक  439  एककों  को  आयोडीकृत  नमक  का  बाणिज्यिक  उत्पादन  आरंभ
 करने  की  अनुमति  दी  गयी  जिनकी  वाषिक  अधिष्ठापित  क्षमता  56.  88  लाख  टन  है  ।

 63



 लिखिंत  उत्तर  24  1991

 मूल  रूप  से  निर्माताओं  का  यह  उत्तरदायित्व  है  कि  वे  खाद्य  मिलावट  रोक  अधिनियम
 के  अधीन  यथा  निर्धारित  मानकों  का  अनुसरण  करें  ।  नमक  विभाग  भी  खाद्य  नमक  का  उपयुक्त
 आयोडीकरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहा  है  --

 गुणवत्ता  नियेंत्रण  में  मार्गदर्शन  तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण  प्रयोगशालाओं
 में  आकस्मिक  अंतिम  निर्माण  क ेसमय  आयोडिकृत  नमक  का  नियमित

 चूककर्ताओं  के  मामले  में  आयोडिकृत  नमक  के  निर्माण  की  अनुमति  स्थगित  करने  के
 रिक्त  घटिया  किस्म  के  आयोडिकृत  नमक  के  बारे  में  राजसहायता  के  दावों  में  कटौती

 और  नियमित  समय  अन्तराल  पर  अचानक  जांच  ।

 प्रेनाइट  उद्योग  की  स्थापना
 498.  भ्री  भाग्य  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रेनाइट  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  वर्ष  1990  के  अन्त  तक  कितने  आशय  पत्रों  की  स्वीकृति
 दी  गई  थी  ;

 राज्य-वार  इस  समय  कितने  एककों  में  उत्पादन  हो  रहा  है  ;
 क्या  ग्रेनाइट  का  निर्यात  मुख्यतः  के  रूप  में  क्रिया  जाता  और
 यदि  तो  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  पूर्ण  रूप  से  तैयार  ग्रेनाइट  उत्पादों  का  उत्पादन  क्यों

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  ग्रेनाइट  एक  गैर-अनुसूचित
 उद्योग  ह ैऔर  इसके  लिए  किसी  औद्योगिक  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इस  आशय-पत्र  जारी

 नहीं  किये  जाते  हैं  ।  कटे  तथा  पॉलिश  किये  हुए  ग्रेनाइट  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  उद्यमियों

 100%  निर्यातोन्मुख्व  एकक  योजना  के  अधीन  अनुमति  पत्र  दिये  जा  रहे  अन्य  मामलों  ये

 एकक  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  द्वारा  पंजीकृत  किये  जा  रहे  283  एककों  के  पास  100%
 निर्यातोन्मुख  एकक  योजना  के  अधीन  बंध  अनुमति  पत्र  हैं  और  1990  के  अंत  तक  डी०जी०टी०डी०  के
 पास  लगभग  45  एककों  का  पंजीकरण  हो  चुका  है  ।

 निम्नलिखित  ब्यौरे  के  अनुसार  इकतालीस  (41)  एकक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  :---

 राज्य  100%  डी०जी०टी०डी०

 निर्यातोन्मुख  में  पंजीकृत

 एककों  की  एककों  की  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  .  .  वि  .  वि  7  2
 2.  उड़ीसा  धि  म  व  धि  वि  1
 3.  गोवा  .  ध  वि  व  व  1  "०
 4.  कर्नाटक  .  .  वि  वि  «  5  2
 5.  तमिलनाइ  .  मि  .  .  कि  13
 6,  पांडिचरी  .  .  .  मर  वि  2  .
 7,  राजस्थान  नि  वि  न  वि  os  5
 8.  गुजरात  .  .  .  नि  .  न  1
 9.  ७ प्र

 योग  12
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 ...._  और  लगभग  कच्चे  ब्लॉकों  के  रूप  में  शेष  कटे  हुए  तथा  पॉलिश
 किये  हुए  ग्रेनाइट  होते  हैं  ।  क्योंकि  ग्रेनाइट  के  प्रसंस्करण  के  कई  एकक  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  चरणों
 में  हैं  इसलिए  एककों  के  चालू  हो  जाने  पर  संसाधित  ग्रेनाइट  का  निर्यात  शुरू  होगा  ।

 ओद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  जाना

 499.  श्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  सरकार  द्वार  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  सम्बन्धित  पार्टियों  के
 उद्योग  स्थापित  करने  के  स्थानों  तथा  उत्पादों  के  नामों  तथा  उत्पादन  क्षमताओं  सहित  क्या

 इन  ल॥इसेंसों  की  यदि  कोई  प्रगति  हुई  है  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  सभी  मामलों  की  समीक्षा  करने  का  है  जिससे  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सफे  कि  इन  लाइसेंसों  को  जारी  करने  में  कोई  अनियमितता  नहीं  बरती  गई

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  जे०  :  1990  से
 1991  के  दौरान  कुल  253  औद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  थे  ।  जारी  किये  गये  सभी  औद्योगिक
 लाइसेंसों  के  बारे  में  उपक्रम  का  निर्माण  की  और  क्षमता  जैसे  व्यौरे  भारतीय
 निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  न्यूजलेटरਂ  में  नियमिद  रूप  से  प्रशाशित  किये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकाशन
 की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जा  रही  है  ।

 दो  वर्ष  की  प्रारम्भिक  वैधता  जिसके  भीतर  उद्यमी  से  आशा  की  जाती  है  कि
 वह  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर  के  साथ  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  जाता  चूंकि  उक्त
 लाइसेंस  अभी  हाल  में  जारी  किये  गए  इसलिए  इनके  कार्यात्वयन  की  वास्तविक  स्थिति  अभी  बताना
 कठिन  है  ।  ये  कार्यान्वयन  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में  होंगे  ।

 इस  ऐसा  कोई  सामान्य  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सरकार  गुण-दोष  के  आधार
 पर  निर्णयों  की  समीक्षा  कर  सकती  है  ।

 बिल्ली  में  लागरिक  निकायों  के  लिए  लोक  शिकायत  निवारण  तंत्र

 800.  भ्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बत/ने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्‍ली  नगर  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  और
 जल  प्रदाय  और  मल  निस्स।रण  उपक्रम  के  स्तर  पर  विद्यम।न  लोक  शिकायत  निवारण  तंत्र  अति  अकुशल
 और  अप्रभावी

 क्या  राजधानी  में  रह  रहे  हजारों  शिक/यतकर्ताओं  को  प्रतिदिन  इन  अधिकारियों  से
 विशेष  रूप  से  बढ़े  हुए  बिलों  आदि  के  संबंध  में  मिलना  पड़ता  है  ।

 क्‍या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  और  जल  प्रद/य  संस्थान  में  उज्च  अधिकारियों  को
 लिखे  गये  पत्नों  की  पवती  भी  नहीं  दी  जाती  है  ;

 कया  जनता  की  उचित  शिकायतों  पर  इन  नागरिक  निकायों  के  अधिकरियों  की
 सीनता  ओर  कठोरता  के  कारण  ध्यान  नहीं  दिया  और

 (४)  क्‍या  सरकार  का  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  हेतु  इन  निकायों  को  केन्द्रीय  नियंत्रण  के
 अधीन  लाने  अथवा  किसी  अधिकारी  को  इन्हें  दूर  करने  हेतु  प्राधिकृत  करने  का  विचार  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  सार्गारेट  :
 से  लोक  शिकायत  निवारण  दिल्ली  नगर  निगम  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय
 संस्थान  ),  जल  प्रदाय  और  मल  निस्स।रण  उपक्रम  में  विभिन्न  स्तरों  पर  कार्य  करता  आ  रहा  है  ।  ये

 शिकायतें  इन  संगठनों  द्वारा  की  जाने  वाली  व्यापक  सेवाओं  से  संबंधित  होती  हैं  ।  कुछ  ऐसी  शिकायतें

 होती  हैं  जिनका  निवारण  तत्काल  किया  जा  सकता  है  और  ऐसा  किया  जाता  है  ।  कुछ  अन्य  शिकायतों
 की  प्रकृति  इस  प्रकार  की  होती  है  कि  उनकी  वित्तीय  संस्वीकृतियों  के  अनुमोदन  तथा  अंतिम
 न्वयन  के  लिए  समय  की  आवश्यकता  होती  है  ।  शिकायतों  की  विविधता  के  इन  संगठनों  द्वारा
 जिन  शिकायतों  का  निवारण  किया  जा  रहा  है  वें  बहुत  अधिक  प्रति  वर्ष  हजारों  की  संख्या  में  हुआ  करती

 जबकि  पर्याप्त  शिकायतों  का  निवारण  तत्काल  ही  कर  दिया  जाता  तो  भी  बहुत  सी  शिकायतें  इस
 किस्म  की  हुआ  करती  हैं  जिनका  निवारण  नहीं  हो  पाता  और  जिनका  निपटान  करने  में  समय  लग
 जाता  है  ।

 इन  शिकायतों  का  तत्काल  निपटान  किए  जाने  तथा  साथ  ही  जनता  को  अधिकाधिक  संतोष
 प्रदान  किए  जाने  के  क्रिया-विधि  का  अद्यतन  कार्यालय-उपस्करों  का
 प्रयोग  किए  जाने  जैसे  कई  कदम  उठाए  गए  इन  सभी  प्रयासों  के  निस्संदेह  कुछ  न  कुछ
 संतोष  की  गुंजाइश  रह  ही  जाती  हैं  |  ये  संगठन  इस  स्थिति  के  प्रति  पूरी  तरह  सचेत  हैं  और  समाधान  के

 लिए  कार॑वाई  करने  के  प्रयास  करते  रहते  हैं  ।

 इस  समय  लोक  शिकायत  निवारण  के  प्रयोजन  के  लिए  इन  संगठनों  को  केन्द्रीय  नियन्त्रण  में  लाए
 जाने  के  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 पारिस्तान  द्वारा  अन्टार्कटिक  में  केन्द्र  की  स्थापना

 501.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  पाकिस्तान  भी  अन्टाकंटिका  में  अपना  केन्द्र  स्थापित  करने
 जा  रहा

 क्‍या  इससे  वहां  पर  भारतीय  दल  के  खोज  प्रयासों  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  और

 द्रीटी  नेशंसਂ  द्वारा  विशेषरूप  से  पर  मानवीय  गतिविधियों  को

 प्रतिकूल  प्रभाव  से  बचने  के  लिए  इस  प्रकार  के  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्‍या  शर्ते  लगाई  गई  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सार्गारेंट

 जी  श्रीमान  ।  अंटाटिक  को  प्रथम  पाकिस्तानी  वैज्ञानिक  अभियान  1990  में  भेजा
 गया  सूचना  के  अनुवर्ती  अभियान  की  भी  योजनाएं  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 अंटाकंटिक  संधि  क्षेत्र  मे ंकिसी  सरकारी  या  गैर-सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  प्रारम्भ  किए
 गये  क्रियाकलापों  को  वैज्ञानिक  अनुसंधान  के  अनुसार  इस  तरह  से  नियोजित  एवं  संचालित  करने  की
 आवश्यकता  जिससे  अंटार्कटिक  पर्यावरण  और  इस  पर  निभर  एवं  संबद्ध  पारिस्थितिक  तंत्र  पर  बुरा
 प्रभाव  न  पड़े  ।
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 सेवा  संबंधी  नियमों  में  संशोधस

 502.  श्रो  मदन  साल  खुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरक।र  का  वर्तमान  संबंधी  नियमों  और  आदेशों/निदेशों  को  संशोधित  करने
 और  अद्यतन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  इन्हें  बतेमान  परिस्थितियों  के  अनुकुल  बनाया  जा
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरिट
 तथा  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  से  संबंधित  नियमों  तथा  आदेशों

 में  संशोधन  तथा  उन्हें  अद्यतन  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है तथा  सरकार  जब  ऐसा  करना
 आवश्यक  समझती  है  या  फिर  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  तो सरकार  ऐसा  करती  रहती
 है  ।  ऐसे  परिवर्तनों  को  केवल  एक  ब,र  में  नहीं  जा  सकता  ।

 इन्डियन  फार्सस  फटिलाइजर  को-आपरेटिय  लि०  में  रोजगार

 503.  भ्रो  संतोष  कुमार  गंगबार  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्डियन  फार्मस  फटिलाइजर  को-आपरेटिव  लि०  उर्वरक  कारखाना
 उत्तर  प्रदेश  में  इसके  चालू  होने  पर  कितने  मजदूर/कर्मचारियों  को  नियुक्त  किये  जाने  का  अनुमान

 इस  समय  उसमें  वास्तव  में  कितने  मजदूर/कर्मचारी  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनमें  स्थानीय
 लोगों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  उन  सभी  परिवारों  को  रोजगार  की  सुविधा  दी  गयी  है  जिनकी  जमीन  कारखाने
 के  लिए  अधिगृहीत  कर  ली  गयी  और

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  रोजगार  दे  दिया  जायेगा  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  इफकों  के  आवंला

 स्थित  उर्वरक  संयंत्र  को  चालू  करते  समय  उसमें  689  कर्मचारी  थे  ।

 इस  समय  उसमें  986  कर्मचारी  हैं  जिनमें  से  308  बरेली  के  हैं  जहां  संयंत्र  स्थित  है  ।

 और  इफको  ने  उन  सभी  भूमिहरों  को  सीधे  रोजगार  दिया  है  जिन्होंने  अपनी  60%
 से  अधिक  भूमि  आवंला  को  बेची  है  ।  अन्य  भूमिहरों  को  भी  रोजगार  प्रदान  करना  संभव

 हो  बशर्ते  कि  रिक्तियां  उपलब्ध  हो  और  वे  आवश्यक  कोशल  प्राप्त  कर  लें  ।  अकुशल  कार्यो
 के  लिये  रोजगार  की  संभावनाएं  सीमित  हैं  ।

 इण्डियन  फार्स्स  फटिलाइजर  को-आपरेटिय  लि०  में  गुरू  जल  संयंत्र

 504.  थ्री  सन्तोष  कमार  गंगवार  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बरेली  में  इण्डियन  फार्म्स  फटिलाइजर्स  कारपोरेशन  के  उर्वरक  संयंत्र

 गुरू  जल  संयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  संयंत्र  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 57
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सार्गारेट

 )  स्थल  चयन  समिति  ने  भारी  प।नी  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  जिन  स्थलों  की सिफारिश
 की  है  उनमें  से  एक  स्थल  आंवला  भी  है  ।  इस  बारे  में  सरक।र  द्वारा  अभी  निर्णय  लिया  जाना
 है रे

 पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंओद्योगिकरण  के  लिए  केन्द्रीय  राज-सहायता  योजना  को  पुनः  आरम्भ  करना

 505.  श्री  बासुदेव  आचार्य
 प्रो०  राम  कापसे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगीकरण  के  लिए  केन्द्रीय  राजसहायता  योजना

 पुनः  आरम्भ  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  जे०  :  और  30-9-1988  को
 केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  1971  समाप्त  कर  दी  गयी  थी  ।  सरकार  ने  1990  में

 की  कि  ग्रामीण  तया  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थाबित  लबु  उद्योगों  के  लिए  एक  नयी  निवेश  राजसहायता
 योजना  शुरू  की  जायेगी  ।  उक्त  प्रस्तावित  अभी  तक  शुरू  नहीं  की  गयी  है  ।

 है|
 ४  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  की  प्रति  व्यक्ति  आय

 506.  भ्री  धर्मण्णा  सेंडियूया  सादुल  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  महाराष्ट्र  की  प्रति  व्यक्ति

 आय  कितनी-कितनी
 क्या  प्रत्येक  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  अय  भिन्न-भिन्न

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 महाराष्ट्र  की  प्रति  व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  करने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  एबं  क्र्यक्रस  क्रियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :
 वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के  दौरान  महःराष्ट्र  की  प्रति  व्यक्ति  आय  प्रतिव्यक्ति
 निवल  राज्य  घरेलू  क्रमशः  5363  रु०  तथा  6184  रु०  थी  |  प्रति  व्यक्ति  आय  के
 1990-91  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हां  ।

 प्रति  व्यक्ति  अय  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  अनेक  कारणों  से  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।
 उनमें  से  कुछ  कारण  है  आधार  संरचनात्मक  विक|स  के  वाणिज्य  और

 उद्योग  के  विकास  में  भिन्नता  होता  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  विकास  योजनाओं  को
 कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  योजन।ओं  में  आध:रिक  ग्रामीण  शिक्षा

 एवं  स्वास्थ्य  इत्यादि  तथा  प्रत्यक्ष  रोजगार  सृजन  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  भी  निवेश/परिव्यय  शामिल

 है  ।
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 रसायनिक  उर्धरकों  का  उत्पादन

 507.  भ्रो  भोगेद्र  झा
 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय

 देश  में  विगत  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  विभिन्न  किस्म  के  रासायनिक  उरवरकों  की  राज्यवार
 उत्पादन  ओर  खपत  कितनी  रही  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  उर्वरकों  की  बढ़ती
 हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  और

 सीमांत  तथा  छोटे  कृषकों  को  कम  मूल्यों  पर  उर्वरक  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या  कदम
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिन्ता  :  पिछले  तीन  वर्षों  में
 से  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  देश  में  विभिन्न  प्रक/र  के  रासायनिक  उर्बरकों  का  राज्यवार  उत्पादन  संलग्त
 विवरण  1  में  दिया  गया  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  प्रकार  के  रासायनिक  उवंरकों  की  राज्यधार
 खपत  संलग्न  विवरण  सं०  11,  वात  और  19  में  दी  गयी  है  ।

 आठवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  उवंरकों  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  को  पूरा  करने
 के  लिए  प्रस्तावित  उपायों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शुरू  की  गयी  उर्वरक  परियोजनाओं
 को  पूरा  करना  वर्तमान  उर्वरक  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  और  नये  उर्वरक  संयंत्रों  को  स्थापित
 करना  शामिल  है  ।  उरवरकों  की  संभावित  सामान्य  मांग  और  अनुमानित  उत्पादन  के  बीच  के  अन्तर
 को  आयातों  के  द्वारा  पूरा  किया  जायेगा  ।

 उवेरकों  को  पूरे  देश  में  एक  समान  दर  पर  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  सहित  सभी  किसानों
 को  रियायती  उपभोक्‍ता  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।

 राज्यवार  उबरकों  के  उत्पादन  के  आंकड़े

 :  क्‍या  प्रधान  संत्रों  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 (000  मी ०
 1988-89  1989-90  1990-91

 राज्य  का  नाम
 एन  पी  एन  पी  एन  पी

 _  2  3
 4६  5  6

 दक्षिण  क्षेत्र
 आन्ध्र  प्रदेश  194.3  189.1  185.1  188.6  182.8  229.7 7
 केरल  हे  .  276.9  135.4  198.1  109.1  237.6  120.3
 कर्नाटक  .  152.2  60.9  104.2  30.6  134.7  42.5

 तमिलनाड  .  572.0  318.6  517.9  268.7  514.3  291.  7
 eee

 योग(दक्षिण  .  1195.4  704,  0  1005.3  597.0  1069.4  684.  2
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 2  3  4  ठ  6  पर

 पश्चिम  क्षेत्र

 गोवा  205.4  118.1  194.3  71.3  208.9  75.2
 मध्य  प्रदेश  284.2  52.9  379.8  65.0  396.0  72.4

 महाराष्ट्र  .  993.2  169.7  838.7  188.3  909.1  186.3

 गुजरात  1701.2  559.1  1664.1  421.7  1690.0  477.2  2

 राजस्थान  142.0  0  68.8  164.8  44.0  169.8  45.4

 योग  3326.0  968,  6  3241.7  790.3  3373.8  856,  5

 पूर्षी  क्षेत्

 बिहार  207.5  21.0  150.1  30.3  168.4  44.4

 उड़ीसा  195.0  294.1  165.5  120.8  179.7  161.4 4
 पश्चिम  बंगाल  57.3  93.7  30.4  67.8  56.6  99.9

 आसाम  147.3  1.0  185.0  1.1  120.9  1.0

 योग  क्षेत्र )  607.1  409.8  531.0  220.0  525.6  306.  7

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा  21.0  219.7  14.0  217.4  19.2

 पंजाब  388.4  42.4  427.9  71.2  393.8  80.1
 उत्तर  प्रदेश  989.4  105.8  1321.7  103.3  1413.1  105.  2

 योग  क्षेत्र )  1583.9  169.  2  1969.3  188.  5  2024.3  204.  5
 ५

 योग  6712.4  2251.6  6747.3  1795.8  6993.1  2051.9

 राज्यथार  उर्थरकों  के  उपभोग  के  आंकड़े

 ऋण  राज्य  का  नाम
 सं०

 1

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश
 2.  कर्नाटक

 वर्ष  1988-89

 फास्फेट  पोटाश  योग

 2  3  4  5

 903608  345686  106033  1355327
 438035  230200  131617  799852
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 विवरण

 1  2  2  4  8

 3.  केरल  .  80238  50884  82805  213927
 4.  तमिलनाडु  *  416349  149261  202987  768587
 5.  अंडमान  और  निकोबार  170  137  119  426
 6.  पांडिचेरी  .  ॒  10033  3259  4896  18188
 7.  गुजरात  .  .  334738  164456  44273  643467
 8.  अध्य  प्रदेश  .  .  386659  258401  39071  684131
 9.  महाराष्ट्र  .  .  533070  234002  124029  891101

 10.  राजस्थान  .  211931  89748  3696  305375
 11.  दादर  नगर  हवेली  ॒  346  241  23  610
 12.  दमन  और  दीव  ॒  2624  1768  1661  6053
 13.  हरियाणा  न  .  303610  119618  5944.  509172
 14.  हिमाचल  प्रदेश  वि  22219  4672  3407  30298
 15.  जम्मू  और  कश्मीर  *  38412  11859  3245  53516
 16.  पंजाब  «  795541  301829  19542  1116912
 17.  उत्तर  प्रदेश  .  1600504  434167  101208  2135869
 18.  घण्डीगढ़  1339  211  22  1572
 19.  दिल्‍ली  .  7013  1918  200  9131
 20.  आसाम  13697  6206  5577  25480
 21.  मणीपुर  .  *  5179  1928  197  7304
 22.  मेघालय  1603  1233  226  3062
 23.  नागालैंड  धि  :  173  120  6  299
 24.  सिक्किम  .  1072  663  '  64  1799
 25.  ब्रिपुरा  .  4789  2775  1355  8919
 26.  अरूणाचल  प्रदेश  201  110  47  358

 27.  मिजोराम  वि  वि  130  138  54  322
 28.  टी  बोर्ड  21315  5636  17376.  44327
 29.  बिहार  .  456557  111713  39759  603029
 30.  उड़ीसा  114190  28910  18590  161690
 31.  पश्चिम  बंगाल  365667  158957  110324  634948

 SS  2720686  +े  1068353  11040051  ५७++भाार
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 विधरण
 राज्यवार  उर्वरको  के  उपभोग  के  आंकड़े

 (000  मी०

 कर्म  राज्य  का  नाम  ___  वर्ष  :  1989-90  गो

 सं०  फास्फेट  योग

 1.  आंध्र  प्रदेश  .  1018792  401681  111949  1532422
 2.  कर्नाटक  ,.  391935  248999  138170  779104
 3.  न  ॒  78638  47252  86564.  212454
 4...  समिलताडू  न  »  400088  158630  223407  782125
 5.  अंडमान  और  177  98  55  330
 6.  पांडिचेरी  .  8682  3242  5025  16949
 7.  गुजरात  434395  213864  47118  695377
 8.  मध्य  प्रदेश  372588  263728  38372  674688
 9.  महाराष्ट्र  681000  326000  175000  1482000

 10.  राजस्थान  न  194353  86387  4851  285591

 11.  नगर  हवेली  387  297  90  774

 12.  दमन  और  दीव  2502  1789  1426  5717
 13.  हरियाणा  402595  129067  3822.  535484

 14.  हिमाचल  प्रदेश  23620  5272  3819  32711

 15.  और  कश्मीर  32609  11757  3146  47512

 16.  पंजाब  ॒  817558  314777  12538  1144873

 17.  उत्तर  प्रदेश  वि  .  1547683  455416  88613  2091712

 18.  चण्डीगढ़|  ि  ि  1306  297  22  1625

 19.  दिल्‍ली  .  ि  6972  1981  127  9080

 20.  असम  .  वि  न  12802  6511  4315  23628

 21.  मणिपुर  ४  .  5594  1161  149  6904

 22.  मेघालय  :  प  1573  1088  196  2858

 23.  नागालैण्ड  .  ॒  299  328  65  692

 24.  सिक्किम  वि  .  986  484  196  1666

 25.  तिपुरा  *  न  5857  1868  1376  9101

 26.  अरुणाचल  प्रदेश  कि  230  110  50  390

 27.  मिजोरम  दि  वि  201  218  82  501

 28.  टी  बोर्ड  16069  5628  38274  51971

 29.  बिहार  411959  106655  45481  564095

 30.  उड़ीसा  132667  43894  27974.  204735

 31.  पश्चिम  बंगाल  ,.  381625  175756  113714  671095

 अखिल  भारत  म  .  7885942  3014236  1167986  11568164

 जीबी रनउत ससनफसफसससक्‍पक 62
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 लिखित  उत्तर
 ममता कुक
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 a  वि  जी

 बाबा  साहेज  आसम्यंवकर  पर  फिल्म

 508.  श्री  राम  विसास  पासवाम  :  क्या  संचतों  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  निर्माता  को  काम  पर  लगा  कर
 भारतरत्न  बाबा  साहेब  आम्बेडफर  के  जीवन  पर  फिल्म  का  निर्माण  कराने  का  और

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिजा  :  और  महाराष्ट्र
 सरकार  तथा  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  सहयोग  से  भारतरत्न  बाबा  साहेब  आम्बेडकर  पर  एक
 फीचर  फिल्‍म  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  हेत्‌  आय  सोमा  में  वृद्ध
 ) 609.  भो  मदन  लाल  घुराना  >  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  पवत  कुसार  अन्सल

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  हेतु  ऊपरी  सीमा  में  वृद्धि  वरने
 का

 ह  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  गत  वर्षों  में  सरकार  की  सेवा  में  प्रवेश  के  अवसरों  की  प्रतिशतता  में  कमी  हुई
 और

 यदि  तो  रोजगार  कार्यालयों  में  प्रतीक्षारत  हेतु  युवाओं  के  लिए  रोजगार  के  अधिक
 अवसर  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेंट  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तथा  उपलब्ध  आंकड़ों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  रोजगार  के  अवसरों  में  किसी
 कमीਂ  के  संकेत  नहीं  मिलते  हैं  ।  विभिन्न  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्त्गंत  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  सरकार  के  प्रयास  जारी  रहेंगे  ।

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशम  लिमिटेड  द्वारा  कागज  का  वितरण

 510.  श्री  मदन  लाल  जुरामा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  लिमिटेड  ने  1989-90  के  लिए  अग्रिम  के  बावजूद
 भी  शैक्षिक  क्षेत्र  क ेलिये  आरक्षित  राज-सहायता  प्राप्त  कागज  का  वितरण  इस  क्षेत्र  में  नहीं  कर  रहा

 -

 क्‍या  उक्त-राज-सहायता  प्राप्त  कागज  का  नोट  बुक  बनाने  में  उपयोग  करने  वाले  हजारों
 उद्योग  बीमार  हो  गये  हैं  जिससे  हजारों  मजदूर  बेरोजगार  हो  गये  और

 ..  ब्रदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन
 1989-90  के  अप्रिमों  के  विरूद्ध  सप्लाई  पूरी  नहीं  कर  सका  क्योंकि  31-3-1990  के  बाद  अनुदान

 योजना  नहीं  बढ़ाई  गई  ।  फिर  भी  इससे  या  तो  अग्रिम  राशि  को  लौटाने  के  लिए  या  सरकारी  सहायता
 के  बिना  सप्लाई  करने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  ।

 और  सरकार  को  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  इसके  अतिरिक्त  शैक्षिक  क्षेत्
 को  कागज  की  सप्लाई  जारी  यद्यपि  सरकार  सहायता  के  बिना  है|  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।

 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  ज़िवेल्रम  का  विस्तार

 511.  भ्री  रमेश  चेन्मित्तला  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  त्रिवेन्द्रम  के  विस्तार  के  लिए
 अतिरिक्त  धन  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेड  !

 और  अगले  पांच  वर्षों  में  भूस्थायी  कक्षा  में  2.5  टन  भार  के  श्रेणी  के  उपग्रहों  को

 छोड़ने  में  सक्षम  भूस्थायी  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  )  के  विकास  से  संबंधित  चुनौती
 परियोजना  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  क ेलिए  विक्रम  साराभाई  अन्‍्तरिक्ष  केन्द्र

 एस०“र्स।०  )  के  विस्तार  और  पुनर्निर्माण  का  कार्य  चल  रहा  है  और  इस  उद्देश्य  क ेलिए  आवश्यक  निधि
 प्रदान  की  गई  इससे  राकेट  प्रमोचन  के  क्षेत्र  में  देश  की  अधिकांश  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए
 इसकी  क्षमता  में  वृद्धि  होगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 612.  शी  भाग्य  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  संख्या  कितनी  है  और  प्रत्येक  में  कितना  पूंजी  निवेश  किया
 गया  है  ;

 सरकारी  क्षेत्र  के उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  तन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक
 वर्ष  लाभ  और

 लगातार  घाटे  पर  चल  रहे  सरकारी  उपक्रमों  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 और  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 उद्योग  संजालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  31-3-90  तक  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  सूची  सथा  प्रत्येक  उद्यम  में  किये  गये  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  27-2-1991  को

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1989-90  के  में  पृष्ठ  संख्या  वि०  208  से

 लेकर  बि०  216  तक  तथा  पृष्ठ  संख्या  वि०  133  से  लेकर  वि०  1.45  में  दिया  गया  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1989-90,  1988-89  तथा  1987-88  के  दौरान  केन्द्रीय
 कारी  क्षेत्र  के लाभ  कमाने  वाले  उद्यगों  की  सूची  सम्बद्ध  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  के  में  पृष्ठ  संख्या

 वि०  50  से  लेकर  वि०  55  7  पृष्ठ  213  से  217  तथा  पृष्ठ
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 69  से  72  संख्या  में  दी  गई  जो  क्रमशः  27-2-1991,  15-2-1990

 तथा  27-2-1989  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  थे  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के कायंचालन  को  बेहतर  बनाना  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  ।

 अलग-अलग  उद्यमों  के  बारे  में  सम्बद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग  तथा  उद्यमों  द्वारा  कार्य-निष्पादन

 को  बेहतर  बनाने  के  लिये  कार्यवाई  की  जाती  है  ।  किये  गये  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार  है  :--

 प्रबंधकीय  तथा  संगठनात्मक  उत्पाद-मिश्र  में  प्रौद्योगिकी  ऊर्जा

 आधुनिकीकरण  एवं  पुनर्स्थापन  आदि  ।  समझौता  ज्ञापन  की  एक  नई  अवधारणा  शुरू  की  गई

 है  जो  बेहतर  कार्यनिष्पादन  प्राप्त  करने  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  तथा  प्रशासनिक  मंत्रालयों  |के  परस्पर

 दायित्वों  को  स्पष्ट  करती  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  सामान  का  सिर्यात

 613.  श्री  भाग्य  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  में  क्रमशः  कितने  मूल्य  की  विभिन्न

 इलेक्ट्रानिक  सामग्री  का  निर्यात  किया

 निर्यात  बाजार  का  पता  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  और  यदि  कोई  परिणाम

 निकले  तो  वे  क्या  हैं  ;

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  देश  में  कुल  कितने  मूल्य
 की  इलेक्ट्रानिक  सामग्री  का  उत्पादन  और

 देश  में  निर्मित  उस  इलेक्ट्रिक  सामग्री  का  नाम  क्‍या  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  के  साथ
 प्रतिस्पर्धा  में  ठहर  सकती  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संद्री  सार्गरेट
 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  इलेक्ट्रानिकी  वस्तुओं  के  निर्यात  का  मूल्य  नीचे  दिए  अनुसार  है  :--

 रुपयों  में )

 वर्ष  इलेक्ट्रािनकी  .  कम्प्यूटर  कुल  निर्यात

 हाडवेयर  निर्यात  साफ्टवेयर  निर्यात

 1988-89  ॒  ;  405  115  520...

 1989-90  .  700  165  865

 1990-91  .  690  220  910  ६

 निर्यात  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  जो  मुख्य  उपाय  किए  गए  हैं  वे  इस  प्रकार  है  :--

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  द्वारा  विशिष्ट  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग  भारतीय  इलैक्ट्रानिकी
 उद्योग  के  बारे  में  व्यापक  रूप  से  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  सेमिनारों/सम्मेलनों  में  भाग  लेना  और
 निर्यात  के  लिए  जिन  देशों  को  चुना  गया  उनके  संभावित  खरीदारों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने
 के  उद्देश्य  से  संवधन  अभिकरणों  द्वारा  प्रायोजित  सम्पर्क  संवर्धन  कार्यक्रमों  में  भाग  लेना  ।

 उपर्युक्त  संवर्धनात्मक  उपायों  के  फलस्वरूप  इलेक्ट्रानिकी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वद्धि  हुई  है  ।

 श

 66



 2  1913  लिखित  उत्तर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  का  कुल  उत्पादन  मूल्य  तीचे  दिए  अनुसार

 जया  फककफकइबइ ३_इचब8-ायखखख 3  नी  सससससककउसस्‍इससीकजससफससनन_-__ननन»०-.-०-++--नननाननककऊ»कन«वा3क+अभकन-+-+-++

 वर्ष  उत्पादन  रुपयों

 *  *  *  7030

 *  *  *  *

 *  *  *  9540

 जिन  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  निर्यात  की  संभावमा  उनकी  सूची  संलग्त  विगरण  में

 दी गई है । विवरण निर्यात की सम्झावना वालो इलेक्ट्रॉनिक धस्तुएं कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर तथा सम्बद्ध वस्तुएं -- वैयक्तिक कम्प्यूटर्स पीसी/एक्सटी, पीसी/एटी) -- मुद्रक -- डिस्क ड्राइव -- मॉनीटर -- कुंजीपटल -- मदर मेमोरी मॉड्यूल्स संघटक पूर्ण तथा सामप्रियां -- कैपेसिटर -- रेजिस्टर -- सेमी-कंडक्टर युक्तियां -- एकवर्णी पिक्चर ट्यूबें का आकार 36 सेमी० तथा सेमी० ) -- रंगीन टीवी पिक्चर ट्यूब -- विक्षेपक संघटक-पुर्जे तथा रंगीन टीवी के अनुप्रयोगों के -- टीवी ट्यूनर -- मुद्रित परिपथ बोर्ड -- चुम्बकीय टेप (श्रव्य/दृश्य ) -- फलॉपी डिस्केट --+ अश्रव्य/दृश्य टेप हाउसिंग -- स्थिचें -- श्रव्य टेप डेक मेकेनिज्म फेराइट -- स्थायी चुम्यक 69



 लिखित  उत्सर  24  1991

 संघटकपूर्म  तथा  सामप्रितवां--जारी

 ट्रांसफॉमेर
 टेलीस्कोपिक  एरियल
 कॉपर  क्लैडलेमिनेट

 संकर  सूक्ष्म  परिपथ

 रजतित  अभ्रक  प्लेटें

 कनेक्टर

 संचार  तथा  प्रसारण  बस्तुएं
 एन्टीना

 उपग्रह  संचार  उपस्कर

 टेलीफोन  उपकरण

 इलेक्ट्रॉनिक  निजी  स्वचालित  शाखा  एक्सचेंज  एबी  प्रणालियां

 आरएएक्स  स्वचालित  एक्सचेंज )
 2  एमबी  प्राइमेद्री  पीसीएम

 दुतरफा  संचार  उपस्कर

 टी  वी  प्रसारण  उपस्कर

 उपभोक्ता  वस्तुएं
 एकवर्णी  तथा  रंगीन  टीवी  सेट

 श्रव्य  प्रणालियां/श्रव्य  कैसेट  रिकार्डर

 सार्वजनिक  संबोधन  प्रणालियां

 रेडियो  (एफएम/एएम  )  तथा  इसके  संयोजक

 घड़ियां/दीवार  घड़ियां

 पूर्व  रिकाडित्‌  श्रव्य/दृश्य  कैसेट

 (8)  कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  तथा  परामर्श  सेवाएं

 इलेक्ट्रॉनिक  उपकरण  :

 अबाधित  विद्युत  आपूर्ति

 दुग्ध  विश्लेषक

 दोलनदर्शी

 इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय  उपस्कर

 कार्यालय  उपस्कर

 उत्तर  प्रदेश  में  नई  सोनी  मिलों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव

 614.  थ्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  किलने  स्थानों  में  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  विभाराधीन

 तल्संब्रेधी  ब्यौरा  क्‍या
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 2  1913  )  लिखित  उत्सर

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  बरेली  में  नवाबगंज  और  मेजरगंज  में  चीनी  मिलों  की  स्थापता
 के  लिए  कुछ  गैर-सरकारी  पार्टियों  के  आवेदनों  पर  मंजूरी  देने  की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  लाइसेंस  कब  तक  जारी  कर  दिये  जाने  की
 संभावना

 खाद्य  संग्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तरूण  :  30-6-1991  तक  उत्तर  प्रदेश  .
 राज्य  में  नई  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  184  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  आवेदल  पत्ों  की
 जिलेवार  सूची  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  हां  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  बरेली  जिले  के  मीरगंज  व
 नवाबगंज  में  चीनी  फंक्ट्रियों  की  स्थापना  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्तावों  की  सिफारिश  की  गई
 है  :--

 1,

 सुगर  जिला  बरेली

 2.  मैं०  सिभोली  चीनी  मिल्स
 जिला  बरेली

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  शर्करा  उद्योग  में  लाइसेंसिंग  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों
 की  इस  समय  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।  इन  आवेदन  पत्नों  पर  उक्त  समीक्षा  के  बाद
 तेयार  की  गई  नीति  के  अनुसार  विचार  किया  जाएगा  ।

 विवरण

 उत्तर  प्ररेश  मे  लाबत  नये  प्रस्तावों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 30-6-91  को  स्थिति
 कऋ०  फैक्ट्री  का  नाम  क्षेत्र

 2  3

 ॥  मुजफ्फरनगर
 1.  श्री  गोतम  आर०  स्थान  व  जिला  मुजफ्फरनगर  *  «  निजी

 2.  में०  बाबरी  पेपर  मिल्स  चोस।ना  स्थान-केदा  टिहरी  निजी
 या  तह०  जिला  मुजफ्फरनगर

 3.  मे०  गुलशन  सुगर  एंड  कमीकल्स  लि०  मीरनपुर  या  खसमपुर  निजी
 खोला  या  किलेरपुर  जुमीर  या  जनसठ  या  चेतोरा  या  तह०
 जिला  मुजफ्फरनगर

 4.  मं०  नुपूर  प्रोफेशनल  ऐड  बाबरी  या  चोसारा  खादर  या  निजी

 टिहरी  यत्र  तहृ०  जि०  मुजफ्फरनगर

 wey  5  59
 कि पड़



 विवरण--जारी

 ह

 4

 बी०  डी०  स्थान/तहू०  जिला  मुजफ्फरनगर

 मे  चसरीसोना  इन्वैस्टमैन्ट  स्थान  (1)  तह०  व  जि०
 स्थान  (2)  ता०  जि०  मुजफ्फरनगर

 म े०  कोन्‍्टीनेन्टल  पम्पस  एंड  मोटरस  तह०  जिला

 मुजफ्फरनगर

 में०  एच०  एस०  स्थान  व  तह्‌०  जिला  मुजफ्फरनगर

 श्री  शैलेन्द्र  नई  इकाई  जिला  मुजफ्फरनगर

 मै०  रतन  लाल  परसरामपुरिया  सुगर  जि०  मुजफ्फरनगर  .

 अलीमुद्दीन  राणा  सुगर  तह०  जि०  मुजफ्फरनगर  .

 मै०  श्री  जगदम्बा  एस्टेटस  प्रा०  सुगर  तह॒०
 जिला  मुजफ्फरनगर
 मै०  बाबरी  स्ट्रा  प्रोडैक्टस  प्रा०  सुगर  जिला  मुजफ्फरनगर

 मै०  इन्जीनियरिंग  एंड  टैक्निकल  सविस  तह०  जिला

 मुजफ्फरनगर
 श्री  चन्द्र  कुमार  तह०  व  जिला  मुजफ्फरनगर

 मि०  के०  के०  जिला  मुजफ्फरनगर

 श्री  योगेश  जिला  मुजफ्फरनगर  *

 मै०  फ्लैक्स  इन्डस्ट्रीज  तह०  जि०  मुजफ्फरनगर

 मै०  विश्वज्योति  ट्रेडिंग  तह०  जि०  मुजफ्फरनगर

 मैं०  स्पेन्सर  एंड  कं०  जिला  मुजफ्फरनगर

 मै०  इन्डोडन  इन्डस्ट्रीज  तह०  व  जि०  मुजफ्फरनगर

 श्री  सुरेश  पाल  ब्लाक  यू  ०ओ  ०एन  ०,  तह०  जिला  मुजफ्फरनगर

 श्री  जी०  पी०  जिला  मुजफ्फरनगर

 श्री  भास्कर  जिला  मुजफ्फरनगर  .  वि

 जिला  मेरठ

 के०  आर०  तह०  जिला  मेरठ

 उ०प्र०  सहकारी  चीनी  फैक्ट्री  परिसंध  जि०  मेरठ

 डा०  रणजीत  कुमार  तह०  जिला

 24  जुलाई  ,1891

 निजी

 सहकारी

 निजी
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 श्री  देवी  प्रसाद  तह०  जि०  मेरठ

 श्री  वी०  एस०  गांव  तह०  व  जिला  मेरठ

 मै०  कोल्टस  इन्डस्ट्रीज  इन्वैस्टमेंट  तह०  जिला  मेरठ

 मै०  श्री  ऐसीड  एंड  केमीकल्स  तह०  जिला  मेरठ

 के०  आर०  जिला  महाराजगंज

 कुलदीप  राज  तह॒०  जिला  महाराजगंज

 मै०  जे०  बी०  जिला  महाराजगंज  .

 मै०  श्री  यू०  के०  झम-झमपुर  तह०  व  जिला  महाराजगंज

 जिला  सहारनपुर
 में०  जमुना  सुगर  तह॒०  जिला  सहारनपुर

 मै०  उ०प्र०  सुगर  एंड  ओरगेनिक्स  तह०  जिला  सहारनपुर

 मै०  राजपाल  सिंह  नागल  सुगर  मिल्स  तह०  जिला

 सहारनपुर ||
 मै०  विन  मैडीकेअर  तह०  जिला  सहारनपुर
 मै०  नपुर  प्रोफेशनल  एंड  प्रा०  प्रस्ततववित  इकाई  लखनौती  ),  जिला

 सहारनपुर

 मै०  इंडिया  सैरोईल्स  सुगर  तह०  जिला

 सहारनपुर

 श्री  हरभजन  स्थान-जिला  सहारनपुर  ॒

 मि०  सुरेश  नांगल  में  चीनी  फैक्ट्री  के  जि०  सहारनपुर
 मैं०  यू०पी०  को-आप  ०  शुगर  फैक्ट्रीज  फेडरेशन  )
 तह०  जिला  सहारनपुर

 श्री  जी०  पी०  स्थान  तहसील  जिला  सहारनपुर

 श्री  जी०  पी०  स्थान  लखनोटी  तह०  जिला

 सहारनपुर

 श्री  एच०वी  स्थान  गंगोह  के  तह॒०  जिला  सहारनपुर

 श्री  राकेश  स्थान  नागल  के  तह  जिला  सहारनपुर

 श्री  अख्नेश  गंगोह  के  तह०  जिला  सहारनपुर
 ——
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 विवरण---जारी

 Q)  (2)  ह

 50.  मै०  राय  बहादुर  नारायण  सिंह  शुगर  मिल्स  यूमिट  स्थान  तह॒०
 जिला  सहारनपुर

 51.  श्री  विमलेश  गंगोह  कस्बे  के  तालुक  जिला  सहारनपुर  .

 52.  डा०  जी०  एस०  सी०  स्थान  तह॒०  जिला  सहारनपुर  .

 53.  श्री  संगत  स्थान  तह॒०  जिला  सहारनपुर

 54.  मै०  राय  बहादुर  नारायण  सिंह  मिल्स  स्थान  गंगोह  जिला

 सहारनपुर

 55.  मै०  विम्पर  ट्रेडिग  स्थान  तहसील  जिला  सहारनपुर

 56.  श्री  ओ०  पी०  स्थान  नागल  और  सहारनपुर  के

 रनपुर  शहर  से  20  जिला  सहारनपुर

 जिला  मथुरा

 57.  श्री  महेश  तहसील  जिला  मथुरा  *  .

 58.  मै०  सुजुकी  लि०  बालदेव  में  तह०  जिला  मथुरा

 59.  मै०  श्री  मुरलीधर  राया-माट  रोड  में  शुगर  तह०
 जिला  मथुरा

 60.  श्री  अरुणेश  जरारा  के  जिला  मथुरा

 61.  श्री  एस०  एन०  स्थान  तहसील  जिला  मथुरा

 62.  एच०  के०  तहसील  और  जिला  मथुरा

 जिला  लखोमपुर  छोरी

 63.  मै०  यू०  पी०  को-आप  फंबट्रीज  फेडरेशन  स्थान  तह०
 जिला  लखीमपुर  खीरी

 64.  मैं०  विन-मेडिकेस  तह०  जिला  खीरी

 लखीमपुर
 ह

 65.  विमल  शारदानगर  में  प्रस्तावित  शुगर  तह०  जिला

 लखीमपुर  खीरी

 66.  मै०  कृष्णा  मितोली  के  में  प्रस्तावित  शुगर
 तहसील  जिला  लखीमपुर  खीरी

 67.  मै०  यू०पी०  को-आप०  शुगर  पैक्ट्रीज  फेडरेशन  यूनिट  स्थान-मितौली
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 के  तह०  जिला  लखीमपुर  खीरी
 ————

 24:  1991

 सहकारी

 सहकारी
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 (3)  _  (2)  __(3)_

 68.  एन०  के०  माथुर  शुगर  स्थान  मितौली  के  तहू०  निजी
 जिला  लखीमपुर  खीरी

 69.  श्री  पी०  शारदानगर  में  शुगर  जिला  लखीमपुर  खीरी  निजी

 70.  श्री  पवन  मितौली  में  चीनी  तह०  जिला  लख्षीमपुर  निजी
 थीरी

 71.  मै०  श्री  एसिड्स  एण्ड  केमिकल्स  बिजवा  में  प्रस्तावित  नयी  चीनी  निजी

 तहसील  और  जिला  लखीमपुर  खीरी

 72.  मै०  शारदा  शुगर  एण्ड  इंडरट्रीज  शारदानगर  में  चीनी  तहसील  निजी
 जिला  लखीमपुर  खीरी

 73.  श्री  जे०  एस०  मोहम्मदी  में  नयी  शुगर  जिला  लखीमपुर  निजी
 खीरी

 74.  मै०  सिद्धार्थ  शुगसे  जिला  लखीमपुर  निजी
 खीरी

 75.  श्री  अरविन्द  स्थान-जंग  जिला  लखीमपुर  खीरी  निजी

 76.  श्री  सिद्धार्थ  स्थान-जंग  बहादुर  तह०  जिला  लखीमपुर  निजी
 खीरी

 77.  मै०  कैनन  फाइनेन्स  एण्ड  इंवेस्टमेंट  तहसील  जिला  निजी
 खीरी

 78.  मैं०  विन-मेडिकेयर  तहसील  तथा  जिला  लखीमपुर  निजी
 खीरी

 79.  श्री  ओ०  पी०  मितौली/जंगबहादुरगंज  के  जिला  लखीमपुर  निजी
 खीरी

 80.  मै०  प्रदेशिया  इंड०  एण्ड  इंवेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  यू०पी०  स्थान  सहकारी  क्षेक्ष

 तहसील  जिला  लखीमपुर  खीरी

 81.  मै०  ओसवाल  फैट्स  एण्ड  आयल्स  स्थान  तहसील  निजी
 जिला  खीरी

 82.  मै०  गैनन  फाइनेस्स  एण्ड  इंवेस्टमेंट  स्थान  तहसील  लखीमपुर  निजी
 जिला  लखीमपुर  खीरी

 83.  मै०  गैनन  फाइनेन्स  एण्ड  इंवेस्टमेंट  स्थान  तहसील  निजी
 जिला  लखीमपुर  खीरी

 हि
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 84.  मै०  बालाजी  लीजिंग  एण्ड  इंडस्ट्रीज  कं०  स्थान  तहसील  निजी

 लखीमपुर  जिला  लखीमपुर  खीरी

 85.  श्री  महेल्रा  वी०  स्थान  तहसील  जिला  निजी

 86.  श्री  स्थान  तहसील  जिला  खीरी  .  «  मिजी

 87.  मै  स्ट्रा  प्राइक्टस  स्थान  जंग  बहादुर  जिला  लखीमपुर  खीरी  .  निजी

 जिला  अलिगढ़

 88.  मै०  एसोसिएटेड  शुगर  स्थान  और  तहसील  जिला  अलीगढ़  निजी

 89.  श्री  करूण  राज  स्थान  और  तहसील  जिला  अलीगढ़  .  .  निजी

 जिला  मुरादाबाद

 90.  मै०  यूनाइटिड  शुगर्स  स्थान  और  तहसील  जिला  निजी

 91.  इंदरवीर  स्थान  और  तहसील  जिला  मुरादाबाद  .  .  निजी

 92.  श्री  स्थान  तहसील  जिला  मुरादाबाद  .  निजी

 93.  मै०  गंगा  शुगर  एण्ड  एग्रो  इंडस्ट्रीज  यूनिट  स्थान  गाव  तहसील  निजी
 जिला  मुरादाबाद

 94.  मै०  स्वदेशी  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  यूनिट  स्थान  निजी

 तहसील  ओर  जिला  मुरादाबाद

 95.  श्री  टी०  पी०  स्थान  छाबड़ा  के  तहसील  जिला  मुरादाबाद  निजी

 96.  श्री  पवन  कुमार  स्थान-फतेहपुर  तहसील  जिला  निजी

 मुरादाबाद
 97.  मै०  बीनागुडी  टी  कम्पनी  प्राइबेट  तहसील  निजी

 जिला  मुरादाबाद
 98.  मै०  श्री  आनन्द  होल्डिग्स  स्थान-फतेहपुर  तहसील  निजी

 जिला  मुरादाबाद
 99.  मै०  फ्लेक्स  इन्डस्ट्रीज  स्थान  तहसील  जिला  निजी

 मुरादाबाद
 100.  श्री  जिया  स्थान  तहसील  जिला  मुरादाबाद  .  निजी

 101.  मैं०  चजलैत  शुगर  मिल्स  स्थान  तहसील  जिला  निजी

 मुरादाबाद
 102.  श्री  अरूण  कुमार  स्थान  गांव  तहसील  ठाकुर  जिला  निजी

 मुरादाबाद

 क्र
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 जारी

 (1)  (2)  _  (3)

 जिला  हटावा

 103.  मै०  श्री  तिलक  घर  म।रफत  डी०  सी  ०  एम०  श्रीराम  इंडस्ट्रीज  स्थान  निजी
 जसंवन्त  तहसील  एवं  जिला  इटावा

 104.  मै०  मंत्री  उद्योग  स्थान-जसवन्त  तहसील  एवं  तालुक  इटाबा  निजी

 105.  श्री  मनोज  स्थान  और  जिला  इटावा  .  ..  निजी

 106.  मै०  एलौरा  ओवरसीज  प्राइवेट  स्थान  और  जिला  इटावा  निजी

 107.  मे०  सनराईज  डिस्टलरीज  तह०  जिला  इटावा  निजी

 जिला  बिजनोर

 108.  अवधेश  जिला  बिजनोर  *  निजी

 109.  श्री  विपिन  शुगर  तजदीक  तह०  जिला  निजी

 बिजनौर

 110.  श्री  अवधेश  गांव  तह०  व  जिला  बिजनौर  .  निजी

 111.  मै०  चन्डक  शुगर  मिल्स  तह०  व  जिला  बिजनौर  .  निजी

 112.  श्री  देविन्द्र  तह०  व  जिला  न  निजी

 113.  श्री  पीयूष  हलदोर-नाहुटौर  तह०  व  जिला  बिजनौर  निजी

 114.  श्री  राकेश  जिला  व  तह०  बिजनौर  .  निजी

 115.  श्री  बली  तह०  व  जिला  बिजनौर  वि  निजी

 116.  श्री  प्रमोद  नियर  गांव  तह०  जि०  बिजनौर  निजी

 117.  श्री  यदायन  तह०  जि०  बिजनौर  निजी

 फतेहपुर
 118.  आर०  विजय  तह०  जि०  फतेहपुर  .  .  निजी

 119.  मैं०  महषि  हेवव  आन  अथ  डेवलपर्मट  कारपो०  शुगर  निजी

 तह०  व  जिला  फतेहपुर

 जिला  आजमगढ़
 120.  राजेश  कुमार  नजदीक  निओरी  जिला  आजमगढ़  भिजी

 121.  श्री  सतीश  कुमार  तह०  जिला  आजमगढ़  .  निजी
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 विवरण---ज।री

 (1)
 जा

 (2)  (3)

 जिला  गोरणखपूर
 122.  मै०  Zo  प्र०  सहकारी  चीनी  फैक्ट्री  परिसंघ  गोरखपुर  .  सहकारी

 123.  मै०  प्रेस्‍्टीज  फाइब्रस  शुगर  देदारी/जरचा/धौलाना,  तह०  निजी
 जिला  गाजियाबाद

 124.  श्री  ओम  प्रकाश  परसुरामपुरिया  शुगर  तह०  जिला  निजी
 गाजियाबाद

 125.  मैं०  महावीर  एक्सपोटे  एंड  इम्पोर्ट  कं०  यूनिट  तह०  निजी
 जिला  गाजियाबाद

 126.  नै०  श्री  अजय  के०  स्वरूप  सुगर  जिला  गाजियाबद  ,  निजी

 127.  मै०  अशोका  मरकेन्टाइल  स्थान  तह०  जिला  गाजिय|।बाद  निजी

 128.  मै०  मिडलेंड  मरकेन्टाइल  नियर  पिलखुआ  जि०  गाजिय।ब।द  निजी

 129.  मै०  श्री  संजीव  तह॒०  जिला  गाजियाबाद  «निजी

 130.  मैं०  आ२र०  के०  तह०  व  जिला  गाजियाबाद  ,  «  निजी

 जिला  वाराणसी

 131.  श्री  ए०  के०  चकिया  तह०  जिला  वाराणसी  ,  निजी

 132.  उ०प्र०  राज्य  चीनी  फैक्ट्री  परिसंघ  चकिया  जिला  वाराणसी  ,

 जिलः  कानपुर

 133.  मे०  आमरपाली  बिल्हौर  तह०  निजी
 जिला  कानपुर

 जिला  बरेली

 134.  केशव  माथुर  शुगर  स्थान  व  तह॒ू०  जिला  बरेली  निजी

 135.  मैं०  सिभोली  शुगर  मिल्स  नजदीक  जि०  बरेली  «  «निजी

 136.  मै०  सिन्थेटिक्स  एंड  कमीकल्स  फतेहगंज  तह०  व  जिला  निजी

 137.  मैं०  ओसवाल  स्पिनिंग  एंड  विविग  मिल्स  डा०  निजी
 जिला  बरेली

 138.  मै०  अमरपाली  स्थान  व  तह०  जि०  बरेली  «निजी  निजी
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 जारी

 (0  _  (3)

 श्री  डी०  के०  स्थान  व  तह०  जि०  बरेली  निजी

 श्री  एन०  के०  स्थान  व  तह०  जिला  बरेली  «  निजी

 मै०  जे०  के०  इन्डस्ट्रीज  जि०  बरेली  ,  निजी

 जिला  सीतापुर
 मै०  गोबित्द  शुगर  मिल्स  जि०  नई  चीनी  निजी

 तह०  जिला  सीत;पुर

 मै०  सेक्ससरिया  बिस्वान  तह०  जिला  सीत,पुर  निर्जा

 मैं०  सेक्ससरिया  बिस्वान  शुगर  फैक्ट्री  स्थान  भ!ह  तह०  व  निर्जी
 जिला  सीतापुर

 जिला  हरिववार
 मैं०  के०  एम०  शुगर  मिल्स  लि०  चीनी  जिला  हरिद्वार  निजी

 मैं०  नारसन  डिस्टलरी  एंड  शुगर  न/रसन,  जि०  हरिद्वार  निजी

 मि०  रजनीश  गुरूकुल  न/रसन,  जि०  हरिद्वार  निजी

 मै०  गेलो्ड  इन्टरनैशनल  नजदीक  जि०  हरिद्वार  निजी

 श्री  धर्मगीर  तह०  जि०  हरिद्वार  तिजी

 श्री  पवन  सी०  तह ०  जि०  हरिद्वार  निजी

 जिला  रामपुर
 मै०  धानम  ट्रेडसे  एंड  एजेन्सीज  जिला  रामपुर  निजी

 श्री  सुधीर  कुमार  स्थान  तह०  जिला  निजी

 रामपुर
 राजा  बुलंद  शुगर  कं०  जिला  रामपुर  .  «निजी

 मै०  शिव  पेपर  मिल्स  तह०  जिला  रामपुर  «  निजी

 मै०  सीतानी  फाइनेन्स  एंड  लिजिंग  कं०  जि०  रामपुर  निजी

 मै०  वरिन्द्र  एग्रोकेमिकल्स  गांव  तह०  जि०  रामपुर  निजी

 ननीताल
 श्री  दीपक  जिला  नैनीतःल  *  .  निजी

 मैं०  थापर  एग्रोमिल्स  गाँव  तह०  जिला  निजी
 नैनीताल

 निजी मैं०  कुमाऊं  फार्माकप्स  एंड  कैमीकल्स  जिला  नैनीत.ल
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 विधरण---जारी

 (2)  (3)

 जिला  हरदोई

 श्री  प्रताप  नारायण  तह॒०  जिला  हरदोई  निजी

 मै०  जहानी  एंड  नजदीकी  तह  ०  जिला  हरदोई  निजी

 श्री  आनन्द  स्वरूप  तह०  जि०  हरदोई  .  निजी

 मै०  श्री  एसड्स  एंड  केमीकल्स  तह॒०  जिला  हरदोई  निजी

 मैं०  श्री  एसिड्स  एंड  कमीकल्स  जि०  हरदोई  .  निजी

 जिला  शाहजांहपुर

 बलवंत  जिला  शाहजहांपुर  निजी

 जिला  गोौंडा

 श्री  सुधीर  कुमार  स्थान  व  तह०  जि०  गॉंडा  .  निजी

 मि०  आई०  नजदीक  देवरिया/मानकपुर,  तह०  जिला  गौंडा  निजी

 जिला  वरिया

 मि०  सुब्रत  नजदीक  तह०  व  जिला  देवरिया  |  निजी

 मिसेज  स्वपना  नजदीक  पाथरडेय  जिला  देवरिया  .  निजी

 में०  कंमकरोन  तह०  जिला  निजी
 देवरिया

 मै०  श्री  एम०  जी०  तह॒०  जि०  देवरिया  .  निजी

 मै०  मि०  यू०  के०  नजदीक  दोमठ/तारीसूरन,  जि०  देवरिया  «निजी

 मैं०  प्रतापपुर  शुगर  एंड  क॑मीकल्स  जि०  देवरिया  ..  निजी

 मैं०  उ०प्र०  सहकारी  चीनी  फैक्ट्री  परिसंघ  तह०  तमकुही
 राज  ),  जिला  देवरिया

 जिला  इलाहाबाद

 मै०  खोडे  ईश्वर  एंड  तह०  जिला  इलाहाबाद  निजी

 जिला  बुलंदशहर
 मै०  गननोन  फाइनेन्स  एंड  इन्वैस्टमेंट  तह०  जिला  निजी

 बुलंदशहर
 श्री  योगेश  तह०  व  जिला  बुलंदशहर  वि  .  निजी
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 0)  _  (2)  _  (3)

 जिला  फंजाबाद
 178.  श्री  अमर  जिला  फैजाबाद  न  .  .  निजी

 179.  मैं०  गश  पेपर्स  जिला  फैजाबाद  ,  .  .  निजी

 जिला  बाराजंको
 180.  मैं०  श्री  जे०  बी०  कोटिवा  तह०  राम  जि०  बाराबंकी  भिजी

 जिला  मंनपुरो
 181.  श्री  प्रमोद  नजदीक  तह  जि०  मैनपुरी  निजी
 182.  मैँ०  हरिसन्स  मलयालम  जिला  मैनपुरी  .  *  .  निजी

 जिला  फरुलशाबाद
 183.  मै०  स्पेन्सर  एंड  कं०  लि०  जिला  फरूखाबाद  निजी

 जिला  बदाय
 184.  श्री  अबदुल  स्थान  व  तह ०  जिला  बदायूं  ॒  .  निजी

 भिनुषाव  |

 पंचायती  राज  विधेयक  पुरःस्थापित  करमा

 515.  श्री  बी०  शोभभाड्रीश्यर  राज  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संसद  के  खालू  अधिवेशन  के  दौरान  संसद  में  पंचायती  राज  विधेयक
 पुर:स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  विधेयक  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राध्य  मंत्री  जी०  :  भौर
 द्वारा  पंचायती  राज  विधेयक  के  विभिन्न  पहलुओं  की  जांच  करने  मौर  सभी  संबंधितों  से  परामर्श  करने  के
 बाद  इस  विधेयक  को  संसद  में  पेश  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएंगे  ।

 उपभोक्ता  बस्तुओं  के  मूल्यों  पर  दृरदर्शन  बिज्ञापतों  का  प्रभाव

 516.  भरी  राजताथ  सोनकर  कया  सूचना  भौर  प्रसारण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उपभोक्ता  तथा  रोजमर्रा  की  आवश्कता  की  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  दूरदर्शन  के  बिशापनों
 का  क्या  प्रभाव  पढ़ता  है  ;

 क्या  निर्माताओं  द्वारा  विज्ञापनों  पर  जितनी  धमराशि  व्यय  की  जाती है  मूल्यों  में  उतनी
 कमी  करके  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ;

 यदि  तो  भिर्माताओं  का  उपभोक्ताओं  पर  मनसामी  करने  के  क्या  कारण  भौर
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 वर्ष  1990-91  के  दौरान  निर्माताओं/बंम्पनियों/उत्पादकों  ने  दूरदर्शन  के  विज्ञापनों
 पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  से  किसी

 वस्तु  का  दूरदर्शन  पर  विज्ञापन  देना  माल/सेवाओं  की  बिक्री  को  बढ़ावा  देने  का  एक  न्‍्यायोचित  माध्यम

 है  ।  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  उत्पादन  बाजार  मांग  और  पूर्ति  आदि  के  आधार
 पर  निर्धारित  की  ज।ती  है  और  वाणिज्यिक  विज्ञापन  उपंभोकता  वस्तुओं  की  कीमत  को  नियंत्षित|
 विनियमित  करने  का  कोई  उपाय  नहीं  है  ।'

 वाणिज्यिक  विज्ञापन  एजेंसियों  द्वारा  उनके  ग्राहक  की  ओर  से  तैयार  किये  जाते  हें  और
 सरक।र  को  विज्ञापनों  की  तैयारी  पर  कोई  खर्च  वहन  नहीं  करना  पड़ता  है  ।  चूंकि  विज्ञापन

 एजेंसियों  द्वारा  निर्माताओं  के  लिए  तैय।र  किए  जाते  हैं  इसलिए  ऐसे  विज्ञापनों  पर  निर्माताओं  द्वारा  खर्च
 की  जाने  वाली  राशि  की  सूचना  सरक।र  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उपभोक्ताओं  के  हितों
 की  रक्षा  के  दूरदर्शन  पर  दिखाए  ज।ने  व।ले  व/णिज्यिक  विज्ञापनों  के  प्रसारण  का  विनियमन
 ज्यिक  विज्ञापन  संहिता  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 सुपर  बाजार  सें  दवाएं  उपलब्ध  न  होगा

 517.  श्री  राजताथ  सोमकर  शास्त्रों  :  क्या  प्रधा  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  सुपर  बाजार  अपने  भंडारों  में  जीवन  रक्षक  औषधों

 सहित  सभी  प्रकार  की  दबाओं  को  रखने  में  असमर्थ  है  ;

 यदि  तो  क्या  सुपर  बाजार  की  वित्तीय  स्थिति  का  अध्ययन  किया  गया  यदि

 तो  कब  और  इसके  कया  परिणाम  निकले  और

 सुपर  बाज।र  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 मागरिक  पूर्ति  ओर  सार्जजनिक  वितरण  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  (  श्रो  कमालुद्ीम  :

 से  सुपर  बाजार  द्वारा  प्रतिष्ठित  विनिर्माताओं  की  आम  तौर  पर  जाने  वाली  दवाओं  को  स्टोर

 में  उपलब्ध  कराने  के  सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।  वस्तु  सूची  नियंत्रण  तथा  वाणिज्यिक  व्यवहायंता  के

 देश  में  विनिर्माताओं  की  एक  बड़ी  संख्या  द्वारा  उत्पादित  प्रत्येक  दवा  को  रखना  संभव  नहीं  है  ।

 सुपर  बाजार  प्रतिष्ठित  विनिर्माताओं  की  जीवन  रक्षक  दवाओं  तथा  आम  तौर  पर  मांगी  जाने

 वाली  औषधियों  को  रखने  के  सभी  प्रयास  करता  है  ।  कभी-कभी  सप्लायर  से  उपलब्ध  न  होने  अथवा

 औषधि  की  आपूर्ति  कम  होने  या  सुपर  बाज।र  के  नियंत्रण  से  बाहर  किन्हीं  क।रणों  से  सुपर  बाजार  में

 कोई-कोई  दवा  उपलब्ध  नहीं  होती  है  ।  चूंकि  सुपर  बाजार  सीधे  दवाएं  आयात  नहीं  करता  अतः

 आयातित  औषधियों  |जीवन  रक्षक  दवाओं  की  अपनी  आवश्यकता  के  लिए  उसे  स्थानीय  स्रोतों  पर  सिर्भर

 रहना  पड़ता  है  ।  स्थानीय  स्रोतों  क ेपास  आयातित  दवाएं  उपलब्ध  न  होने  पर  माल  खत्म  होने  की  स्थिति

 उत्पन्न  हो  जाती  यदि  मांगी  गई  औषधि  उपलब्ध  नहीं  होती  है  तो  सुपर  बाजार  समान

 चिकित्सीय  प्रभाव  की  दूसरी  औषधि  दे  देता  है  ।

 हालांकि  धन  संबंधी  कठिनाई  होने  स ेकभी-कभी  सुपर  बाजार  को  सप्लायरों  को  समय  पर  भुगतान
 करने  जिनमें  दवा  विभाग  के  सप्लायरों  का  भुगतान  शामिल  बाधा  हो  सकती  तथापि  यह  कहना
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 लहदी  नहीं  होगा  कि  औषधियों  का  भंडार  समाप्त  होने  की  यदि  कोई  स्थिति  पैदा  होती  है  तो  उसका
 कारण  वित्त  संबंधी  कठिन।इयां  हैं  ।  सुपर  ब।ज,र  अपनी  अंश  पूंजी  बढ़ाने  तथा  आंतरिक  रूप  से  निधि

 सृूजित  करके  अपनी  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के लिए  कदम  उठा  रहा  है  ।

 सुपर  बाजार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  विभिन्न  दवाखानों  को  सप्लाई  की  गई
 दवाओं  के  प्रति  केद्वीय  सरक।र  स्वास्थ्य  योजना  से  70  लाख  रु०  की  धनराशि  ली  जानी  केन्द्रीय
 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  से  बकाया  धनर/शि  को  वसूल  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 उपर्युक्त  बक।या  धनराशि  के  भुगतोन  से  स्टोर  की  नकदी  की  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 दिल्‍ली  के  खाद्य  ओर  आपूर्ति  आयुक्त  से  को  गई  अपोलो

 518.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  खाद्य  और  आपूर्ति  अ.युक्त  को  खाद्य  तेल  लाइसेंसिग  1977  के  अंतर्गत
 गत  12  महीनों  के  दौरान  कितनी  अपीलें  प्राप्त  हुई  हैं  और  प्रत्येक  अपील  पर  कया  कार्यवाही  की  गई
 और

 इन  अपीलों  पर  कार्यवाही  करने  में  देरी  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  कार्यवाही  किए
 जाने/उत्तर  देने  क ेलिए  सभी  लम्बित  पड़ी  अपीलों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 मागरिक  पूति  और  सार्वजरिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कसालुहीम  :
 और  विगस  12  महीनों  के  दौरान  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  आयुक्त  दिल्ली  को  खाद्य  तेल

 लाइसेंसिंग  1977  के  अंतर्गत  तीन  अपीलें  प्राप्त  एक  का  निर्णय  अपीलीय  प्राधिकारी  द्वारा

 पहले  ही  किया  जा  चुका  दूसरी  अपील  की  सुनवाई  13-8-91  को  होनी  तीसरी  अपील  स्वीकृति
 के  लिए  लम्बित  पड़ी  हुई  है  और  शी ध्र  ही  उसे  विच।र  के  लिए  लिया  ज/एगा  |  इस  आदेश  के  उपबंधों  के
 अंतर्गत  अपील  के  निपटान  के  लिए  कोई  नियत  समय  नहीं  है  ।

 गुजरात  को  आयातित  पामोलिन  तेल  की  सप्लाई

 519.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  को  1  1990  से  प्रारम्भ  होने  वाले  चालु  तेल  वर्ष  में  9  तक
 उत्तर  प्रदेश  और  तमिलनाडु  की  तुलना  में  कितना  आयातित  पामोलिन  तेल  का  आवंटन

 किया
 राज्य  को  यह  तेल  किस  आधार  पर  आवंटन  किया  जा  रहा  और
 क्या  सरकार  राज्य  को  खाद्य  तेल  का  आवंटन  करने  से  पहले  वहां  के  लोगों  की  खाने  की

 आदतों  और  उपभोग  के  तरीकों  को  ध्य।न  में  रख  रही  है  ?

 लागरिक  पूति  और  सार्बजनिक  जितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्ीन  :
 1  1990  से  शुरू  होने  वाले  वर्तमान  तेल  वर्ष  के  दौरान  1991  तक  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  और  तमिलनाडु  की  तुलना  में  गुजरात  को  आवंटित
 आयातित  पामोलीन  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 (i)  गुजरात  .  न  «  14,200  मी०टन

 (11)  महाराष्ट्र  .  वि  न  «  20,600  मी०  टन

 ॥(11)  उत्तर  प्रदेश  .  नि  » 6,000  मी०  टन

 (iv)  तमिलनाडु  न  :  «..  7,575  मी०  टन



 लिखित  उत्तर  24  1991

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को आयातित  शाद्य  तेलों  का  देशीय  तेलों  की  स्थानीय

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की  यथार्थपरक  सरकार  के  पास  आयातित  खाद्य  तेलों  की
 माल  उठाने  की  गति  आदि  जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।

 हां  ।

 जीनी  का  आयात/निर्यात

 820,  भी  काशीराम  राणा  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चीनी  के  कोटे  का  आवंटन  1986  के  पुराने  मानक  को
 मानने  के  स्थान  पर  1991  की  संभावित  जनसंख्या  के आधार  पर  तय  किया

 क्या  निकट  भविष्य  में  चीती  का  आयात/निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार
 के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण  :  नहीं  ।
 और  निकट  भविष्य  में  चीनी  के  आयात  का  कोई  प्रस्ताव  विच्ाराधीन  नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  वर्ष  5.  61  लाख  टन  चीनी  के  निर्यात  की  मंजूरी  देने  का  वि्णेय  लिया

 है  जिसका  विवरण  निम्न  प्रकार  है  :--

 (1)  वाणिज्यिक  निर्यात  «  «  «  5.00  लाख  टन

 (2)  यू०एस०ए०/ई०ई०सी०  को  तरजीही  कोट  के  तहत  निर्यात  .  0.  25  लाख  टन

 (3)  नेपाल  को  निर्यात  ,  .  म्‌  *  «  27  लाख  टन

 (4)  अन्य  विविध  निर्यात  «  0.09  लाख  टन

 5.  लाख  टम

 सूरत  में  स्थित  वृरदर्शस  रिले  केसा  की  क्षमता

 521.  भी  काशीरास  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  विचार  सूरत  में  स्थित  दूरदशेन  रिले  केन्द्र  की  क्षमता  100

 बाट  से  बढ़ाकर  एक  किलोवाट  करने  का  और
 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  और  (a)  सूरत
 स्थित  दूरदर्शन  की  वर्तमान  प्रसारण  सुविधाओं  का  विस्तार  पर्याप्त  वित्तीय  साधन  प्राप्त

 होने  पर  निर्भर  करेगा  ।

 गेहूँ  की  खरीद

 522.  भी  सदम  लाल  खुराता  :  कया  खाद्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  इस  वर्ष  गेहूं  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक  हुआ  है  परन्तु  इसकी  खरीद

 कम  हुई  और  किसानों  ने  गेहूं  को  ऐसे  खुले  बाजार  में  जहां  बाजार  दर  अधिक  है  बेचने  के  लिए  रख  रखा
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 यदि  तो  सरकार  ने  इसके  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  है  ताकि  आने  वाले  दिनों  में  खाद्य

 भंडार  स्थिति  न  बिगड़े  तथा  पूरी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  अप्रभावित

 क्‍या  किसान  अपने  भंडार  का  निर्धारित  हिस्सा  सरकार  को  बेचने  के  लिए  बाध्य  यदि
 तो  क्‍या  उतना  भाग  खरीदा  जा  चुका  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जाद्य  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  फसल  वर्ष  1990-91  के  दौरान
 लगभग  54.  5  मिलियन  मीटरी  टन  गेहूं  का  उत्पादन  होने  का  अनुमाल  है  जबकि  पिछले  वर्ष  69.  6
 मिलियन  मीटरी  टन  उत्पादन  हुआ  वर्तमान  रबी  विषणन  मौसम  1991-92  के  दौरान  1  2-7-91
 की  स्थिति  के  अनुसार  7.7  मिलियन  मीटरी  टन  गेहूं  की  वसूली  कर  ली  गई  है  जबकि  पिछले  वर्ष
 इसी  अवधि  में  10.  9  मिलियन  मीटरी  टन  गेहूं  की  बसूली  की  गई  रबी  विपणन
 1991-92  के  लिए  गेहूं  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  225  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया  गया

 था  जोकि  1990-91  के  मोसम  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  गेहूं  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  15  रुपये
 प्रति  क्विटल  अधिक  था  ।

 मूल्य  समर्थन  परिचालनों  के  अधीन  गेहूं  की  वसूली  पूर्णतया  स्वैज्छिक  आधार  पर  की  जाती  है  और
 किसानों  द्वारा  बिक्री  के  लिए  पेश  किया  गया  उचित  औसत  किस्म  का  सभी  स्टाक  भारतीय  खाद्य

 निगम/राज्य  की  एजेन्सियों  द्वारा  खरीद  लिया  जाता  है  ।  किसान  अपनी  पैदावार  सरकार  द्वारा
 रित  किए  गए  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  मूल्यों  पर  खुले  बाजार  में  बेचने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।

 1-6-1991  की  स्थिति  के  केन्द्रीय  पूल  में  कुल  11,  3  मिलियन  मीटरी
 टन  गेहूं  का  स्टोाक  उपलब्ध  जोकि  3  1992  को  समाप्त  गेहूं  वर्ष  के  शेष  भाग  के  लिए
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  और  अन्य  कल्याण  योजनाओं  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त
 समझा  जाता

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आकाशवाणी  केस  स्थापित  करता

 523.  भरी  कोड्डीकुनील  सुरेश  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1991  में  अब  तक  स्थापित  किए  गए  आकाशवाणी  केश्द्रों  के नाम  क्या  है  ;
 आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गये  हैं  ;
 क्‍या  सरकार  का  विचार  केरल  में  नया  एफ०एम०  आकाशवाणी  केन्द्र  चलाने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचमा  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिणा  :  वर्ष  1991  के
 अब  तक  18  नये  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  ।  बे  स्टेशन  हैं  :

 अनन्तपुर  और  कुरुक्षेत्र  ।
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 देश  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  के  लिए  स्थानों  तक  का.चयन  करते  समय  जिम

 मुख्य  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  उनमें  ये  प्रमुख  है  :  अब  रेडियो  सेवा  से  कवर  न  हुए  क्षेत्रों  को
 सेवा  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  तथा  आदिवासी  एवं  सीमावर्ती  क्षेत्रों  को  सेवा  प्रदान

 तकनीकी  शेष  ग्रामीण  एवं  शहरी  आबादी  के  लिए  कवरेज  प्रदान  कार्यक्रम
 निर्माण  और  सम्पर्क  सुविधाओं  की  भाषायी  और  सांस्कृतिक  आवश्यकताएं  तथा  वित्तीय
 संसाधनों  की  उपलब्धता  ।

 और  केरल  कोचीन  और  कन्नानूर  में  हाल  में  एक-एक  एफ०एम  ०ट्रांसमीटर  तथा

 बहुउद्देश्यीय  स्टुडिओ  से  सेवा  शुरु  हो  गई  है  ।  इसके  इृदुक्‍्की  में  Xx  3  कि०्या०एफ०एम०
 ट्रांसमीटर  बहुउद््‌दे  शीय  स्टुडिओ  तथा  स्टाफ  क्वार्टरों  क ेसाथ  एक  नया  रेडियो  स्टेशन  लगभग  तैयार

 होने  वाला  है  ।

 ओद्योगिक  विकास  केन्त्र

 624.  भी  कोड्डोकुनोल  सुरेश  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  के  उद्देश्यों  का  ब्यौरा  क्या

 चालू  वर्ष  के  औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जायेगी
 और  ये  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इन  केन्द्रों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  अथवा  व्यय  करने  का
 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (प्रो०्पी०जे०कुरियन):(क)  से  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों
 के  औद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पूरे  देश  में  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  के  वास्ते  1986
 में  एफ़  योजना  की  की  ।  पहले  चरण  में  70  विकास  केन्द्रों  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  है
 जिनमें  से  61  वि#ास  केन्द्रों  के  स्थापना-स्थलों  का  पता  लगा  लिया  गथा  है  तथा  उनकी  घोषणा  कर
 दी  गई  है  ।  अब  तक  घोषित  किये  गये  विकास  केन्द्रों  का विवरण  संलग्न  है  ।  प्रत्येक  विकास
 केस  का  विकास  करने  पर  लगभग  25-30  करोड़  रु०  की  लागत  आयेगी  ।  इस  योजना  के  लिए
 1991-92  के  बजट  अनुमानों  के  विवरण  में  50  करोड़  २०  की  राशि  शामिल  की  गई  है  ।

 विवरण

 चने  गए  विकास  केन्द्र

 विकास  केन्द्र  का  नाम  जिला

 1  2

 भारप्र  प्रदेश  (4)
 1.  विजयानगरम-बोब्बिली  रि  वि  ध  .  विजयागनगरम
 2.  ओंगोल  ,  ध  धि  नि  .  «  प्रकाशम
 3.  खम्माम  .  न  म  «  खम्माम
 4.  हिंदपुर  .  .  वि  .  «  «  अनंतपुर
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 बिहार
 1.  जसोरिया  औरंगाबाद

 2.  भागलपुर  भागलपुर
 3.  पूर्णिया  कस्बा  पूर्णिया
 4.  मुजफ्फरपुर  मुजफुफरपुर
 5.  हजारीबाग  हजारीबाग

 गोबा  (1)
 1.  इल॑बट्रॉनिक  सिटी  वर्ना  प्लेटो

 गुजरात  (3)
 1.  पालनपुर  बनासकांठा
 2.  वगरा  भड़ोच
 3.  कच्छ

 हिमाचल  प्रवेश  (1)
 1.  शिमला  .,  शिमला

 जम्मू  और  कश्मोर  (2)
 1.  सांभा  जम्मू

 2.  गंदरबल  ,  श्रीनगर

 कर्माटक  (  3)
 1.  घारवाड़  ,  धघारवाड़
 2.  हसन  .,  हसन
 3.  गिल्लेसुगर  रायचुर

 केरल  (2)
 1.  शेरतल्लई  .  *  अलेण्पी

 2.  तेलिचेरी  कप्नानोर

 प्रष्यप्रदेश  (6)
 1.  खेड़ा  धार

 2.  घिरोंगी  भिड

 3.  सिल्तरा  रायपुर
 4.  चैपुरा  गुना
 5...  बोरई  दे
 6.  सतलायुर  रायसन
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 1  2

 भणिपुर  (1)
 1.  कांगलातोंगगी  ,  सेनापति

 नागालैण्ड  (1)
 1.  दीमापुर  .  कोहिमा

 उड़ीसा
 1.  चौदबार  न  कट्टक
 2.  छत्तपुर  ,  गंजाम
 3.  चिपलिमा  .  सम्बलपुर

 पंजाब  (2)
 1.  भटिंडा  भटिडा
 2.  पठानकोट  नि  गुरदासपुर

 पांडियेरी  (1)
 1.  करायकल  पांडिचेरी

 राजस्थान
 1.  भीलवाड़ा  भीलवाड़ा
 2...  झालावाड़  न  न  झालावाड़
 3.  बीकानेर  .  ५  बीकानेर
 4.  आबू  रोड  वि  ५  सिरोही

 तसिल  लाड़ू  (3)
 1.  मयलादेथुर॑  पूृम्पुहर  .  तंजावूर
 2.  दरोड
 3.

 उत्तर  प्रदेश  (6)
 शाहजनवा

 छ  चौधरपुर

 मूंगरा-सथारिया
 बनथरा  ,  *

 शिवराजपुर-पदमपुर
 बचौली-बुजुर्ग

 तिरूनेल्वेली  |कोंडम  नानूर

 पेरियार

 «  तिरुूनेल्वेली-कट्टाबोमन

 गोरखपुर
 जौनपुर
 शाहजहांपुर
 पौड़ी  गढ़वाल
 झांसी

 मुरादाबाद
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 जारी

 1  2

 पश्चिम  अंगाल  (3)
 1.  जलपाइंगुड़ी  जलपाइगुड़ी
 2.  मालदा  .  भालदा

 3.  दूवराजपुर  बीरभूम

 लिपुरा  (1)
 1.  धंपामुरा  पश्चिम  तलिपुरा

 जोगित्र  तगर

 मूले  नगर

 हरियाणा  (  2)
 1.  जुलाता  ,  जौंद
 2.  बावल  .  «  महेनागढ़

 महाराष्ट्र  (5)
 1.  .  .  मर  .  मर  .  धुले
 2.  रत्तागिरी  पि  वि  .  वि  .  रप्नागिरी
 3.  नादेड़  .  .  .  .  .  नांदिड़
 4.  अकोला  .  नि  नि  «  «  अकोला
 6.  चन्द्रपुर  ५  वि  वि  वि  «  अंग्रपुर

 अभसम  (2)
 1.  रंगजुली  .  .  . .  «.  गोलपाडा
 2.  जाखलाबांधा  .  ५  ५  .  .  सोगांव

 रत्मागिरी  जिले  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योग

 525.  ओ  गोजिन्तदराण  मिकल  :  क्‍या  खास  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  दि

 क्‍या  कोंकण  क्षेत्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  बड़े  पैमाने  पर  प्रसिद्ध  आम  का  उत्पादन
 किया  जा  रहा  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  न  होने  के  कारण  किसानों  को  पर्याप्त

 लाभ  नहीं  मिलता

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  कोंकण  के  रत्नागिरी  जिले  में  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  स्थापित  करन  का  है  ;

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरीधर  :  यह  सही  है
 कि  महाराष्ट्र  राज्य  के  कोंकण  क्षेत्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  या  अल्फांजीਂ  आम  बड़ी  मात्रा
 में  पैदा  किया  जाता  रत्नागिरी  जिले  में  अनेक  आम  प्रसंस्करण  यूनिट  स्थापित  किए  गए  जिनमें

 5  बड़े  यूनिट  भी  शामिल  इस  किस्म  के  आम  की  देश  में  खाने  के  लिये  बिक्री  क ेअलावा  इसका
 निर्यात  भी  किया  जा  रहा  इस  किस्म  के  आम  की  बिक्री  में  गिरावट  आने  की  कोई

 सूचना  नहीं  है  ।
 |

 ह  ह

 कोंकण  क्षेत्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  का
 सरकार  का  कोई  प्रस्त।व  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मराठी  फीचर  फिल्मों  का  व्रदर्शन  से  प्रसारण

 526.  भरी  शोविन्दशाव  मिकम  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  छः  महीनों  के  दौराम  दूरदर्शन  पर  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  फीचर  फिल्मों  की  तुलना
 में  कितनी  मराठी  फीचर  फिल्मों  का  प्रसारण  किया  गया  और

 अधिक  मराठी  फिल्मों  का  प्रसारण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  तथा
 पिछले  छः  महीने  के  केवल  एक  मराठी  फीचर  फिल्‍म  दूरदशेन  के  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर

 दिखाई  गई  क्‍योंकि  निर्माताओं/अधिकारधारकों  द्वारा  पर  प्रसारंण  हेतु  जिन  अन्य
 मराठी  फिल्मों  की  पेशकश  की  गई-उनमें  कोई  और  फिल्म  पातता  मानदंडों  को  पूरा  नहीं  करती  थी  ।
 अन्य  भाषाओं  की  के  तुलनात्मक  आंकड़े  इस  प्रकार  है  :  *

 1.  असमिया  ।  6.  मराठी  *  .  न  ।
 2.  बंगला  न  4.  7.  उड़ीया  1
 3.  गुजराती  .  «  .।  पंजाबी  .
 4.-  व  2  9.  तमिल  वि  .  «2
 5.  मलयालम  3  10.  तेलुगु  नि  .  ।

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  के  मराठी  फिल्में  दूरदर्शन  बम्बई  के  महाराष्ट्र  क्षेत्रीय  नेटवर्क  से
 नियमित  रूप  से  सप्ताह  में  एक  बार  दिखाई  जाती  है  ।

 पैकेटों  में  खाद्य  तेलों  की  जि्री

 527.  भ्री  गोजिस्दराव  मिकस  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  खाद्य  तेलों  की  बिक्री  पैकेटों  में  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इसका  कया  उद्देश्य  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  है  कि  खुले  बेचे  गए  में  और  डब्जा  बन्द

 तेल  के  मूल्यों  में  काफी  अन्तर  और
 गा  |॒
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 यदि  तो  इस  अन्तर  को  कम  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 सागरिक  पृति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कमालुहिम  :
 सरकार  पहले  से  ही  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  2

 किलोग्राम  के  टीनों  और  1  किलोग्राम  के  पाउचों  में  पैक  खाद्य  तेल  अ।र०बी०  डी०  प।मोलीन  )
 की  बिक्री  कर  रही  है  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  पैकशुदा  खाद्य  तेलों  की  बिक्री  के  मुख्य
 उद्देश्य  ये  हैं  :--

 (1)  के  लिए  अच्छी  किस्म  और  सही  मात्रा  सुनिश्चित  तथा

 (2)  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  सप्लाई  किए  जाने  वाले  खाद्य  तेलों  को  अनधिकृत
 स्रोतों  पर  जाने  से  रोकना  ।

 और  पैकशुदा  खाद्य  तेलों  के  पैकिंग  सामग्री  की  अतिरिक्त
 भराई  में  होने  वाली  उच्च  पैंकिंग  प्रभार  आदि  के  कारण  खुले  तेलों  की  तुलना  में  अधिक  होते

 जब  कभी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तेलों  की  बढ़ी  मात्रा  अथवा  समुची  मात्रा  छोटे  पैकों
 में  सप्लाई  की  जाती  है  तो  पैकिक  की  लागत  प्रति  यूनिट  कम  होने  की  सम्भावना  होती  है  ।

 उपभोक्ता  इलेक्ट्रॉनिक  बस्तुओं  का  आयात

 528.  श्रीमती  दिल  कुमारों  भण्डारी  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  नीति  के  तहत  इलेक्ट्रानिकूस  की  वस्तुओं  का  स्वतंत्रतापू्वंक  आयात  करने
 की  अनुमति  देने  का  प्रस्त।व  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  यह  नई  नीति  इन  उत्पादों  के  घरेलू  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  और  उपभोक्ता
 के  लिए  भी  सहायक  सिद्ध  और

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माप्ररट  :
 उपभोक्ता  इलेक्ट्रौनिक  वस्तुओं  का  आयात  मुक्त  रूप  से  करने  की  अनुमति  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तथा  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सारतीय  को  अनामा  पर  भेजना

 529.  झरो  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अमरीका  की  अथवा  रूस  की  सरकार  की  सहू।यता  से  एक
 भारतीय  को  चन्द्रमा  पर  भेजने  का  और

 यदि  तो

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागरेट  :
 और  इस  समय  किसी  भारतीय  को  चन्द्रमा  १र  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  हेतु  गर-सरकारों  चोगो  मिलों  के  आवेदन  पत्र

 530.  डा०  लक्ष्मीनाशयण  पाण्डेये  :  क्या  खाद्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर-सरकारी  चीनी  मिलों  की  और  से  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  हेतु  राज्यवार  कितने  आवेदन
 पत्न  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 उन  चीनी  मिलों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  आवेदन  पत्न  दिए  और

 सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तकण  :  ओर  30-6-1991  तक  गैर
 सरकारी  चीनी  मिलों  की  ओर  से  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  हेतु  प्राप्त  20  आबेदन  पत्र  विचारार्थ
 लंबित  इन  मिलों  के  राज्यवार  नम  विवरण  में  दिए  गए  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  शकंरा  उद्योग  में  लाइसेंसिंग  नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शी
 सिद्धांतों  की इस  समय  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  जा  रही  इन  आवेदन  पत्नों  पर  उक्त  समीक्षा  के
 बाद  तैयार  की  गई  नीति  के  अनुसार  विचार  किया  जाएगा  ।

 विवरण

 कम  फैक्ट्री  का  नाम
 से

 2

 उत्तर  प्रदेश

 1.  मवाना  शुगर  जिला  मेरठ

 2.  आर०  बी०  नारायण  सि  शुगर  मिलस  जिला  हरिद्वार
 3.  सिम्भोली  सुगर  मिल्स  प्रा०  लि०  जिला  गाजियाबाद

 4.  स्वरूप  वेजिटेबल  प्रोडेक्टस  इन्डस्ट्रीज  जिला  मुजफ्फरनगर
 5.  दौराला  सुगर  जिला  मेरठ

 6.  सेखसराय  बिस्वान  सुगर  फैक्ट्री  जिला  सितापुर
 7.  धामपुर  सुगर  मिल्स  जिला  बिजनोर

 8.  महालक्ष्मी  शुगर  मिल्स  लि०  जिला  सहारनपुर
 9.  हिन्दुस्तान  सुगर  मिल्स  जिला  खीरी

 10.  गंगेश्वर  जिला  सहारनपुर

 1] -  .  बलरामपुर  चीनी  मिलस  जिला  गौंडा

 एल०  एच०  सुगर  लि०  जिला  पीलीभीत

 3.  केसर  इन्टरप्राइजिज  जिला  बरेली

 .  मैं०  के०  एम०  सुगर  मिल्स  जिला  फैजाबाद

 सै०  अपर  गंगा  सुगर  एंड  इन्डस्ट्रीज  जिला  बिजनोर  । क्  छा

 कक

 ९०

 ६3

 ह हा
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 क्रम  सं०  फेक्ट्री  का  नाम

 तय
 श.../__<यएखर्््|्य

 कर्माठक
 मै०  गोदाबरी  सुगर  मिलस  जिला  बीजापुर

 मारफ  प्रदेश

 17.  मै०  के०  सी०  पी०  जिला  कृष्णा
 18,  मै०  सरवारया  सुगर  डा०  तह०  जिला  पूर्षी  गोदाबरी

 तमिलताडु
 19.  मैं०  अरुणा  सुगर  एंड  इन्टरप्राइजिज  जि०  द०  अरकोट

 मध्य  प्रदेश

 20.  मैं०  जाओरा  सुगर  जिला  रतलाम

 लिनुवाद  |
 संसाधनों समुद्र  तल  के  निर्जोब  संसाधनों  का  जिदोहन

 631.  भो  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगाल  की  अरब  सागर  ओर  हिन्द  महासागर  में  हमारे  विशेष  आशिक  क्षेत्र  में

 समुद्र  तल  के  निर्जीव  संसाधनों  के  विदोहन  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या
 व्यापार  की  दृष्टि  इस  क्षेत्र  में  किन  खनिज-भण्डारों  का  पता  लगाबा

 गया  है  ,
 खनन  कायें  के  लिए  यदि  कोई  परियोजना  चलाई  जा  रही  उसका  ब्यौरा

 क्या  और

 इस  काये  में  लगी  भारतीय  एजेंसी  तथा  विदेशी  सहयोग  कम्पनियों  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मागरिष्ट  :
 भौर  हमारे  अनन्य  आशिक  क्षेत्र  में  समुद्र  संस्तर  के  निर्जीव  संसाधनों  के  खनन  में

 मोनाजाइट एवं  कलकेरस  मिट॒टी  की  विद्यमानता  का  पता  चला  हालांकि
 अनन्य  आर्थिक  जोन  में  इन  खनिज  संसाधनों  को  बेमान  आ्थिक  परिस्थितियों  एवं  उपजब्ध
 प्रौद्योगिकी  के  अन्तर्गत  वाणिज्यिक  व्यवहायें  में  लाधा  सम्भव  नहीं

 ऐसे  खनिजों  के  खनन  के  लिए  कोई  परियोजना  प्रचालन  में  नहीं

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 कड़े-करकट  का  इंधन  के  तौर  पर  प्रयोग  ह

 632.  प्रो०  शाम  कापसे  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  विभाग  ने  कोई  ऐसी  योजना  तैयार  की  है  जिसके  अन्तर्गत

 शहरों  से  एकत्रित  किए  गए  कूड़े-करकट  को  ईंधन  की  इंटों  में  बदला  जा  सकता  है

 91
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 यवि  तो  योजना  का  ब्यौरा  है  और  इसमें  कितनी  सफलता  भिली

 देश  के  उन  शहरों  के  नाम  क्‍या  है  जहां  पर  वें  पायलट  परियोजनाएं  चल  रही
 और

 क्‍या  पुणे  शहर  में  भी  इस  प्रक।र  की  परियोजना  स्थापित  करमे  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सार्गरेट
 जी  नगर  से  एकत्र  किए  गए  कूड़े-करकट  को  इंधन  की  टिक्कियों  में  में  परिवर्तित  करने
 की  योजना  तैयार  की  गई  है  ।

 नगर  से  एकत्र  किए  गए  कूड़े-करकट  से  ईंधन  की  टिक्कियां  तैय।र  करने  के  लिए  एक  प।यलट
 प्लान्ट  बम्बई  में  स्थापित  जा  रहा  अधिकांश  सिविल  निर्माण  कार्य  और  उपस्कर
 लगाने  का  कार्य  पूरा  हो गया  है  और  अब  केवल  लोड  परीक्षण  चल  रहे  हैं  ।

 बम्बई  ।

 जी  नहीं  ।

 केरल  में  नए  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  आवेदम  पत्र

 533.  प्रो०  के०  बो०  थॉमस  :  तया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  वर्ष  1991  के  दोरान  उद्योगों  क ेलिए  नये  लाइसेंस  जारी  करने  के  संबंध  में  कितने
 आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  और  केरल  राज्य  में
 नये  उद्योग  लगाने  के  लिए  15  1991  तक  19  आवेदन  पत्  प्राप्त  हुए  इनमें  एक  मामले
 में  अशय  पत्र  पहल ेही  जारी  कर  दिया  गया  था  और  दो  आवेदन  पत्र  नामंजूर  कर  दिए  शैष  16
 आवेदन  पत्र  प्रक्रिया  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 )
 दूरदर्शन  पर  दिखाए  जाने  थाले  विज्ञापनों  से  आय

 534.  भी  राजवोर  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1990  और  1991  सक  दूरदशेन  पर  दिखाए  जाने  वाले  विभिन्‍न  विज्ञापनों  से
 कितनी  आय  और  :

 किस  विज्ञापन  से  सर्वाधिक  आय  हुई  ?

 पूजना  और  प्रसारण  संत्रालय  सें  उप  संत्रो  गिरिजा  :  वर्ष  1990  के
 दौरान  दूरदर्शन  को  विज्ञापनों  स ेकुल  249.  17  करोड़  रुपए  की  और  जनवरी  से  जून  1991  तक
 143.  02  करोड़  रुपए  की  आय  हुई  ।

 विज्ञापन  से  दूरदर्शन  को  सब  से  अधिक  आय  हुई  ।
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 2  तृर्दर्शन  कैसों की  स्थापता

 536.  भ्री  राजबोर  सिह  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  को  दूरदर्शन  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  वर्ष  1991
 के  दोरान  राज्यवार  किन-किन  स्थानों  पर  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  विचार

 वर्ष  1990  के  दोरान  कितने  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  जो  अभी  तक

 चालू  नहीं  हुई  और
 ह  ह

 इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  में  उप  संत्री  गिरीजा  :  चालू  वित्तीय  वर्ष

 (1991-92)  की  शेष  अवधि  के  दौरान  जिन  दूरदर्शन  केन्द्रों  को  शुरू  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  है  उनके  नामों  का  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रवार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया
 ये  केद्र  अपने-अपने  क्षेत्रों  की  ग्रामीण  और  शहरी  जनता  को  सेवा  प्रदान  करेंगे  ।

 और  1990  के  दौरान  कई  दूरदर्शन  परियोजनाओं  की  स्थापना  का
 कार्य  पूरा  हो  चुका  था  परन्तु  इनमें  से  नौ  परियोजनाओं  को  अपेक्षित  कर्मंच।रियों  के अभाव  के  कारण

 चालू  किया  जाना  सम्भव  नहीं  पाया  गया  ।

 विवरण

 1991-92  1991  से  1992)  की  शेष  अवधि  के  बोराम चालू  किए  जाने  बाले
 लक्षित  दूरदशंत  केन्द्र

 न मनननीनीनी-त--तीदीीननीीओं-33ज-+-.+7+ेेपैौमगे्ेन्‍नेेनननननननम  ननननभन;ग2परगएतफगएगएग>गन3ीनीीनीणीई$द*6नन-  न  नव  न  न  न

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  दूरदर्शन  केन्द्र  ,

 2

 अण्डम।न  व  निकोबार  द्वीप  समूह  कार्यक्रम  निर्माण

 2.  असम  .,  न  .  कार्यत्रम  सह-फीडिग  गुवाहांटी
 गुवाहाटी  रूप  से  डिब्रगढ़

 सिलचर  ।

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  कि  उच्च  शक्त  ट्रास्समीटर  कि०  वा०  ),  भनंतपुर
 बढ़ाना  )
 उच्च  शवित  ट्रानस्समीटर  मुजफ्फरपुर  कि०  तिरूपति

 4.  बिहार  .,  म  «कार्यक्रम  निर्माण  मुजफ्फरपुर  कार्यक्रम  निर्माण

 सुविधा  डाल्टनगंज  उच्चशक्ति  ट्रांसमीटर  कि०
 डाल्टनगंज  ।

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  .  सुरन  कोट
 नागरोटा

 93



 लिखित  उत्तर  24  1991
 क+५अअन»०

 विधरण  --  जारी

 त  2
 पु

 6.  कर्ताटक  कार्यक्रम  निर्माण  गुलबर्गा  उच्चसक्ति  ट्रांसीटर
 (10  कि०  धारवाड़  ।
 उच्ब  शक्ति  ट्रास्समीटर  (10  कि०  शिमोगा

 7.  मध्य  प्रदेश  .  कार्यक्रम  निर्माण  रायपुर  स्टृडिओमो  भोपाल
 उच्च  शबित  ट्रान्समीटर  (1  जगदलपुर  ।

 8.  महाराष्ट्र  .  उच्च  शक्त  ट्रास्समीटर  (10  कि०  अम्बाजोंगाई

 9.  मणिपुर  स्टूडियो  दृम्फाल

 10.  मेघालय  *  ».  शिसांग

 तूरा

 11.  मिजोरम  वि  ऐजवाल

 12.  नागालैन्ड  ॒  ..  कोहिमा

 13.  उड़ीसा  .  वि  भुवनेश्वर
 उच्च  शक्ति  ट्रास्समीटर  (10  कि०  भवजानीपटना

 14.  पांडिचेरी  *  ..  कार्यक्रम  निर्माण  पांडिचेरी

 15.  सिक्किम  :  .  उच्च  शक्ित  ट्रान्‍्समीटर  (1  कि०  गंगटोक

 16.  त़िपुरा  .  .  .  अगरतला

 17.  उत्तर  प्रदेश  *  कार्यक्रम  निर्माण  बरेली
 उच्च  शक्ति  ट्रानस्समीटर  (10  कि०

 मसूरी
 18,  पश्चिम  बंगाल  .,  टाईगर  हिल

 1.  पी०  पी०  एण्ड  एफ०  सी०  कार्यक्रम  निर्माण-सह-फीडिंग  केन्द्र  ।

 2.  पी०  जी०  एफ  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधा  ।
 3.  एच०पी०टी०  .  .  उच्च  शवित  ट्रान्समीटर  ।

 पेंशन  के  विनिमय  मूल्य  को  पुत्रारंध  करने  की  अजधि  कम  करना
 ,

 536.  भी  सुशील  चसा  थर्मा  :  गया  प्रधान  संत्ली  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  पेंशन  नियमों  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  है  कि  जिसके  अनुसार  पेंशन  का  विनिमय

 मूल्य  सेवा  निबृत्त  होने  के  15  वर्ष  बाद  पुनरारंभ  हो
 क्‍या  इस  अवधि  को  15  बर्ष  से  घटाकर  12  वर्ष  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संज्रालब  में  रास्य  मंत्री  मार्गारेड  :
 विद्यमान  आदेशों  के  अधीन  पेंशन  के  संराशीकृत  भाग  की  बहाली  संर।र्शकरण  की  तारीख  से  15  वर्ष

 पूरा  होने  के  बाद  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |
 कीटमाशकों  को  घियाक्तता

 537.  भ्ीसती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे
 क्‍या  सरक।र  को  म।लूम  है  कि  सर्वप्रथम  कीटन।शकों  रासायनिक  हथ्रियारों  के  लिए

 पेटेंट  विष  के  रूप  में  विक/[स  किया  गया  था  और  ये  अत्याधिक  विषाक्त
 कया  सरक।र  को  छिड़काव  करने  वाले  मजदूरों  के  स्वास्थ्य  को  उत्पन्न

 खुदर  की  जानकारी  है  और  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  रिकार्ड  किए  गए  ऐसे
 मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  में  कीटनाशक  बनाने  वाली  50  से  अधिक  फैक्टरीयां  और  800
 लेशन  संयंत्र  हैं  ओर  यदि  तो  इनमें  बीम।र  होने/रिकार्ड  किए  गए  मामलों  का  राज्य-वार  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  कीटनाशकों  की  विषाक्तता  को  किसी  अध्यादेश  के  जरिए  सूचनीय  बनासे
 का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  करण  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्बरक  मंत्रालय  में  राज्य  चिन्ता  :  से  हां  ।

 कीट  नाशकों  के  सुरक्षित  और  विवेकपूर्ण  उपयोग  की  अनुमति  देने  से  पूर्व  इनके  मनुष्य  और  पर्यावरण
 के  लिए  सुरक्षित  होने  की  जांच  की  जाती  किन्तु  काम  के  दौरान  स्वास्थ्य  क ेलिए  होने  वाले  खतरों  और
 बिमा  रियों  के  ब्यौरों  की  इन्सेक्टिस।इडस  1968  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  रिपोर्ट  नहीं  की  जाती
 है/दर्ज  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 और  (३)  नहीं  ।  इन्सेक्टिसाइडस  1968  धारा  26  के  अन्तर्गत
 उचित  उपबन्ध  पहले  से  ही  विद्यम।न  है  ।

 सुरक्षित  कोटमनाशक  जिकल्पों  का  विफास

 538.  थ्ोमती  दिल  कुसारी  भण्डारी  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 क्‍या  अनेक  भारतीय  फर्म  बाज।र  में  पहले  से  1200  करोड़  रु०  मूल्य  के  उपलब्ध  कीटन।शकों

 को  हटाकर  अब  उनके  स्थान  पर  सुरक्षित  कीटन/शक  विकल्प  का  विक।स  करमे  के  लिए  पूंजी  निवेश
 कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 बाजार  में  उपलब्ध  पादप  कीटनाशक  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (५)  बाजार  में  उपलब्ध  जैविक  कीटनाशकों  का  ब्यौरा  क्‍या  ?

 लोक  शिकाथत  तथा  पेंशन  संत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  सार्गाश्ट
 तथा  अनेक  भारतीय  अनुसंधान  संस्थाओं  ने  अधिक  सुरक्षित  कीटन,श्कों  एवं  जैवनियंत्रण
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 nn  ्  रू  ्ृृ्इ्इ्ूअआा[ऑ  एऊछ  छल र__र_््उ््र ““  ऑ  ऑ
 कर्मक  विकसित  करने  एवं  विनिर्माण  करने  के  उद्देश्य  से  गैर-सरकारी  एवं  सरकारी  दोनों  ही
 क्षेत्रों  में  पूंजी  निवेश  किया  सरकारी  क्षेत्र  की  संस्थाओं  में  से  भारतीय  रसायन  प्रोद्यौगिकी

 हैदराबाद  और  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लिमिटेड  की  अनुसंधान  एवं  विकास

 शालाएं  प्रमुख  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  अनेक  कम्पनियों  ने  पारम्पारिक  कीटनाशकों  के  स्थान

 पर  नए  एवं  अधिक  सुरक्षित  कीटनाशक  प्रतिस्थापित  करने  के  प्रयास  किए  कुछ  उदाहरण
 इस  प्रकार  हैं  :  थियोडियाजुरोन  पतवार  क्लारोसल्फुरोल  पतवार
 लाम्बा  साइहेलोथ्रिन  एस-सेनाडेलरेट

 फ्ल्यूपाइफ्रेनेट  पाहरेथ्रॉयड  ),  एस-फ्ल्युकेलिनेट  तथा  ग्लाइफॉसेट
 पतवार  ।  इनमें  से  कुछ  संबद्ध  उद्योग  हैं--ल्यूपिन  गुजरात

 हड  रेनबैक्सी-मोन्टारी  नोफिल
 कम्पनी  पुणे  तथा  अन्य  ।  कृषि  मंत्रालय  अपने  एकीकृत  पीड़कजंतु  प्रबन्ध  कार्यक्रम  पी

 और  बायोटैक्नोलोजी  विभाग  अपने  राष्ट्रीय  जैविक  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  कुछ
 प्रमुख  फसल  नाशक  जंतुओं  की  रोकथाम  के  लिए  अनेक  जैव  पीड़क  जंतु  नियंत्रण  कमंक  विकसित
 कर  रहा  है  एवं  उनका  मूल्यांकन  कर  रहा  है  ।

 भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  बिक्री  के  लिए  निम  आधारित  कुछ  उत्पाद
 विकसित  किए  उदाहरणतः  नेमोसाइड

 बायोसॉल  तथा  निम्बेसिडीन  |

 बाजार  में  नीम  आधारित  उत्पादों  के  अलावा  अन्य  कोई  वानस्पतिक  कीटनाशक
 उपलब्ध  नहीं  बंगलोर  में  स्थित  एक  गैर-सरकारी  वाणिज्यिक  कीटशाला  अर्थात्‌
 अनुसंधान  प्रयोगशालाਂ  रोपण  एवं  अन्य  पीड़क  जंतुओं  के  जैविक  नियंत्रण
 के  लिए  लाभकारी  कीटकों  के  रूप  में  बहुत  कम  मात्रा  में  पराजीवियों  एवं  परभक्षियों  की

 आपूर्ति  करती  रही

 प्रदूषण  उन्मुखी  उच्योग

 539.  भी  भीवल्लस  पाणिप्रही  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  कित  उद्योगों  को  प्रदूषण-उन्‍्मुखी  घोषित  कर  दिया  गया

 ऐसे  एककों  के  विस्तार  के  प्रति  सरकार  की  कया  नीति
 क्या  सरकार  ने  शहरी  सीमा  के  अन्तर्गत  ऐसे  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिए  अनुमति  अथवा

 लाइसेंस  न  देने  का  निर्णय  लिया  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०जे०  से  उन  उद्योगों  की  सूची
 जिन्हें  अत्यधिक  प्रदूषणकारी  उद्योग  माना  गया  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इन  उद्योगों

 हेतु  स्वीकृत  किए  गए  आशय  पन्नों  को  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  केवल  उसी  समय  बदला  जाता
 है  जब  औद्योगिक  एककों  द्वारा  निम्नलिखित  तीन  शर्तें  पूरी  कर  ली  जाती

 (1)  संबंधित  राज्य  सरकार  के  उद्योग  निदेशक  इसकी  पुष्टि  करें  कि  परियोजना  के  कार्य-स्थल
 का  अनुमोदन  सक्षम  राज्य  प्राधिकरण  द्वारा  पर्यावरण  के  दृष्टिकोण  से  कर  दिया
 गया  है  ।
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 (ii)  राज्य  तथा  केरद्र  सरकार  को  बच्चन  दे  कि  उपयुक्त  उपकरण  लगाए
 जाएंगे  और  प्रदूषण  की  रोकथाम  तथा  नियंत्रण  के  लिए  निर्धारित  उपाय  किए
 जाएंगे  ।

 (iii)  संबंधित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  यह  प्रमाणित  करे  कि  यह  प्रस्ताव  पर्यावरण
 संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करता  है  और  लगाए  गए  अथवा  लगाए  जाने
 के  लिए  प्रस्तावित  उपकरण  पर्याप्त  हैं  तथा  आवश्यकता  के  अनुरूप  हैं  ।

 सरकार  की  मौजुदा  स्थापना  स्थल  संबंधी  नीति  के  उन  शहरों  जिनकी  आबादी
 7.  5  लाख  और  इससे  अधिक  है  तथा  मोनक  शहरी  क्षेत्र  अथवा  अन्य  शहरों  और  कस्बों  की

 सगर  सीमा  की  विशिष्ट  दूरी  के  भीतर  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेन्सीकरण  में  छूट
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  कुछ  शर्तों  के अधीन  इस  क्षेत्र  के  भीतर-स्थ/पन।  स्थल  संबंधी  प्रतिबन्धों  से  छूट
 की  अनुमति  केवल  उन  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए  दी  जाती  है  जौ  गैर-प्रदूषणकारी  प्रकृति  की
 प्रतिबंधित  क्षेत्र  क ेभीतर  उद्योग  लगाने  के  लिए  स्थापना-स्थल  सम्बन्धी  नीति  में  छुट  की  जांच

 गुण-दोष  पर  की  जाती  है  ।

 विवरण

 अत्यधिक  प्रदूषणकारी  माने  गए  उद्योगों  की  सूची

 1.  प्राथमिक  धातुकमिय  उत्पादन  वाले  उद्योग  एल्यूमिभीयम
 तथा  इस्पात

 लुग्दी  और  अखब।री  कागज

 .  जीवनाशक  कीटनाशक

 .  परिष्करणशालाएं

 उर्वरक

 पेंट

 .  रंग

 चअमेंशोधन

 रेयॉन

 10.  सोडियम/पोटेशियम  सायमाताइड

 11.  प्रमुख  औषधियां

 12.  फाउन्डी

 13.  बैटरियों  का  भण्डारण  एसिड

 14.  अम्ल/क्षार

 15.  ध्ल्ास्टिक

 es

 9

 ए

 छू

 ७

 हे

 ७

 कि
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 ह

 18.  एस्बेस्टॉस

 19,  किण्वन  उद्योग

 20.  हलेक्ट्रोप्लेटिंग  उद्योग  ।.

 कच्ची  सड़कों  पर  मिट॒टी  डालते  और  डासर  बिछाने  का  काम

 540.  भ्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सडक  निर्माण  के
 कार्यक्रम  को  राज्य-वार  और  वर्ष-वार  जो  अन्तिम  रूप  उसका  ब्यौरा  क्‍या  .

 1990-91  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों/कित्र|  शासित  प्रदेशों  को  कितनी  राशि
 आबन्टित  की  कितनी  राशि  जारी  की  गयी  और  कितनी  राशि  उन्होंमे  वास्तव  में

 खर्च

 क्या  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  तुरन्त  बाद  के  वर्षों  में  कच्ची  ग्रामीण  सड़कों  पर  मिट्टी  डालना
 और  डामर  शामिल

 यदि  तो  1990-91  के  दौरान  जिन  ग्रामीण  सड़कों  पर  मिट्टी  डाली  गयी  और

 डामर  बिछायी  उनकी  लम्बाई  कितनी  है  और  दिनांक  1-4-1991  को  अनुमानित
 रूप  से  कितनी  लम्बी  कच्ची  ग्रामीण  सड़कों  पर  मिट्टी  डालना  और/अथवा,  डामर  बिछाना  बाकी

 पासीण  विकास  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  से  एक
 विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विधरण

 ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  और  विकास  का  कार्य  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के
 अन्तर्गत  आता  है  और  इस  कार्यक्रम  के  लिए  परिव्यय  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  की  योजन।ओं  में  मुहैया
 कराये  जाते  इस  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  सभी  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़ने  क ेलिए  बारहमासी
 सड़कों  का  निर्माण  किया  जाता  इसके  सड़कों  का  निर्माण  जवाहर  रोजगार  योजना
 के  अन्तर्गत  किए  जाने  वाले  कार्यों  की एक,अनु मेय  मद  है  और  ग्राम  पंचायतें  इस  कार्य  उनकी
 कता  और  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  कर्यान्वित  कर  सकती  हैं  ।  जवाहर  रोजगार

 के  अन्तगंत  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  निधियों  का  अलग  से  कोई  निर्धारण  नहीं  किया

 जाता  1990-91  के  दोराम  न्यूनतम  आवश्यकता  क।येक्रम  और  जवाहर  रोजगार  योजना  के

 अन्तगत  निर्धारित  परिव्यय  और  किए  गए  खर्च  को  संलग्न  अनुबन्ध  में  दिए  गए  विवरण  में  गया
 1991-92  के  लिए  कार्यक्रम  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  मंत्रालय  के  पास  कच्ची

 ग्रामीण  सड़कों  पर  मिट्टी  डालने  अथवा  उन  पर  डामर  बिछाने  के  बारे  में  अलग  से  कोई  जानकारी

 नहीं  है  ।
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 27.  अण्डीगढ़  .  .  वि  वि  .  वि  +.

 28.  दादर व  नगर  हवेली  .  वि  :  0.16  0.16  0.  22
 29.  दमन  ओर  दीव  0.  06
 30.  .  0.05
 31.  लक्षद्वीप  .  वि  ..  ..  0.  02
 32.  पांडिचेरी  .,  वि  न  1.10  1.05  0.

 योग  ि  .  वि  410.  45  422.  92  347.  84

 उद्योगों  के  बिकास  के  सम्थस्ध  में  विश्व  शेंक  की  रिपोर्ट

 541.  श्रो  राजेद्र  अग्निहोत्रो  :  बया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  ऑफ  डेवलपमेंटਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  वर्ष  1991  की  अपनी
 नवीनतम  रिपोर्ट  में  कहा  हे  कि  अत्यधिक  प्रतिबन्धों  क ेकारण  भारत  में  उद्योगों  का  पूर्ण  रूप  से  विकास
 होने  में  मदद  नहीं

 यदि  तो  विश्व  बैंक  द्वारा  भारत  में  उद्योगों  के  विकास  के  संबंध  में  किए  गए  अध्ययन
 का  ब्यौरा  कया  और

 इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  हां  ।  विश्व  बैंक  विश्व
 विकास  रिपोर्ट  की  चैलेंज  ऑफ  डेवलपमेंटਂ  की  नामक  पुस्तिका  के  1991  के
 संस्करण  के  अध्याय  4  में  अन्य  बातों  क ेअलावा  यह  बात  भी  कही  गयी  है  ।

 और  नामक  उपखण्ड  का  संबंधित  अंश  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  परिस्थितियों  के  संदर्भ  में  औद्योगिक  विकास  की  सरक,री  नीतियों  की  समीक्षा  की  जाती

 है  और  समय-समय  पर  उचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 विवरण

 विनियमसकारों  सुधारों  से  छूटकारा  :  भारत  व  इंडोनेशिया

 भारत  की  ओद्योगीकरण  संबंधी  नीति  का  आधार  आयात  प्रतिस्थापन  रहा  है  और  यह  अस।धारण
 प  से  ब्यापक  है  तथा  इसके  अन्तगंत  स्वदेशी  बाजार  में  विनियमों  का  प्रतिबन्धात्मक  तंत्र  विद्यमोन  रहा

 है  ।  ग्यारह  उपक्षेत्रों  जो  कि  भारतीय  उत्पादों  की  लगभग  50%  वस्तुएं  बनाते  हैं  नीति  के

 प्रमुख  परिण।म  यह  रहे  हैं  कि  :  )  कुछ  बडी  फर्मो  का  तो  प्रभुत्व  रहा  है  जब  कि  छोटे  उत्पादकों को
 जा  रहा  अधिकांश  उत्पादों  क ेलिए  संयंत्र  का  औसल  आकार  उत्पादन  के  आर्थिक

 आकार  से  छोटा  संरक्षित  फर्मों  की  पकड़  में  अपना  अलग  बाजार  है  और  हस
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 लिए  यह  बहुत  अधिक  लाभ  अजित  कर  लेती  1982  में  भारत  के  उत्पादन  कार  क्षेत्र  में  करों  से  पूथ
 औसत  लाभ  वर्जित  मूल्य  20.  8%  था  जब  कि  कोरिया  के  गणतंत्र  में  इसके  मुकाबले  1981  के
 दौरान  यह  प्रतिशत  3.  5%  प्रौद्योगिकीय  अविष्कारों  की  गति  धीमी  इन  उद्योगों
 में  1966  और  1980  के  दोरान  कुल  उत्पादकता  में  प्रतिवर्ष  एक  प्रतिशत  से  अधिक  की
 गिरावट  आई  है  ।

 आश्चरय  की  बात  महीं  है  कि  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  भारत  की  प्रतिस्पर्धा  की  शक्ति  कम  हुई  है  ।
 क्या  विकासशील  देशों  के  निर्मित  उत्पादक  निर्यातों  के  अंश  के  रूप  में  मिमित  वस्तुओं  का  निर्यात  कम

 हुआ  है  और  क्या  1978  के  बाद  से  जी  ०डी  ०पी  ०  ने  इसका  उत्पादन  का  अंश  बढ़ा  नहीं  अन्य  परिणामों
 की  मात्रा  के  विषय  में  कुछ  भी  कहना  बहुत  कठिन  लेन-देन  की  लागत  अधिक  है  और  प्रशासलत
 की  अधिकता  द्वारा  संसाधनों  का  दिशान्तरण  अनुत्पादक  लगान  की  आशा  और  अनिश्चय  तथा  विलम्ब
 करके  कर  दिया  जाता  इन्डोनेशिया  में  निजी  क्षेत्र  के  रास्ते  में  विनियमों  क ेकरण  भी  रुकावटें  आयी

 वर्ष  1988  तक  स्वदेशी  और  विदेशी  निवेश  कुछ  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  अनेक  स्वीकृत
 परियोजन/ओं  पर  क्षमता  संबंधी  सीमाएं  तथा  अन्य  प्रकार  की  सीमाएं  लागू  थी  ।  स्वीकृत  स्वदेशी  फर्म
 को  भी  परिचालन  आरम्भ  करने  से  पूर्व  आयात-निर्यात  घरेलू  व्यापार  भूमि  के

 स्थायी  परिचालन  लाइसेंस  और  भण्डारण  तथा  स्थापनास्थल  संबंधी  परमिट  लेने  पड़ते  थे  ।
 इन  सब  कामों  में  कई  बार  दो  वर्ष  तक  का  समय  लग  जाता  था  ।  1980  से  शुरू  होने  वाले  दशक  के
 मध्य  तक  कुल  उत्पादकता  2,5%  कम  हो  गई  थी  ।

 भारत  में  अभी  ह।ल  में  जो  आंशिक  सुधार  किए  गए  हैं  वे सफल  हुए  वर्ष  1980  से  शुरू  होने
 वाले  दशक  के  मध्य  सें  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  में  कुछ  राहृत  दी  गई  है  इसी  प्रकार  कच्चे  माल  की  कुछ
 वस्तुओं  और  मध्यवर्ती  वस्तुओं  पर  भी  आयात  नियंत्रण  कम  हुआ  है  हालांकि  यह  परिवर्तन  बहुत  छोटे  हैं
 फिर  भी  इनका  प्रभाव  सक।रात्मक  प्रतिस्पर्धा  क ेकारण  बड़ी  फर्मों  क ेलाभ  में  कमी  आई  है

 बड़ी  100  फर्मों  का  लाभ  1986-87  में  लगभग  24.  3%  गिर  गया  जबकि  इनकी
 बिक्री  में  9%  की  वृद्धि  हुई  थी  )  और  बहुत  सी  नई  एवं  छोटी  फर्मों  की  स्थापना

 इन्डोनेशिया  में  सुधार  काफी  व्यापक  पैमाने  पर  हुए  हैं  ।  अब  यदि  स्वदेशी  स्वामित्व  की  धारिता

 20%  तक  हो  तो  विदेशी  निवेश  कर्ता  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  मे ंफर्मों  की  स्थापना  कर  सकते
 स्वदेशी  निवेश  संबंधी  नियमों  में  भी काफी  ढील  दी  गई  वर्ष  1989  में  निजी  निवेश  बढ़ा  अभी

 हाल  के  वर्षों  में  कुल  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई  और  निवेश  पर  लाभ  की  ओसत  वर  जो  कि
 1982-85  में  13%  थी  1986-88  में  बढ़कर  22%  हो  गई  है  ।

 |
 कृषि  संबंधी  स्थायी  समिति

 542.  श्री  राम  साईक  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्ययण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कृषि  संबंधी  स्थायी  सलाहकार  समिति  को  समाप्त  किए  जाने  पर  विचार
 कर  रही  और

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 योजना  एवं  कार्यक्रम  क्रियास्ययन  संत्ञालय  के  राज्य  सत्री  एज०  आर०  :

 तथा  (w)  कृषि  नीति  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  देने  के  उपरान्त  16-5-91  स्थायी

 सलाहकार  समिति  समाप्त  कर  दी  गयी  है  ।

 12.  00  मध्याह्न

 ओऔ  सुकुल  बालकृत्ण  बासमिक  :  महोदय  मैं  सरकार  का  ध्य।त  दिनांक  21  जुलाई
 के  आबजयं २  में  छपे  समाच।र  की  ओर  दिलाना  हूं  ।  उसमें  गया  है  कि  आफ
 क्रेडिट  एण्ड  कामर्स  इन्टरनेशनल  नेसी०  आई०  ए०  की  ओरसे  भारतीम
 राजनीतिज्ञों  और  नौकरशाहों  को  धन  दिया  ।”

 महोदय  यह  समाचार  पहले  पृष्ठ  पर  छपा  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  बहुत
 गंभीर  मामला  है  और  हम  सब  इससे  बहुत  चिंतित  सम।चार  पत्रों  में  समय-समय  पर

 ऐसी  खबरें  छपती  रही  कई  बार  ये  समाचार  झूठे  सिद्ध  हुए  हैं  किन्तु  ऐसे  आरोप  ब।र-बार  लगाए
 जाते  रहे  इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उसे  इस  बात  की  ज।नक।री  है  कि  अमरीका
 की  मादक  पदार्थ  और  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रचालनों  सम्बन्धी  सीनेट  उपसमिति  बी०  सी०  सी।०
 आई०  के  कारोबारों  से  सम्बन्धित  म।मलों  की  जांच  कर  रही  है  और  बह  बी०  सी०  सी०  आई०  के  बम्बई
 कार्यालय  की  भ॑  जांच  कर  रही  जिसने  कथित  रूप  से  17  अधिकारियों  और  राजनीतिज्ञों  को  धन
 दिया  है  ।  यदि  यह  समाचार  जानकारी  प्रकाश  में  आयी  तो  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्यो  उपसमिति
 अथवा  अमरीकी  प्रशासन  ने  भारत  सरक।र  से  सम्पर्क  किया  है  अथवा  विचार  विमर्श  किया
 और  यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  समाचार  को  पढ़ने  के  बाद  अमरीकी  प्रशासन  से
 सम्पर्क  किया  है  ।  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  ये  समाचार  सही  हैं  अथवा  गलत  यदि  ये  समाच।र
 सही  है  तो  हम  जानना  चाहेंगे  कि  वे  राजनीतिज  और  अफसर  कौन  हैं  ।  यदि  यह  झूठ
 तो  हम  चाहेंगे  कि  इस  स्थिति  को  तुरन्त  स्पष्ट  किया  जाए  ।

 श्री  सैफुद्दीन  चोधरी  :  हम  सरकार  से  उत्तर  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  छेदी  पासवान  ।  हम  एक  के  बाद  एक  ले  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पसवान  जी  कुछ  कहते  हैं  केवल  वही  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित
 किया  जाएगा  ।

 )
 *

 शी  छेदी  पासबाम  :  अध्यक्ष  बिहार  की  वतेमान  स्थिति  को  मद्देनजर
 रखते  हुए  केन्द्र  सरकार  पर  एक  बड़ी  जिम्मेदारी  आ  जाती  केन्द्र  सरकार  सम्भवतः

 मजदूरों  और  बेरोजगारों  की  स्थिति  से  क.फी  चिन्तित  भी  अतः  केन्द्र  सरकार  को  तत्काल  ही  विह।र
 पर  गंभीरतापूर्वक  ध्य+न  चाहिए  ।

 ककार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नेहीं  किया  गया  ।
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 सूखे  की  सम्भावित  स्थिति  से  किसानों  और  मजदूरों  की  रीढ़  की  हुड्डी  टूटे  और  उनके  कराहने
 की  आव।ज  कानों  तक  केन्द्र  सरक।र  को  बिहार  सरकार  को  मदद  के  लिए  तैयार  हो
 जाना

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  तत्काल  ही  एक  बड़ी  विशेष

 अनुदान  की  राशि  बिह।र  सरकार  को  दी  जाय  ताकि  बिहार  सरकार  प्रदेश  की  गरीबी  और  री
 से  संघर्ष  कर  सके  ।

 डा०  देथों  प्रसाद  पाल  उत्तर  :  महोदय  मैं  सभा  को  एक  महत्वपूर्ण
 करी  देना  चाहता  वह  यह  कि  दूध  की  सप्लाई  एक  आवश्यक  सप्लाई  है  और  सम।चार  पत्नों  में

 यह  समाच।र  छपा  है  कि  कामगारों  और  मदर  डेरी  के  अधिकारियों  के  बीच  हुए  झगडें  में  60,000  लीटर

 दूध  विखर  कर  र  हो गया  ।  रोज  8,000  लीटर  दूध  बर्बाद  होता  रहा  मदर  डेरी  के  अधिक।रियों
 और  क।मंगारों  के  बीच  इस  किस्म  के  झगड़े  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कई  वर्षों  स ेऐसा  हो  रहा  60,000  लीटर  दूध  बर्बाद  होने  से  पहले  ऐसा  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  मामले  में  कया  कदम

 श्री  एम०  आर०  जनादंभन  :  अध्यक्ष  महंंदय  :  कृपया  इस  समाचार  पत्र  में  छपा

 फोटो  देखिए  ।  यह  एक  बहुत  गंभीर  मामला  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मनोरंजन  श्री  राम  श्री  एम०  आर०  श्री  पी०

 जी०  श्री  श्री  राम  श्री  जसवंत  श्री  चन्द्रजीत  य।दव  और  श्री  किशोरी

 लाल  श्री  पणमुगम  की  कथित  मौत  से  सम्बन्धित  मुद्दा  उठाना  चाहते  हैं  ।  मुझे  गृह  मंत्री  से  पत्र  मिला

 वह  10  या  15  मीनट  के  भीतर  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  खुरान।जी  आप  का  भी  नाम

 )

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मंत्री  ने  मुझे  लिखा  है  कि  वह  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदव  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  जाइए  ।

 )

 श्री  मदन  लाल  खुरामा  :  अध्यक्ष  तमिलडनाड़  के  अन्दर  पहले  प्रधान

 मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  को  मरवाया  ।  .  .  .  .  )  .  ..  .  इस  पर  डिसकशन  होना  राजीब

 गांधी  जी  की  हत्या  किस  प्रकार  से  फरवाई  गई  ।  .  .  .  .  ..  .
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  यदि  आप  सब  छोटे-छोटे  वक्तव्य  देना  चाहते  तो
 मैं  आपको  बारी-बारी  से  अनुमति  कृपया  अब  अपने-अपने  स्थान  पर  बैठ

 )
 श्री  ममोरंजन  भक्त  :  यह  बहुत  गम्भीर  म।मला  है  ।

 )

 श्री  राम  क्लास  पासवान  :  अध्यक्ष  मेरा  एक  सजेशन  जब  होम  मिनिस्टर
 स्टेटमेन्ट  उसके  ब।द  डिसकशन  करा  लीजिए  और  सब  को  उस  समय  कहने  मौका  पहले
 मौका  देने  से  कोई  फायदा  नहीं  )

 अनुवाद |
 अध्यक्ष  महोदय  :  अ।प  सब  कृपया  अपने  अपने  स्थान  पर  बेठ  जैसा  कि  मैंने

 कहा  था  गृह  मंत्री  ने  मुझे  सूचित  किया  है  कि  वे  स्वतः  10  अथवा  15  मीनट  के  भीतर  सभा  में  एक  वक्‍तब्य

 वह  दूसरी  सभा  में  हैं  और  वह  यहां  आने  वाले  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बैठ  जाइए  ।  मैं  बोल  रहा  अगर  आपको  इसके  बारे  में  कुछ  पूछना
 है  और  अ,प  इतने  उत्तेजित  हो  रहे  तो  मैं  भी अ।पको  टाइम  दे  मगर  उसके  बाद  उस  पर  कोई
 डिसकशन  नहीं  ।  आप  स्टेटमेंट  होम  मिनिस्टर  साहब  को  करने  दीजिए  और  रेगुलरली  आप

 नोटिस  देने  के  अगर  कुछ  उसको  डिसकशन  करना  तो  बाद  में  देखा  जा

 सकता  है  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसकी  बजाय  मैं  आपसे  वक्तव्य  देने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  हम  देखेंगे  कि

 ऐसा  कया  है  जो  ब।द  में  पूछा  है  और  अभी  नहीं  पूछा  जा  सकता  ।

 )

 शो  एम०  आर०  जनारदनन  :  संसद  तमिलनाडु  की  जनता  की  आवाज  नहीं  सुन  रही  आप

 फोटो  देखिए  ।  )
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 12.10  म०प०

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 राजीव  गांधी  हत्याकांड  के  एक  अभियुक्त  भी  धणमुगम  का  हिरासत  से  अल  लिकलता  और  बाद
 में  उसकी  मुत्यु  हो  जाना  ।

 गृह  मंत्री  एस०  बोी०  :

 राजीव  गांधी  की  हत्या  के  मामले  में  विशेष  जांच  दल  द्वारा  गिरफ्तार  किए  गए  एक  अभियुक्त
 श्री  बणमुगम  के  हिरासत  से  भाग  जाने  और  उसके  बाद  उसकी  मृत्यु  हो  जाने  के  बारे  में  सदन  को  सूचित
 करता  हूं  ।

 राजीव  गांधी  हत्याकांड  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  फरने  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार
 द्वारा  व्यक्त  की  गई  सहमति  के  अनुसरण  24-5-1991  को  एक  विशेष  जांच  दल  गठित  किया  गया  ।
 इस  दल  ने  मामले  की  जांच  में  काफी  प्रगति  की  और  अब  तक  14  अभियुक्तों  को  गिरफ्त।र  किया
 गया  है  ।

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  एक  अभियुक्त  श्री  एन०  पुत्र  न|गर।ज

 तमिलनाडु  के  थनजाउर  जिले  के  कोडियाक।डू  था  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 श्री  ब  णमुगम  एक  नामी  तस्कर  था  और  उसे  लिट्टे  उग्रवादियों  को शरण
 पी०  ओ०  एल०  इत्य।दि  जैसी  सामग्री  को  चोरी-छिपे  उनके  प,स  पहुंचकर  उनकी  मदद  प।या

 इसके  अतिरिक्त  यह  बताया  है  कि  उसके  आदमियों  भानू  सहित  हत्या  करने
 वाले  दल  के  आव।स  और  भारत  में  प्रवेश  के दिन  उनके  लिए  परिवहन  की  व्यवस्था  की  ।
 स्थानीय  पुलिस  के  पास  अ/त्मसमर्पण  करने  के  ब।द  भी  श्री  षणमुगम  को  विशेष  जांच  दल  द्वारा  17-7-91
 को  गिरफ्त।र  किया  गया  ।  उसे  विशेष  अपर  सत्र  मद्रास  के  समक्ष  18-7-91  को  पेश  किया
 गया  और  30  दिन  तक  पुलिस  रिमांड  में  रखने  की  अनुमति  प्राप्त  की

 विशेष  जांच  दल  कि  हिरासत  में  रहने  के  दौरान  श्री  षणमुगम  ने  उस  स्थान  के  बारे  में  बताने
 की  पेशकश  जहां  पर  लिट्टे  ने  उच्च  शक्ति  के  विस्फोटक  और  अन्य  सामग्री  छिपा  रखे

 तदनुसार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  क ेअधिकारियों  एक  छोटा  दल  उसे  18-7-91  को  वेदारणयम
 नामक  स्थान  पर  ले  और  उसके  बताये  जाने  पर  वहां  से  दब।ई  हुई  तथा  छिपाई  हुई  सामग्री  बरामद
 की  जिसमें  लिटूटे  के  बायरलेस  बड़ी  मात्रा  में  पैट्रोल  के  ओदि
 शामिल  कोडिय।काड  आरक्षित  जंगल  में  18-7-91  को  5.  00  बजे  अपरान्ह  से  19-7-91
 को  9.  00  बजे  पूर्वाह्न  तक  रात  भर  बरामदगी  का  कार्य  चलता  रह  ।  श्री  षणमुगम  को  19-7-91  को
 3.  00  बजे  अपराह्न  वेदारणयम  निरीक्षण  बंगले  में  लाया  गया  और  जांच  कार्य  जारी  रहा  ।  श्री  षणमुगम

 को  9.  45  बजे  अपराह्न  खाना  दिया  उसके  ब।द  वह  अपने  ह।थ  धोने  ब।हर  गया  ।  हाथ  धोते
 समय  वह  अंधेरे  में  भाग  उस  समय  दो  स्थानीय  पुलिस  षणमुगम  की  पहरेदारी  कर
 रहे  जबकि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  पुलिस  उप-अधीक्षक  और  2  निरीक्षक  उस  कमरे  में  उपस्थित

 जहां  से  वह  बाहर  गया  ।  पहरा  दे  रहें  दोनों  कांस्टेबलों  ने  हल्ला  मचाया  और  वहां  उपस्थित  सभी
 लोग  तुरन्त  अपराधी  का  पीछा  करने  के  लिए  भागे  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  स।थ  वाले  कमरे  में  हरे  हुए
 पुलिस  उप-महानिरीक्षक  तथा  पुलिस  अधीक्षक  ने  भी  उसका  पीछा  स्थानीय  पुलिस  और

 सी०आर०्पी०एफ>०  ने  भी  उसकी  ढूंढने  में  हाथ  बटाया  परन्तु  यह  सब  व्यर्थ  रहा  ।  19-7-91  को
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 10.  45  बजे  अपराह्न  थाना  वेदारणयम  में  भा०  दं०  सं०  की  धारा  224  के  अधीन  एक  मामला  वेर्ज
 किया  गया  और  जांच  कार्ये  शुरू  किया  गया  ।

 श्री  षणमुगम  की  सफेद  धोती  तथा  सफेद  बनियान  निरीक्षण  बंगले  से  थोड़ी  दूरी  पर  एक  सूखी  नहर
 में  पड़े  हुए  पाए  गए  ।

 20-7-9  को  श्री  षणमुगस  का  शव  एक  पेड़  की  टहनी  से  रस्सी  से  लटका  हुआ  पाया  गया
 और  उस  के  मुंह  के  एक  किनारे  से  लार  टपकी  हुई  पाई  उसके  अन्डरवियर  में  ताजे  धब्बे  भी  दिखाई

 जो  वीर  के  धब्बे  की  तरह  थे  और  उसके  पैरों  पर  एक  नीली  लुंगी  भी  मिली  ।  शव  को  सबसे  पहले
 श्री  ग्राम  प्रशासन  अधिकारी  ने  देखा  और  20-7-1991  को  06.  00  बजे
 के  पुलिस  निरीक्षक  को  इसकी  रिपोर्ट  दी  उसकी  रिपोर्ट  पर  रणयम  थाने  में  दंड  प्रक्रिया  संहिता
 की  धारा  174  के  अधीन  सं०  451/91  दर्ज  किया  क्षेत्रीय  राजस्व

 के  द्वारा  की  गई  मरणोपरान्त  जांच-पड़ताल  के  दौरोन  शरीर  पर  कोई  घाव  का  निशान

 नहीं  पाया  गया  ।  जांच  पड़ताल  का  कये  स्थानीय  मृतक  के  चाचा  तथा  उसके  दो  वकीलों
 की  उपस्थिति  में  किया  गया  ।  शवपराक्षा  चिकित्सकों  के  एक  दल  द्वारा  सरकारी  अस्पताल
 नम  में  की  जहां  मृतक  के  शव  को  वेदरणयम  से  लाया  गया  था  ।  मरणोपरान्त  जांच-पड़ताल  तथा
 शव  परीक्षा  की  रिपोर्टों  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  थूक  के  रसायनिक  विश्लेषण  होने  तक
 परीक्षा  की  रिपोर्ट  को  सुरक्षित  रखा  गया  शवपरीक्षा  के  उपरान्त  मृतक  के  शव  को  उसके
 दारों  को  सौंप  दिया  गया  ।  उसका  21-7-1991  को  4.07  बजे  वेदारणयम  में
 स्कार  कर  दिया  गया  ।

 सरकार  इस  घटना  को  बड़ी  गम्भीरता  से  लेती  है  तथा  जहां  एक  ओर  सरकार  मामले  की  तह
 तक  जाने  के  लिए  दृढ़  संकल्प  है  वहां  दूसरी  ओर  इस  बात  के  लिए  भी  दृढ़  संकल्प  है  कि  श्री  राजीव  गांधी
 की  हत्या  की  मुख्य  जांच  का  कार्य  तीव्रता  स ेचलता  रहे  तथा  उसका  तकंपूर्ण  निर्णय  निकल  सके  ।  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखते  मैंने  स्वयं  22  और  23  जुलाई  को  मद्रास  और  श्रीपेरम्बूदूर
 का  दौरा  किया  तथा  स्वयं  सब  कुछ  देखा  तथा  तमिलनाडु  में  सभी  सम्बन्धितों  से  बातचीत

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  176  के  तहत  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  करने  के  आदेश  दिए  गए  हैं  ।
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  उन  परिस्थितियों  की  जांच  जिनके  अन्तर्गत  वहू  हिरासत  से  भाग  निकला
 था  तथा  उसके  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  अपर  निदेशक  के  नेतृत्व
 में  जांच  कराने  के आदेश  दिए  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 राज्य  प्रशासन  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वह  शव  परीक्षा  तथा  रासायनिक  जांच  कर्ता
 द्वारा  थूक  की  जांच  की  रिपोर्ट  शीघ्र  दें  जो  कि  मृत्यु  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए
 आवश्यक

 इस  सम्माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  जांचपड़ताल  के  कार्य  शीध्व  पूरा  करने  के

 लिए  जो  भी  संभव  किया  जाएगा  ।

 श्री  पी०  ली०  भारावणन  )  :  मैं  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  यह  कहा  है  कि  वक्तव्य  विया  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण
 करें  ।  जब  मैं  खड़ा  हूं  तो अप  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  यदि  अप  इस  बारे  में  और  अधिक  जानकारी
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 प्राप्त  करता  चाहते  तो  हम  देखेंगे  कि  यह  किस  प्रक/र  सकता  है  और  अप  सब  को  अबसर
 रिपोर्ट  आप  के  पास  आप  इसे  भी  देख  सकते  हैं  और  यदि  आप  चाहें  तो  हम  अ।पको  प्रश्न

 पूछने  का  अवसर  भी  देंगे  परन्तु  इस  समय  नहीं  ।

 भरी  एस०  बी०  मैं  अपने  वक्तव्य  में  एक  ब।त  चाहता  मुझे  अभी  यह  ज।नक।री
 प्राप्त  हुई  है  :

 वैधक  विज्ञान  मद्रास  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  षणमुगम  की
 आन्सड़ियों  में  कोई  विषैला  पदार्थ  नहीं  था  ।'

 यह  रिपोर्ट  तंजावुर  मेडिकल  क।लेज  में  भेजी  जा  रही  है  जहां  तीन  डाक्टरों  ने  शव-परीक्षा  की  थी  ।
 इल  तीन  डाक्टरों  को  अब  शव-परीक्षा  के  बारे  में  अपना  निर्णय  है  ।

 भरी  घल्गजोत  धादव  :  आप  किस  समय  हमें  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  समय  निश्चित  करूंगा  ।  उपयुक्त  प्रक्रियः  अपनाई  जाएगी  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  हमें  इस  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  समय  निर्धारित  करूंगा  ।  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  और  समय  निश्चित
 अब  श्री  जोशी  आप  बोले  ।

 भरी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  बताया  कि  मंत्री  जी  इस
 पर  और  बयान  देंगे  और  हम  सब  लोगों  को  समय  ताकि  हम  लोग  इस  संबंध  में
 बात  कर  लेकिन  एक  नई  बात  और  मेरे  सामने  आई  उसे  मैं  चाहता
 ताकि  दूसरे  बयान  में  वह  बात  आ  सके  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  तरह  से  अगर  आप  कहने  लगेंगे  तो  यह  आगे  बढ़ता  आप  बैठ
 जोशी  जी  आप  कहिए  ।

 )
 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  महोदय  .......

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइए  ,  मैंने  जोशी  जी  को  बुलाया  है  ।

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  जोशी  जी  जो  बोल  रहे  वही  रिकार्ड  पर  ज।एगा  ।  मैंने  आपको  अभी  नहीं
 बलाया  है  ।  आप  बैठ  जाइए  ।

 )

 क्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सम।चारपत्ों  के
 कोगज  की  देशी  और  विदेशी  कागज  की  कीमत  नित्यप्रति  बढ़ती  जा  रही  जिसकी  वजह  से

 हिन्दुस्त।न  के  समाचार  पत्नों  और  पत्रिकओओं  की  कीमत  ढ़ाई  गुना  अधिक  बढ़  गई  उदाहरण  के  तौर
 पर  इंडिय/-टूडे  जो  एक  साल  पहले  4  रुपये  में  मिलती  अब  7-8  रुपए  में  उपलब्ध  हो  रही  है  ।

 *कार्यबाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  गया  ।
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 मेरा  निवेदन  है  कि  लघु  और  मंझौले  सम।च्षा  रपतों  के लिए  देशी  कागज  का  कोटा  निश्चित  कर  दिया

 हिन्दुस्त।न  में  समाच।रपत्न  आम  व्यक्ति  को  परचेजिंग  पावर  से  दूर  होता  चला  जाएगा  ।
 इस  ब।रे  में  सम।च।रपत्रों  के  संगठन  के  अध्यक्ष  श्री  विश्व  बन्धु  गुप्ता  ने  एक  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत
 किया  है  कि  छोटे  ओर  मंझोले  सम।्र/रपत्नों  क ेलिए  देशी  क|गज  का  कोटा  सुरक्षित  कर  दिया  जाए  ।

 यही  मेरा  निवेदन  हैं  ।

 ]
 थी  सो०  के०  कुप्पुस्वामी  :  मैं  एक  महत्वपूर्ण  विषय  उठाना  च।हता  हूं  ।

 में  यह  बताना  हूं  कि  1991  में  360  कि०ग्रा०---एक  कांडी  रुई  का  मूल्य  केवल  8,  500
 रु०  तथा  9,000  रु०  के  बीच  था  |  परन्तु  अब  इतनी  ही  रुई  का  मूल्य  लगभग  16,000  २०  अतः
 अब  बहुत  ही  खतरन।क  स्थिति  पैदा  हो  गई  अनेक  मिले  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हैं  जिसके
 स्वरूप  कपड़ा  मिलों  के  अनेक  श्रमिक  बेरोजग।र  हो  जाएंगे  ।  अतः  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बहुत  गम्भीर

 हो  गई  है  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि इस  म'मले  पर  सभा  में  विस्तार  से  चर्चा
 कीं  जाए  ।

 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  जी  बैठे  मैं  चाहूंगा
 कि  इण्डियन  ऑयल  कारपोरेशन  के  एग्जीक्यूटिव  ड।यरेक्टर  के  बारे  में  आपने  उस  दिन  भी  कहा  था
 कि  सदन  को  जाएगा  और  कश्मीर  के  अन्दर  आतंकवादियों  ने  इन्डियन  ऑयल  कारपोरेशन  के

 दुरैस्वामी  को  जो  इतनों  दिनों  से  अगुआ  किए  हुए  आज  से  8-10  दिन

 पहले  जब  मैंने  यह  प्रश्न  उठाया  उस  समय  आपने  आश्वासन  दिया  था  कि  सदन  को  हम  बताते
 विश्वास  में  लेते  लेकिन  जो  खबरें  आ  रही  है  उसमें  यह  आया  कि  किसी  भी  क्षण  छूट

 सकते  फिर  आया  कि  उन्होंने  और  शर्तें  रखी  अ।ज  सारा  देश  चिन्तित  देश  यह  जानना

 जाहता  देश  को  आशंका  हो  रही  है  कि  यह  सरकार  तथ्यों  को  छिपा  रही  है  देश  से  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  कहीं  ऐसा  न  हों  कि  जिस  तरह  से  पहले  जनता  दल  की  सरकार  के  समय

 में  होम-मिनिस्टर  की  लड़की  को  छड़वाने  के लिए  देश  की  इज्जत  को  दाव  पर  लगा  दिया  था  उसी

 तरह  से  इस  ब।र  भी  कोई  ऐसी  घटना  न  हो  मैं  जानना  आपके  माध्यम  प्रधान  मंत्री

 महोदय  से  कि  लेटेस्ट  पोजिशन  क्‍या  है  ?  दुरैस्वामी  जी  छूटने  वाले  हैं  या  उनकी  शर्तें  क्‍या  वे

 जिंदा  भी  हैं  या  नहीं  जिन्दा  ह ैऔर  बीच  में  मिडिल  मेन-कौन  पड़ा  हुआ  इन  सारी  चीजों  के  बारे

 में  इस  हाऊस  को  और  देश  कों  विश्वास  में  यहा  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मंत्री  जी  से

 कहना  चाहता  हूं  ।

 ]
 क्री  एम०  मुरूणेसन  :  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लानाचाहता  हूं  कि

 कावेरी  जलविव।द  न्‍्य(य!धिकरण  द्वारा  दिए  गए  अन्तरिम  निर्णय  के  शी  ध्ष  कार्यान्वयन  पर  केन्द्र  सरकार

 की  चप्पी  को  लेकर  तमिलन।ड  के  लोग  आगामी  शक्रव।र  26  जूलाई  को  एक  दिन  का  राज्यब्यापी  बन्द

 आयोजित  करने  जा  रहें  हम  कावेरी  मंदी  को  सूखा  देखकर  चिल्लाते  रहते  हम

 हमेशा  प।नी  के  लिए  चिल्ल।ते  मैं  समझता  हूं  कि  पानी  के  मसले  को  हल  किये  बिना  लोक  सभा  में

 किसी  मामले  पर  चर्चा  नहीं  को  जानी  चाहिए  ।
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 केन्द्र  सरकार  का  यह  करंव्य  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  256  के  अधीन  कर्नाटक  राज्य
 को  अनुदेश  जारी  करें  ।

 अतः  हम  इस  मामले  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  शीघ्र  हस्तक्षेप  किए  जाने  की  आशा
 करते  हैं  ।

 श्री  सत्वपाल  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  के  ध्यान  में  लोना
 चाहता  हुं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  आतंकवाद  बड़े  जोरों  से  बढ़  रहा  शाहजहांपुर  जिले  में

 एस०एच०ओ  थानाध्यक्ष  और  तीन  सिपाई  मार  दिए  बिजनौर  के  अन्दर  एक  सिपाई  को  मार
 दिया  गया  और  आतंकवादियों  के  द्वारा  दो  थानेदार  घायल  कर  दिए  नैनीताल  के  गदरपुर  बाजार
 में  दों  बम  विस्फोट  जिसमें  तीन  लोग  म।रे  गए  और  दर्जनों  घायल  यह  सारा  का  सारा
 बाद  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  बढ़  रहा  ह ैऔर  वह  इसलिए  बढ़  रहा  हैं  क्योंकि  आतंकवादी  बहां  बढ़ते  जा
 रहे  मैं  कल  पीलीभीत  गया  150  सीख  बरेली  जेल  में  बन्द  उनका  न  तो  ट्रायल  हो  रहा
 है  और  न  हीं  उनसे  मिलने  दिया  जा  रहा  यह  प्रशासन  की  निष्क्रीयता  शासन  की  निष्कियता

 चार-पांच  सालों  से  उनका  ट्रायल  नहीं  हो  रहा  इसलिए  पुलिस  के  लोग  जब  सीखों  को  बुलाते
 हैं  तो  व ेलोग  टी  ०ए०  डी०  ऐक्ट  के  म।मले  में  आने  के  बजाए  आतंकवादी  बनना  पसंद  करते  हैं  ।  वहां  की
 सिख  फंडरेशन  उसके  मंत्री  लखबीर  सिंह  ने  मांग  की  है  कि अगर  पीलीभीत  कांड  पर  एक  महीने
 के  अन्दर  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  ऐसा  काम  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  तहलका  मच

 वहां  के  सीख  समुदायों  के  लोग  ज्युडिशियल  जांच  नहीं  चाह  रहे  हैं
 क्योंकि  उसमें  देरी  होती  वेसी०्बी०आई०  जांच  की  मांग  कर  रहें  ......

 ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  डा०  परशुराम  गंगवार  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  श्री  गंगबार  का  भाषण  ही  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  !  डा०  परशुराम  गंगवार  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदथ  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा

 डा०ਂ  परशुराम  गंगबार  :  अध्यक्ष  मैं  पीलीभीत  क्षेत्र  का  सांसद
 वादी  घटना  को  कुछ  लोग  सीधे  सीधे  राजनीति  से  जोड़कर  अपने  राजनीतिक  स्वार्थों  को हूल  करना  चाहते

 विलसन्डा  संपूर्ण  तराई  क्षेत्र  जो  कि  आतंकवाद  से  पीड़ित  पीलीभीत  क्षेत्र  में  पुलिस  के  लिए
 आधुनिक  अस्त्र  और  आधुनिक  वाहन  होना  बहुत  जरूरी  है  जिससे  वे  अ,तंकवादियों  का  मुकाबला  कर

 कुछ  लोगों  ने  घटना  की  इतना  पेचीदा  बना  दिया  है  कि  उसकी  को  ज,नने  के  लिए  कुछ  और
 तथ्यों  का  जासना  होगा  ।  )

 ः
 *कार्येबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 हो  भीवल्लभ  पाणिप्नही  :  मेरे  चुन।व  क्षेत्र  के  हीराकुंड  में  पिछले  शुक्रवार
 अर्थात्‌  19  1991  को  एक  दुःखद  घटी  है  ।

 हीराकुंड  पावर  कम्पनी  लि०  इण्डियन  एल्यूमिनियम  कम्पनी  के  लिए  एक  रक्षित  विद्युत  संयंत्र

 रही  जब  इस  निर्माणाधीन  संयंत्र  की  चिमनी  के  अन्दर  कम  हो  रहा  था  तो  चिमनी  के  अन्दर
 अचानक  ढांचा  टूट  जाने  से  13  जो  सभी  पश्चिम  बंगाल  के  म/रे  गए  और  स।त  जख्मी

 उनमें  से  पांच  की  अभी  भी  वीएसएस  कालेज  अस्पताल  में  हो
 रही  है  ।  ।

 जब  इस  घटना  का  क/रण  और  परिस्थितियों  के  बारे  में  अभी  तक  पता  नहीं  चला

 है  तो  यह  निस्संदेह  प्रबन्धक  और  निर्माण  एजेंसी  की  लापरवाही  से  हुआ  दुभ  ग्यृ्ण
 बात  यह  है  कि  वे  बचाव  राहत  तथा  उपचार  काये  के  प्रति  गंभीर  नहीं  है
 शवों  को  निकालने  में  तीन  दिन  यह  काफी  गंभीर  इस  म।मले  को
 दबने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  जगह  पर  बैठ  जाएं  ।

 )

 भी  भीवललभस  पाणिप्रही  :  इसलिए  मेरी  यह  मांग  है  कि  उडिसा  उच्च  न्यययालय  के  क।येरत  न्‍्य।याधीश
 द्वारा  एक  तकनीक  विशेषज्ञ  के  सहयोग  से  यह  पता  लगाने  के  लिए  एक  न्य।यिक  जांच  कराई
 जाए  कि  इस  घटना  के  करण  और  परिस्थितियां  क्‍या  थीं  त।कि  ऐसी  घटना  दुब।रा  न

 इस  कम्पनी  को  आगे  निर्माणकायं  न  करने  दिया  अन्यथा  म।मला  और
 जटिल  होगा  |  इसलिए  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  किया  जाएं  तथा  घायलों  का  समुचित
 इल।ज  कराया

 क्री  लोकमाथ  चौधरी  :  )  :  विश्व  हिंदू  परिषद  के  अध्यक्ष  ने  घोषणा  की  है
 तथा  समाचार  पत्रों  में  भी  ऐसी  खबर  छपी  थी  कि  थे  राम  जन्मभूमि  के  विवाद।स्पद  स्थान
 पर  मंदिर  का  निर्माण  कार्य  शुरु  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरक।र
 निर्माण  काये  के  मार्ग  में  आयी  सभी  बाधाओं  को  हटा  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि
 उत्तर  प्रदेश  सरक।र  ने  उन्हें  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  उन्हें  मंदिर  बनाने  में  मदद
 इससे  देश  में  एक  गंभीर  उत्पन्त  होगी  ।  यदि  वि०  हिं०  प०  इस  ढंग  से  कार्य  करती  है  तो
 इस  से  सारे  देश  में  फिर  स॥म्प्रदायिक  हिंसा  फैलेगी  और  देश  की  एकता  तो  अतः  मैं
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  हल  के  लिए  तत्काल  म।मले  के  शांतिपूर्ण  प्रयस  करे  तथा  यह
 कोशिश  करे  कि  ऐसी  बातें  न  हो  जिससे  देश  की  एकता  प्रभावित  हो  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  सिरे  गुमानमल  लोढ़ा  के  भाषण  को  ही  कार्यवाही  बृत्तांत  में  शामिल
 किया  जाए  ।

 |  न  पु
 की  गुमानवल  लोढ़ा  :  भारत  में  चार  करोड़  राजस्थानियों  के  साथ  संविधान  बनने  से '

 जेकर  अब  तक  र/जस्थानी  भाषा  को  संवैधानिक  म/त्यता  न  देने  के  क/रण  घोर  अन्य।य  जा  रहा
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 चार  करोड़  व्यक्तियों  के  द्वारा  जिस  भाषा  को  बोला  जाए  और  सारे  भारत  में  तथा  भारत  के  बाहुर
 भी  उस  भाषा  को  बोला  जाए  और  उसे  अब  तक  मान्यता  नहीं  दिए  जाने  से  इस  धनधोर  अन्याय  के  विरुद्ध
 भयानक  आन्दोलन  किया  जाएगा  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  संविधान  की  आठवीं

 सूची  में  राजस्थानी  भाषा  को  शामिल  करके  राजस्थानियों  के  साथ  न्याय  किया

 व्यवधान ]

 ]
 अध्यक्ष  घहोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 भी  हरि  केवल  प्रसाद  :  अध्यक्ष  मेरे  संसदीय  क्षत्र  से  एक  आदमी
 असम  में  कार्यरत  जो  भोजन  करके  सबेरे  दस  बजे  अपने  कार्यालय  जा  रहे  थे  तो
 उनको  असम  में  उल्फा  उम्रवादियों  ने  कार्यालय  जाते  समय  पकड़  लिया  और  पता  नहीं  कहां  ले  गए  ।
 उनके  परिवार  के  लोग  मुझसे  मिले  और  मुझे  अपनी  दास्तान  सुनाई  ,  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाएं  ।  जब  मैं  खड़ा  हूं  तो आपको  अपने  स्थान  पर
 बैठ  जाना  होगा  ।

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  यह  मामला  हम  सबों  के
 लिए  काफी  चिंता  का  विधय  हम  जानना  चहेंगे  कि  सरकार  को  क्‍या  है  ।  यह  एसा
 मामला  नहीं  है  जिस  पर  सरकार  टाल  मटोल

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बैठ  जाएं  ।

 )

 हो  मदन  लाल  खुराना  :  यू०  पी०  में  जनादेश  मिला
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  .  .  .  .  अ'पको  जो  था  बे  अच्छे  ढुंग  से

 स्पष्ट  रूप  से  आप  के  लीडर  ने  कह  दिया  वह  रिकार्ड  में  आ  गया  उसके  बाद  आप
 .

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  लोकनाथ  जी  आप  बंठ  जाएं  ।

 जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तो आप  बीच  में  नहीं  बोल  सकते  ।  आप  ऐसा  क्यों  करते  हैं
 ?  जब  आप  सभी

 बोलने  लगते  हैं  तो  कुछ  भी  कार्येवरहो  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  हो  पा  रहा  है  और  ही  होता  है
 कि  जब  आप  बोलते  हैं  तो  दूसर  भी  बोलने  लगते  मैं  यह  कह  रहा  हैं  कि जब  कुछ  भी  आप  बोलते  हैं
 तो  एक  एक  शब्द  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  होता  है  आपको  इससे  संतुष्ट  होना  चाहिए
 और  यदि  आपको  कुछ  कहना  हो  तो  आपके  .  .

 ) ___ ही अमल दत्त : वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया । एल० एस०



 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य  24  जुलाई  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  यह  संसद  का  अपमान  है  और  आपको  ऐसे  शब्द  नहीं  बोलने
 “

 चोहिए  ये  बातें  कार्यवाही  व॒त्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की ज।एगी  ।  संसद  का  क।येवाही  वृत्तांत  काफी

 महत्वपूर्ण  होता  माननीय  सदस्यों  अपको  ऐसी  बल  नहीं  कहनी  यह  कार्यवाही

 वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  सिह  ):  अध्यक्ष  सभा  पटल  पर  व्यक्त  की  गई

 चिता  देश  के  सभी  तबके  के  लोगों  की  चिता  क्योंकि  इस  प्रक।/र  के  म।मले--यह  इस  सरकार  द्वारा
 बतायी  गयी  स्थिति  का  समाधान  शांतिपूर्ण  तथा  आपसी  सहमति  से  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सिर्फ

 यही  कह  सकता  हूं  कि  मंदिर  बनाने  के  इच्छुक  सभी  व्यक्तियों  को  इस  परेश/नी  को  समझना  इस
 समय  मैं  सिर्फ  इतना  ही  कह  सकता  हूं  और  मुझे  प्रा  विश्व/स  है  कि  सभा  के  सभी  पक्ष  के  सदस्यों  की  बातों
 को  उन  सभी  सदस्यों  द्वारा  उचित  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  जो  इस  मामले  से  चिंतित

 हैं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मैं  सभा  के  सभी  पक्ष  की'इस  समस्या
 को  हूं  कि  हर  बात  शांतिपूर्ण  ढंग  स ेनिपटायी  ज।नी  च।हिए  ।  परन्तु  में  यह  भी  बताना

 चाहूंगा  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  अनेक  विचार  व्यक्त  किए  गए  है  कि
 अयोध्या  में  क्या  किया  ज।ना  चाहिए  और  क्या  नहीं  जाना  मुझे  विश्वास  है  कि  लोकतंत्र
 में  कोई  भी  राजनीतिक  दल  जनादेश  का  अपम।न  नहीं  कर  सकता  है  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
 जनादेश  प्राप्त  है  ..  .  )

 अध्यक्ष  पिछले  दो  शुक्रव।र  को  हम  इसी  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे
 मैं  अपने  भाषण  को  समप्त  नहीं  कर  रहा  हम  एक  बार  फिर  इस  विषय  पर  इस  शुक्रवार
 अर्थात्‌  परसों  चर्चा  श्री  जायनल  अबेदिन  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  पर  यह  अधूरी  चर्चा  ज।री  रहेगी  ।
 और  इस  पर  हम  निश्चित  रूप  से  चर्चा  कर  सकते  हैं  कि  जनादेश  क्या  है  और  जनादेश  क्‍या  नहीं  है  ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  गुस्सा  मेरे  दल  के  विरुद्ध  नहीं  यह  उत्तर  प्रदेश  के
 लोगों  के  विरुद्ध  अगले  शुक्रवार  को  हम  यह  चर्चा  कर  सकते  हैं  कि  जनादेश
 क्या  कोई  भी  र/जनीतिक  दल  जन।देश  की  नहीं  कर  सकता  हैं  ।

 क्री  चसाजोीत  यादव  श्री  अडवाणी  के  वक्तव्य  को  कार्यवाही  वुत्तांत
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  ज।ना  चाहिए  ।  )

 शी  श्रोकान्त  जेना  :  अध्यक्ष  दिस  इज  टोटली  रांग  ।  मैन्डेट  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  बैठ  जाइए  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  खडा  हूं  तो  आप  बैठ  जाइए  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  ;  जोशी  आप  बैठ  जाइए  ।  आप  भी  बैठ  जाइए  ।

 )
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 के  अध्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  आप  बैठ  मैं  खड़ा  प्लीज  आप  बैठ

 )

 ।  अध्यक्ष  महोदय  :  अरे  आप  बेठ  बार-बार  क्‍यों  उठ  रहे  आप  क्यों

 |  कन्फ्यूजन  को  ऐड  कर  रहे  यदि  सब  लोग  बोलने  लगेंगे  तो  किस  किस  को  समझाना
 |  पड़ेगा  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  खुराना  प्लीज  बैठ

 )
 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  आप  बार-बार  क्यों  उठ  रहे  बेठ  मैं  छड़ा  हूं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  ।  पहले  सुनिये  ।

 )
 झो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  गंभीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  आप  बेठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  नहीं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 को  सोनकर  आपका  खड़ा  होना  उचित  नहीं  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  एक  एक  उठ  कर  बोलेंगे  तो  मैं  कितनी  देर  तक  यहां  खड़ा  रहूंगा
 और  आप  कितनी  देर  तक  इसी  तरह  बोलते  आपकी  भावना  का  सब  लोग  आदर  करेंगे  ।

 ह।उस  भी  आदर  करेगा  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोबय  :  आप  पहले  मुझे  खत्म  तो  करने  दीजिए  ।

 ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोनकर  शास्त्री  यह  ठीक  नहीं  हर  बार  आप  बड़े  हो  जाते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  सड़्ोदय  :  आप  बैठ  जाइए  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  क्यों  आप  उसमें  ऐड  कर  रहे  मुझे  कहने  तो  दीजिए  जो
 में  कहना  चाहता  आप  जो  कह  रहे  उसे  यहां  पर  सबने  सुन  लिया  है  और  आपके  सारे  लोगों
 की  इधर  के  म।ननीय  सदस्यों  की  भी  और  उधर  के  माननीय  सदस्यों  की  भी  '*  *

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपने  बाजू  में  ग्लःस  रखकर  के  बोल  रहा  मैं  कह  रहा  था  कि  जो  भी

 माननीय  सदस्य  इस  विषय  पर  अपने  विचार  उद्धत  करना  चाहते  बोलना  चाहते  हैं
 '**

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  अ।प  अगली  बार  खड़े  होंगे  तो आपके  लिए  अच्छा  नहीं  होगा  ।  मैं  बोल

 रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कहने  जा  रहा  था  कि  सारे  लोगों  सारे  माननीय

 सदस्यों  को  इस  ह।उस  में  अपने  विच।र  प्रकट  करने  का  मौका  दिया  मगर  इस  समय

 आप  यह  भी  ध्य।न  रखिए  कि  आज  के  एजेन्ड  पर  ही  सवाल  नहीं  इसके  बाद  भी  कुछ  अहम
 सवाल  आने  वाले  इसके  ब।द  इन्डस्ट्रीयल  पॉलिसी  स्टैटमेन्ट  रखना  उसके  बाद  बजट  आने

 वाला  इस  विषय  पर  भी  पूरी  तरह  से  बोलने  का  मोका  दिया  जाएगा  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  अप  इस  तरह  खड़े  होते  तो  यह  अच्छा  नहीं  यदि  आप  यह  दिखाना

 चाहते  हैं  कि अप  कुछ  न  कुछ  बोल  सकते  हैं  तो  मैं  अ।पको  बोलने  का  पर्याप्त  अवसर  दूंगा  ।  परन्तु  कृपया

 इस  तरह  खड़े  न  हो  ।  मैं  प्रत्येक  जो  इस  प्रकार  खड़ा  से  बात  नहीं  कर  सकता  ।  कृपया

 मेरे  साथ  सहयोग  करे  ।

 मैं  सभी  सदस्यों  जो  इस  विषय  पर  चाहते  बोलने  का  अवसर  यह  उचित

 अवसर  है  कि  इस  विषय  पर  सभा  के  समक्ष  एक  संकल्प  विचा  राधीन  है  और  आप  उस  संकल्प  पर

 अभी  नहीं  ।

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जा  :  इस  विषय  को  इस  आधार  पर  समाप्त  नहीं  समझा  जाना  चाहिए

 कि  हमने  श्री  आडवाणी  की  बात  स्वीकार  कर  ली  हमारे  अनुसार  वहां  पर  यह  जनादेश  नहीं

 अतः  आप  इस  धारणा  में  न  रहें  कि  हमने  यह  बात  रवीक।र  कर  ली

 भरी  हरि  केबल  प्रसाद  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  आज्ञा  से  इस  सदन  का  ध्यान  अपने

 सिर्वाचन  कोत्र  की ओर  आकर्षित  करना  चाहता  आज  यह  सरकार  अपहरण  की  सरकार  हो  गई  है  ।

 जो  आदमी  रात  को  खा  कर  सोता  वह  सुबह  उठते  ही  यह  चिन्ता  करने  लगता  है  कि  आज  कहां  अपहरण
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 हुआ  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्न  के  गांव  देवरियः  जनपद  के  एक  परिवार  के  लोग  मुझसे
 मिलने  उन  लोगों  ने  मुझे  बताया  कि  कोंहरा  निवासी  श्री  देव  किशोर  जो  असम  में

 कमिश्नर  के  पद  पर  कार्यरत  एक  जुलाई  को  अपने  कार्यलय  के  लिए  घर  से  लगभग
 10  बजे

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सारी  डीटेल्स  बतान  की  जरुरत  नहीं  दूसरे  लोग
 भी  और  हैं  जिन्होंने  बोलना  है  ।

 थरो  हुरि  केवल  प्र  साद  :  अध्यक्ष  मेरे  क्षेत्र  क ेसाथ  ज्यादती  हुई  वह  मैं  बता  रहा
 वे  कार्यालय  के  लिए  जा  रहे  बीच  में  ही  उल्फा  उम्रवादियों  ने  अपहरण  कर  लिया  और  आज  तक
 उनका  पता  नहीं  है  कि  उनको  कहां  कर  रखा  गया  उनके  परिवार  के  लोग  बहुत
 परेशान  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सदन  से  और  इस  सदन  के  नेता  से  अनुरोध
 करना  चाहता  हूं  कि  श्री  देव  किशोर  तिवारी  को  कहां  रखा  गया  इसका  पता  लगाकर
 परिवार  को  बताया  जाए  और  उन्हें  उग्रवादियों  से

 झो  संबद  शाहुअुद्दोत  :  अध्यक्ष  आपका  ध्यान  तथा  '**
 '  '  '  मैं  आपका  सभा  का  ध्यान  तथा  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना

 चाहूंगा  कि  किस  प्रक/र  इस  बात  पर  उत्तर  प्रदेश  पुलिस  में  रोष  तथा  हतोत्साह  व्याप्त
 कि  भारतीय  किसान  यूनियन  नामक  एक  संगठन  के  आदेश  के  स/मने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  आत्म

 समर्पण  कर  दिया  है  ।

 श्री  मदम  लाल  खुराना  :  यह  विषय  यहां  कंसे  डिसकस  हो  सफता  आप  यू०  पी०  को

 यहाँ  कैसे  डिसकस  करवा  सकते  यह  क्या  यू०  पी०  विधान  सभा  है  ?  अगर  यहाँ  यू०  पी०
 डिसकस  होगी  तो  किर  बिह/र  और  अन्य  प्रदेश  भी  डिसकस  होंगे  ।  )

 अन्यक्ष  महोदय  :  कृपया  वहां  इस  प्रकार  न  खड़े  हो  ।  कृपया  बेठ  इस  तरह  बात  करना
 आवश्यक  नहीं  है  ।  कृपया  बैठ  जाएं  ।

 )
 भी  सेघद  शाहब॒ुद्दीन  :  हम  सब  पुलिस  बल  के  मनोबल  की  बात  करते  यहां  पर  एक  पुलिसकर्मी

 को  मार  दिया  गया  था  तथा  च।र  को  कई  दिनों  के  लिए  नजरबन्द  रखा  तब  भारतीय  किसान

 यूनियन  के  नेता  मोके  पर  पहुंचे  और  उन्होंने  कि  उनको  तब  ही  रिहा  किया  जायेगा  जब  पहले
 पुलिस  बल  पर  हमला  करने  वाले  सभी  दोषी  व्यक्तियों  को  एक  साथ  कर  दिया  जायेगा  ।  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  ने  स्वयं-भू  नेता  के  साथ  न  केवल  बातचीत  की  बल्कि  भीड़  के  आधिपत्य  को  स्वीकार
 करते  हुए  सभी  दोषी  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 उत्तर  प्रदेश  जो  कि  संघ  का  सबसे  बढ़ा  राज्य  में  कानून  का  शासन  है  या  नहीं  ।  निश्चित  रूप  से  यह
 देश  के  अन्य  भागों  को  प्रभावित  गृह  मंत्री  को  उत्तर  देश  से  बात  करनी  पुलिस
 बल  के  विरुद्ध  भीड़  क ेअधिपत्य  तथा  इस  भीड़  के  आधिपत्य  के  समक्ष  आत्म  समर्पण  की  ऐसी
 घटनाओं  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।
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 झी  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  एक  गम्भीर  विषय  की

 ओर  आक्ृष्ट  करता  चाहता  बिहार  एक  पिछड़ा  हुआ  स्टेट  है  और  यहां  सबसे  ज्यादा
 छनिज  पदार्थ  भी  पैदा  होता  लेकिन  बिहार  की  आधथिक  स्थिति  बहुत  खराब  है  और

 कोल  आदि  की  जो  भी  रायल्टी  है  वह  बहुत  कम  है  और  समय  पर  नहीं  मिल  पाती
 सबसे  दुःखद  बात  यह  है  कि  बिहार  के  मुख्यमंत्री  ने पटना  में  कहा  है  कि  यदि  भारत  सरकार  ने  रायल्टी  को

 बढ़ाने  का  काम  नहीं  किया  तोवे  आमरण  अनशन  पर  चले  फास्ट  अनटू  डैथ  जाएंगे  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  बिहार  का  जो  मामला  है  इसकी  ज्यादा  दिनों  तक  उपेक्षा  की  गई  तो  उसके  बहुत  गम्भीर
 परिणाम  निकलेंगे  |  प्रधान  मंत्री  जी  यहां  नहीं  मैं  चाहता  था  कि  प्रधान  मंत्री  जी  के  सामने  यह  बात

 कहूं  ।  वित्त  मंत्री  सदन  के  नेता  मैं  चाहूंगा  इस  म।मले  को  बहुत  गम्भीरता  से  लिया  जाए  और

 बिद्दार  के  मुख्यमंत्री  ने  जो घोषणा  की  है  कि  भारत  सरकार  ने  इस  पर  शीघ्र  निर्णय  नहीं  र।यल्टी

 बढ़ा  ने  का  काम  नहीं  किया  तो  व ेआमरण  अनशन  पर  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  गम्भीर  परिणाम
 गम्भीर  परिणाम  निकले  इससे  पहले  सरकार  निश्चित  रूप  से  इस  पर  विचार

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  जाप  जो  बोल  रहे  हैं  वह  रिकार्ड  में  नहीं  जा  रहा

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  पहलू  की  जांच
 करें  ।

 ह
 थी  सोहम्भद  युयुस  सलोम  :  अध्यक्ष  महोदय  अ।पकी  इजाजत  से  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  अयोध्या  का  जो  सवाल  है
 ''  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  उस  वक्‍त  टाइम  दे  दंगा  ।

 भरी  मोहस्मद  युनुस  सलीम  :  आप  मुझे  अगर  इजाजत  नहीं  देंगे  तो  मैं  बैठ  जाऊंगा  ।  अपपको  मालूम
 है  कि  मेरी  आदत  नहीं  है  कि  मैं  बार-बार  आपको  तकलीफ  चूंकि  इस  हाउस  में  एक  ऐसा  सवाल  उठाया
 गया  है  जो  मेरे  दोस्त  आडवाणी  जी  ने  उठाया  है
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  उस  समय  समय  दे  दिया  जाएगा  ।

 )

 भरी  राम  लाईक  :  इस  मामले  में  रूलिंग  देने  क ेबाद  भी  माननीय  सदस्य  इस  पर

 कुछ  कहेंगे  तो  हम  भी  उस  पर  बोलना  चाहेंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  इस  मामले  को  दुबारा  न  उठाए  क्योंकि  अन्य  सदस्प  भी  इस  पर  बोलना
 चाहेंगे  ।

 )

 13.  553  म०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  प्र
 पंजाब  राज्य  सांडागारण  चंडोगढ़  का  बर्थ  1989-90  का  जर्थिक  प्रतियेदत  तथा  कार्यकरण

 को  समीक्षा

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तरूण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  पंजाब  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  11  1987  को  जारी
 की  गई  उद्धोषणा  के  खण्ड  के  स।थ  पठित  भाण्डागारण  निगम

 1962  की  धारा  31  की  उपधारा  (11)  के  अन्तर्गत  पंजाब
 राज्य  भाण्डागारण  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  वाषिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 पंजाब  राज्य  भाण्डाग।रण  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  क/रण  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखें  देखिए  संख्या  एल०  टो०  116/91)

 खाद्य  तिलहन  तथा  जाद  तेल  संशोधन  1991

 मागरिक  पूति  ओर  सार्वजलिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कसालुह्ीन  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत
 खाद्य  तिलहन  तथा  खाद्य  तेल  संशोधन  1991,  जो  26

 1991  के  भारत  के  राजपत्न में  अधिसूचना  संड्या  का० आ०  223  में  प्रकाशित  हुआ
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखा  गया  ।  बेखिए  संख्या  एल०  टी०  117/91)
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 मखिल  भारतीय  सेवा  1951  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  तथा  संध  लोक  सेथा  आयोग
 का  चालोसवां  प्रतिजेदन

 कासिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्ग रेट  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 अखिल  भारतीय  सेवा  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत

 भारतीय  पुलिस  सेवा  द्वारा  पहला  संशोधन  1991,  जो
 19  1991  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संदया  एल०  टो०  118/91

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  323  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्नों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :--

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  वर्ष  1989-90  का  चालिसवां

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  परामशे  को  न
 मानने  के  कोरण  दर्शाने  वाला  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  119/91)

 भारतोय  रबड़  जिनिरमिति  अनुसंधान  संघ  ठाणे  का  घर्ण  1989-90  का  वार्थिक  प्रतिबेदन
 तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  रबड़  विनिर्भिति  अनुसंधान  ठाणे  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  भारतीय  रबड़  विनिभिति  अनुसंधान  ठाणे  के  वर्ष  1989-90  के  कोर्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संध्या  एल०  टी०  120/91)

 प्रसार  भारती  के  गठन  के  लिए  आवश्यक  क्रियाकलापों  सम्बन्धी  विवरण
 :

 झूलता  ओर  प्रसारण  संत्रालय  में  उपसंत्री  गिरीजा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 प्रसार  भारती  के  गठन  के  लिए  आवश्यक  जिन्हें  तारांकित  प्रश्न  संध्या  63  और
 80  के  अनुपूरक  प्रश्नों  के  दौरान  17  1991  को  मंत्री  द्वारा  दिए  गए
 आएवासन  के  अनुसार  पूरा  नहीं  किया  गया  को  दशाने  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संक्या  एल०टी०  121/91)
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 ओध्ोगिक  मोति  के  सम्बन्ध  में  बिचरण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जे०  :  मैं  औद्योगिक  नीति  से  सम्बन्धित  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  124/91)

 12.57  57  भ०प०

 ३  सामान्य  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बारे  में  घोषणा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  सभा  आज  सायं  4.  00  बजे  म०प०
 स्थगित  हो  ज,.एगी  और  5.  00  बजे  म०  प०  आम  बजट  की  प्रस्तुति  के  लिए  समवेत  होगी  ।  बीच  में
 आधे  घण्टे  का  समय  देने  के  बजाय  हम  एक  घण्टे  का  समय  दे  रहे  हैं  ताकि  सब  लोग  समय  पर  अपना
 स्थान  ग्रहण  कर  सके  ।

 )

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  माननीय  औद्योगिक  नीति  पर  वक्तव्य  क्‍यों

 नहीं  पढ़ते  हैं  ।  *

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाब  मबी  आजाव  )  :  यह  काफी  आप  हम्हें  कम  से  कम  एक
 घण्टे  का  समय  दें  ।  इसे  एक  घण्टे  के  अन्तराल  के  दोरान  पढ़ा  जा  सकता  हैं  जो  4.  00
 म०प०  मिलेगा  ।

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रतियां  यहाँ  वितरित  नहीं  की  जाएगी  ।  अन्यथा  बहुत  कठिनाई  हो  जायेगी  ।
 आपकमें  से  कोई  भी  यहां  से  प्रति  नहीं  कृपया  अपने  स्थान  पर  वापस  जायें  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रकाशन  फलक  पर  उपलब्ध  यदि  आवश्यक  तो  हसे  आपके

 स्थान  पर  भी  वितरित  कर  दिया  जाएगा  ।  कृपया  यहाँ  न  आयें  ।

 12.  58)  स०्प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 दूसरा  प्रतिवेदन

 श्री  मनोरंजन  भक्त  निकोबार  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 यह  सभा  20  जुलाई  1991  को  सभा  में  प्रस्तुत  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  दूसरे  प्रतिबेदन  से

 सहमत
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  20  जुलाई  1991  को  सभा  में  प्रस्तुत  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  दूसरे  प्रतिगेदन
 से  सहमत  हैਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  24  जुलाई  1991

 13.59  मभ०१५०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 )  मध्य  प्रदेश  में  जिशेषकर  छत्तोसगढ़  क्षेत्र  में  सूखे  की  स्थिति  का  आकलत  करने  के  लिए
 एक  केश्रीय  दल  भेजने  की  आवश्यकता

 भरी  खेलन  राम  जांगड़े  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  विशेष  कर  छत्तीसगढ़
 अंचल  में  ब।रिश  नहीं  होने  स ेभयंकर  अकाल  पड़ने  की  परिस्थिति  बन  चुकी  अधिकांश  कृषक  बुआई
 कर  चुके  हैं  एवं  मानसून  नहीं  आने  से  अंकुरित  पौधे  सूख  चुके  प्रथण  बीज  एवं  खाद  की  समस्या
 उत्पन्न  हो  गई  है  ।  सरकार  द्वारा  बीज  और  खाद  का  समुचित  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया  है  जिससे  लोग
 पलायन  कर  रहे  हैं  ।

 आवश्यक  खाद्यान्न  शक्कर  एवं  मिट्टी  का  तेल  सार्वजनिक  वितरण
 अणाली  के  माध्यम  से  नहीं  मिल  पा  अतः  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  संभावित  सूखे  से  राहत
 दिलाने  हेतु  केन्द्रीय  पर्यवेक्षक  भेजकर  पूरी  रिपोर्ट  मंगाई  जाएं  एवं  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को
 प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य  करने  हेतु  राज्य  शासन  को  निर्देश  दिए  जाएं  ताकि  छत्तीसगढ़
 अंचल  से  पलायन  रोका  जा  सके  ।

 1.00  स०प०

 हिसाचल  प्रदेश  में  सूजे  क ेकारण  फसलों  की  क्षति  का  आकलन  करने  के  लिए  एक  केसोय
 अध्ययन  दल  भेजने  ओर  तुरन्त  राहुत  उपाय  करने  की

 खो  कृष्ण  दत्त  सुलतागपुरोी  :  अध्यक्ष  हिमाचल  प्रदेश  में  भारी  सूखा  होने
 के  क/रण  फल  एवं  अन्य  अन।ज  और  सब्जियां  खतम  हो  गई  जिला  सिरमोर  के  ऊपरी  भाग  में  मक्का
 की  फसल  सूख  गई  अदरक  इत्य।दि  फसलों  में  बीमारी  लग  गई  लोगों  को  सरकार  से  किसी
 प्रकार  की  राहत  नहीं  मिल  रहीं  न  ही  इस  बात  का  अध्ययन  किया  गया  है  कि  अभी  तक
 किसानों  की  कितनी  फसल  नष्ट  हो  गई  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  तुरन्त  एक  स्टडी  स्टीम  का  गठन  किया  जाए  जो
 राज्य  में  जिला  शिमला  हत्य।दि  क्षेत्रों  का  दौरा  करे  और  हुए  नुकसान  का  किसानों
 को  मुआवजा  देने  के  लिए  उचित  प्रबन्ध  किए  जाएं  ।

 )  देश  के  पिछड़े  और  आदिधासी  क्षेत्रों  मे ंलोक  स्वास्थ्य  केसों  का उचित  कार्यकरण  सुनिश्चित
 करने  की  आवश्यकता

 ह

 भरी  मतक्‌  रास  सोढ़ी  :  अध्यक्ष  देश  के  पिछड़े  खासकर  आदिवासी
 उप-योजमाओं  के  अन्तर्गत  लोक  स्वास्थ्य  सेवा  एकदम  कमजोर  ग्रामीण  स्वास्थ्य  मिनी
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  आदि  में  डाक्टरों  से  अन्य  आवश्यक  स्टाफ  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  ।

 इस  कमी  से  ग्रामीण  अन्धविश्वास  जैसे  देवी-देवता  और  बैगाओं  के  चक्कर  से  बाहर  नहीं  निकल  पाए  हैं  ।
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 इसमें  हर  साल  खूनी  पेचिश  और  मलेरिया  से  सैंकड़ों  बच्चे  बेमोत  मर  जाते  इस  बीमारी  से  मरने  कीं
 रफ्तार  में  कोई  कमी  नहीं  आ  रही  है  ।

 केन्द्र  शासन  से  अनुरोध  है  कि  देश  की  उप  योजना  क्षेत्र  में  लोक  स्वास्थ्य  सेवा  को  सही  ढंग  से
 लागू  करने  के  लिए  प्रत्येक  विकास  खण्ड  के  सभी  स्वास्थ्य  केन्द्रों  मे ंसभी  पदों  को  पूर्ण  रूप  से भरा  जाय  ।
 इन  बीहड़  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वाले  सभी  पदाधिकारियों  को  वेतन  के  अलावा  प्रोत्साहन  भत्ता  भी  दिया

 तभी  इन  सुदूर  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  के  लिए  वे  अधिक  रूचि  लेंगे  ।

 रक्षा  सेजाओं  में  रेक  एक  पेंशनਂ  के  संबंध  में  को  गई  घोषणा  के  कार्यात्थयन  हेतु
 शीक्र  निर्णय  लिए  जाने  की  आवश्यकता

 प्रो०  प्रेम  धूमल  अध्यक्ष  सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रैंक  एक  पेंशनਂ
 देने  के  बारे  में  बार-ब।र  घोषणाएं  की  परन्तु  अभी  तक  सरकार  की  ओर  से  इसे  लागू  करने  के  सम्बन्ध
 में  समुचित  कदम  नहीं  उठाए  गए  भूतपूर्व  सरकार  ने  सदन  में  यह्‌  आश्वासन  दिया  था  कि
 मेजर  तक  के  संनिकों  तथा  अधिकारियों  को  एक  रैंक  के  एक  पेंशन  देने  का  निर्णय  ले  लिया  गया  हैं
 जिससे  85  प्रतिशत  भूतपूर्व  सैनिकों  को  लाभ  बाकी  15  प्रतिशत  के  बारे  में  भी  शीघ्र  ही
 निणेय  लिया  परन्तु  इस  आश्वासन  के  बावजूद  अभी  तक  भूतपूर्व  सैनिकों  को  एक  रैंक  एक  पेंशन
 नहीं  दी  गई  इससे  सारे  देश  में  भूतपूर्व  सैनिकों  में  असंतोष  एवं  अविश्वास  की  भावना  बढ़  रही  है  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  एक  रैंक  एक  पेंशन  देने  की
 घोषणा  को  कार्यान्वित  किया  जाय  और  बाकी  रहें  रैंकों  के  लिए  भी  तुरन्त  निर्णय  लिया
 जाय  ।

 बिहार  में  उवरक  कारखाने  के  कारण  होने  वाले  पर्यावरणीय  प्रदूषण  कौ
 रोक  थाम  के  लिए  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 थो  मंजय  लाल  :  अध्यक्ष  बिह।र  राज्य  के  समस्तीपुर  जिले  में  एक
 खाद  का  कारखाना  चल  रह  कारखाने  के  शुरूआत  में  ही  प्रदूषण  फंलने  के  भय  से  वहां  के  न|गरिकों
 ने  इसका  घोर  विरोध  किया  था  ।  अभी  तक  कारखाने  के  कम्पन  से  अनेकों  मकान  क्षतिग्रस्त  हो  चुके  हैं  ।
 इस  सम्बन्ध  में  पहले  भी  पर्यावरण  भारत  सरकार  को  लिखा  गया  पर  अभी  तक  कोई  नतीजा

 नहीं  निकला  ।
 मैं  भारत  सरक।र  के  पर्यावरण  विभाग  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जनहित  में  पर्यावरण  सुरक्षा

 अधिनियम  के  अन्तग्गंत  अविलम्ब  कारवाई  कर  समस्तीपुर  नगर  में  इस  कारखाने  से  फेलने
 वाले  प्रदूषण  को  तुरन्त  रोककर  समस्तीपुर  के  नागरिकों  की  जानमाल  की  रक्षा

 गढ़वाल  उत्तर  प्रदेश  में  सूद्े  की  स्थिति  से  सिपटने  के  लिए  कदस  उठाने  की  आवश्यकता

 |
 भी  भुबनवख  खरडुरी  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्र  गढ़बाल  में  लगभग  सूखे  की

 स्थिति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  कुछ  योंही  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया

 जाएगा  ।  आपने  लिखित  रूप  में  जो  कुछ  दिया  है  वही  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  किया  जाएगा  ।
 कक  *

 ब॒त्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 een  ॒  “  9  9  ॒ऋऊऋरऋ_र्र्र  र्र्  बहुत ही  गम्भीर  हो  कुन्‍्खऑओऑओऑ>_ज---
 भी  भुवसचगा  पेयजल  की  समस्या  बहुत  ही  गम्भीर  हो  गई

 यमुना  आदि  वैसी  प्रमुख  नदियों  के  इस  क्षेत्र  से  उद्गम  होने  और  यहां  से  होकर  बहने  के

 बाबजूद  भी  ऐसी  स्थिति  है  ।

 जल  संसाधन  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  देने

 के  लिए  और  यथाशीघ्र  दीर्ध  कालीन  और  अल्पकालीन  उपाय  करने  का  निदेश  दे  ।

 हाबड़ा  और  छड़गपुर  के  बोच  जलने  वालो  रेलगाड़ियों  को
 समय  बढ़ता  सुतिश्चित

 करने  की  आवश्यकता

 शी  सत्य  गोपाल  सिश्र  :  गाड़ियों  का  देर  से  विशेषकर  स्थानीय  गाड़ियों

 दक्षिण-पश्चिम रेलवे  के  हावड़ा  - खड़गपुर  उपनगरीय  सेक्शन  में  एक  स्थायी  विशेषता  बन  गई

 तकरीबन  सभी  स्थानीय  गाड़ियों  सेवाओं  )  की  सेवा  बहुत  खराब  हो  गई  है  और

 वे  गन्तव्य  स्थान  पर  देर  से  पहुंचती  है  जिसके  कारण  दैनिक  कार्यालय  जाने  वाले

 छोटे  व्यापारियों  आदि  को  काफी  तकलीफ  होती  ई०एम  ०यू०  कोच  भी  अब  पुराने  हो  चुके

 मैं  रेल  मंत्री  से अनुरोध  करता  हूं  कि  दक्षिण-पश्चिम  रेलवे  के  हावड़ा-खड़गपुर  उपनगरीय  सेक्शन

 के  लाखों  दैनिक  य|त्रियों  के  लाभ  के  लिए  स्थानीय  गड़ियों  क ेठीक  समय  पर  चलने  की  स्थिति  सुनिश्चित
 की  पुराने  ई०एम०यू०  कोचों  को  भी  शीघ्र  ही  बदला  चाहिए  ।

 )  लिवेखस  दूरदर्शन  केन्द्र  से  प्रसारित  किए  जाने  वाले  सलयालम  काय॑क्रमों  को  केरल

 के  अन्य  दूरदर्शन  केन्द्रों  हारा  रिले  किए  जाने  के  लिए  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 +*श्ी  थो०  एस०  विजमराधवन  :  त्रिवेन्द्रम  दूरदर्शन  से  केरल  के  पालाकांड  सहित
 अन्य  दूरदर्शन  केन्द्रों  स मलयालम  कार्यक्रमों  की  प्रस।रण  सुविधा  प्रदान  करने  की  मांग  पिछले  कई  सालों
 से  की  जा  रही  इस  सुविधा  के  अभाव  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  में  रह  रहे  लोग  मलयालम
 कार्यक्रमों  को  दूरदश्शन  पर  नहीं  देख  पते  ज्यादातर  कार्यक्रम  या  तो  हिन्दी  में  अथवा  अंग्रेजी  में  होते
 है  ।  वहां  के  लोग  उस  भाषा  को  नहीं  समझ  पाते  और  वे  दूरदशेन  पर  दिखाए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  की

 सामाजिक-सांस्कृतिक  पृष्ठभूमि  से  ही  परिचित  इस  कारण  उनके  लिए  इस  प्रसार  माध्यम  की  कोई
 उपयोगिता  नहीं  रह  जाती  ।

 यह  समझा  जाता  है  कि  चेनलों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  यह  सुविधा  नहीं  आरम्भ  की  जा  सकी
 अब  आप्टिकल  फाइबर  केबल  का  कार्य  पूरा  हो चुका  है और  चैनल  उपलब्ध  है  अतः

 सूचना  मंत्रालय  आवश्यक  चेनल  उपलब्ध  करा  सकता  है  ।  पालाकांड  और  केरल  के  दूसरे
 स्थानों  में  स्थित  दूरदशेत  केन्द्र  मलयालम  कार्यक्रम  को  प्रसारित  कर

 मैं  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  से  इस  सम्बन्ध  में  शीघध्र  कदम  उठाने  का  अमुरोध
 करता  हूं  ।

 हु  सलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 1.09  मन्प०

 बजट

 और

 अनुदानों  की  सांगें  )--1991-92

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  रेलवे  बजट  और  रेलवे  के  लिए  अनुदानों  की  मांगों  (1991-92)
 पर  आगे  चर्चा  करेंगी  ।

 क्या  राज्य  मंत्री  यहां  हैं  ?  उपस्थित  नहीं  श्री  डी०  वेंकटेश्वर  उपस्थित  नहीं
 श्री  शिव्‌  सोरेन--उपस्थित  नहीं  श्री  सूरत  मंडल--उपस्थित  नहीं  श्री  पीयूष
 उपस्थित  नहीं  श्री  कालका  दास--उपस्थित  नहीं  श्री  अनन्तराव  देशमुख--उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 भरी  सहेख  कुमार  सिह  ठाकूर  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  रेल  मंत्री
 महोदय  का  स्वागत  करते  हुए  और  बजट  का  समर्थन  करते  हुए  कहना  चाहता  हूं  कि  खण्डवा  शहर  में
 जो  रेलवे  लाइन  है  वह  शहर  के  मध्य  में  इसके  मध्य  में  होने  की  वजह  से  जो  पुराने  ओवर  ब्रिज  हैं  वह
 भी  जज॑र  स्थिति  में  हैं  और  सकरा  होने  की  वजह  से  ट्रैफिक  में  बहुत  ज्यादा  तकलीफ  होती  इसके  पूर्ब
 श्री  माधव  राव  जी  रेल  मंत्री  के  समय  में  दूसरा  श्रिज  बनाने  के  लिए  श।सन  की  ओर  से
 सर्वे  किया  जा  चुका  लेकिन  अभी  तक  इस  ओवरब्रिज  का  निर्माण  काये  शुरू  नहीं  हुआ
 इसकी  क्‍या  वजह  है  ?

 1.10  भ्र०  प०

 क्रो  राव  राम  सिह  पोठासोन  हुए  ।

 उसी  प्रकार  अमरावती  मार्ग  पर  ग्राम  निम्बोना  में  भी  एक  ओवरब्रिज  बनाया  जाए  ।

 यहां  पर  बहुत  ज्यादा  यातायात  होने  की  वजह  से  और  कई  गाड़ियां  यहां  से  प[स  होने  की  वजह  से  अत्यधिक
 समय  तक  यहां  पर  यातायात  रुका  रहता  हैं  जिसके  कारण  से  घण्टों  ब।हनों  को  रुकना  पड़ता  मेरा
 निवेदन  यह  है  कि  एक  और  ब्रिज  डबल  रास्ता  वाला  बनाना  निहायत  आवश्यक  इसलिए
 अतिशी ध्र  इसके  लिए  काम  शुरू  किया  जाये  ।

 बुरहानपुर  में  बोहरा  समाज  का  तीर्थ  स्थान  हैं  जिसमें  दर्शन  करने  हेतु  संपूणं  भारतवासी

 ही  नहीं  अपितु  दुनिया  भर  के  यात्री  आते  स/थ  बुरहानपुर  में  एक  गुरुद्वारा  भी  कई  तीर्थ  यात्री
 प्रतिदिन  इस  हेतु  भी  यहां  आते  हैं  ।  बुरहानपुर  एक  दर्शनीय  स्थल  है  एवं
 शैक्षणक  और  धामिक  कार्य  हमेशा  वहां  पर  अनवरत  चलते  रहते  जिससे  हजारों  की  संख्या
 में  यात्री  लोग  बुरहानपुर  आते  बुरहानपुर  एक  कपड़े  का  व्य।प।रिक  केन्द्र  होने  की वजह  से  और  करीब

 एक  लाख  रूई  की  गांठे  प्रतिवर्ष  यहां  बनाई  जाती  जिससे  व्य,प।रियों  और  किस।नों  का  प्रतिदिन

 अधिक  मात्रा  में  आना-जाना  होता  इसलिए  यह  निम्नलिखित  गाड़ियां  यहां  रोकना  बहुत
 जरूरी  हैं  :-

 1.  2627,  2628  कर्नाटक  एक्सप्रेस--अंगलोर  से  निजामुद्दीत
 2..  2133,  2134  पुष्फल--खनऊ-बम्बई  एक्सप्रेस

 $.  701,  2702  गोआ--निजामुद्दीन  से  मिरज
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 —

 4.  4247,  4248  श्रम  शक्ति--मुजफ्फरपुर  से  बम्बई
 5.  2161,  2162  सश्कर  एक्सप्रेत--यह  गाडी  मध्य  रेलवे  की  गाड़ी  है  ।

 बुरहानपुर  रेलवे  स्टेशन  शहर  से  करीब  पांच  किलो  मीटर  दूर  इस  रेलवे  स्टेशन  पर  कोई

 इंक्यायरी  आफिस  नहीं  जिससे  जनता  को  गाड़ियों  की  जानकारी  न  मिलने  की  वजह  से  बहुत  तकलीफों
 का  सामना  करना  पड़ता  यहां  पर  इंक्वायरी  आफिस  के  नाम  पर  एक  टेलीफोन  लगा  है
 जोकि  पार्सल  आफिस  से  अटेच  यहां  पर  पार्सल  आफिस  के  इंक्‍्वायरी  के  भी  टेलीफोन
 आते  रहते  इसके  कारण  जनता  को  इंक्यायरी  का  नं०  सुविधा  से  नहीं  मिल

 इसलिए  एक  24  घण्टे  का  इंक्वायरी  आफिसर  यहां  पर  रखा  जाए  और  इंक्वायरी  आफिस
 बनाया

 रेलवे  स्टेशन  पर  कोई  टेलीफोन  बूथ  नहीं  वहां  पर  टेलीफोन  बूथ  बनाया  बुरहानपुर
 रेलवे  स्टेशन  पर  रिटार्यारिंग  रूम  की  सख्त  आवश्यकता  है  ।

 बुरहानपुर  स्टेशन  से  बम्बई  की  आने  जाने  वाली  अथवा  दिल्ली  की  ओर  जाने  वाली  गाड़ियों
 में  जोकि  रात  में  चलती  कृपया  गाड़ी  नम्बर  1037,  1038,  4678,  4677  एवं  3004  में  यहां
 से  घरी  टीयर  में  4-4  बर्य  का  एवं  फर्टं  क्लास  एवं  ए०  सी०  में  दो-दो  बर्थ  का  कोटा  क्य  अभाव  है
 जिसे  दिया  चाहिए  ।  1058  अप  अमृतसर-दादर  गाड़ी  एवं  1057  डाउन  दादर-अमृतसर
 गाड़ी  के  रुकने  के समय  में  लगभग  एक  वर्ष  से  कटौती  कर  दी  गई  यह  गाड़ी  केवल  3  मिनट  इस
 बड़े  स्टेशन  पर  रुकती  है  जहां  पर  सैंकडों  यात्री  इस  ट्रेन  स ेउतरते  एवं  चढ़ते  इसका  स्टापेज़  पूर्वतः

 5  मिनट  किया  जाता  चाहिए  ।

 रेलवे  स्टेशन  के  पूर्व  और  पश्चिम  की  ओर  दोनों  तरफ  जनता  रहती  है  परन्तु  रेलवे  स्टेशन  पर
 कोई  भी  ऐसा  ओवरब्रिज  इस  ओर  की  जनता  को  उस  ओर  जाने  के  लिए  नहीं  बना  एक
 ब्रिज  है  जोकि  दोनों  प्लेटफार्म  को  जोड़ता  है  और  उस  पर  से  यदि  जनता  प।र  करे  तो  चेकिंग  के  वक्‍त
 उन  लोगों  को  बगर  टिकट  य/त्रियों  मे ंगिनकर  उन  पर  चार्जेज़  किए  जाते  जिससे  दोनों  ओर  की  जनता
 प्लेटफाम  पर  न  आते  हुए  ब्रिज  के  ऊपर  से  ही  अपनी  वस्ती  में  चली  जावे  ।  यह  सुविधा  होने  से  छोट
 बच्चे  जो  स्कूल  जाते  हैं  उन्हें  भी  सुविधा  मिलेगी  ।  साथ  ही  संकटकालीन  स्थितियों  में  कोई  भी  वाहन
 रेलवे  स्टेशन  को  पूर्व  स ेपश्चिम  की  ओर  ले  जाया  नहीं  जा  सकता  ।  इसलिए  रेलवे  स्टेशन  के  दक्षिण  की
 ओर  अथवा  उत्सर  की  ओर  स्टेशन  के  करीब  की  एक  गेट  ऐसा  बनवा  दिया  जावे  ताकि  रेलवे  लाइन  क्रास
 करके  जिस  समय  गाड़ी  खड़ी  न  हो  यह  वाहन  जा  सके  इसलिए  एक  रेल  गेट  की  व्यवस्था  स्टेशन  के  करीन
 होना  आवश्यक  है  ।

 अन्त  में  मैं  मंत्री  महोदय  का  धयान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष  दिनांक  1-7-91
 को  जिन  निम्मलिखित  गाड़ियों  में  कोटा  कम  कर  दिए  गए  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  पंजाब  मेल  1037
 डाउन  में  सैकिड  के  स्थान  पर  एक  फर्स्ट  क्लास  कर  दिया  गया  मह।नगरी  1093  डाउन  में

 2  ए०सी  ०  सैकिड  के  स्थान  पर  एक  ए०सी  ०  सेकिड  कर  दिया  गया  पुष्पक  2133  डाउन  में  2  फर्स्ट
 क्लास  का  कोटा  निरस्त  कर  दिया  गया  है  इस  सारे  कोटे  को  पूर्व  स्थिति  में  लाया

 सभापति  सहोशय  :  श्री  आस्कर  फर्नान्डोज  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  अंग्रेजी  में  बोलें  क्योंकि  हमने  कार्यालय  को  पहले  सूचित  नहीं  किया  था  ।  आप
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 कृपया  अंग्रेजी  में  बोल  सकते  हैं  ।  हालांकि  कन्नड़  बहुत  ही  मधुर  भाषा  है  फिर  भी  मैं

 :  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  अंग्रेजी  में

 कही  आस्कर  फर्नास्डीज  :  दुभाषिया  आ  गये  हैं  ।  वह  पहले  से  ही  बाक्स  में

 मौजूद  हैं  ।  सभापति  देश  के  विकास  में  रेलवे  को  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका
 निभानी  है  ।  मेरे  विचार  से  देश  की  आर्थिक  स्थिति  और  रेलों  के  विकास  को  ध्यान  में
 रखना  ही  काफी  नहीं  है  |  हमें  अगले  एक  सौवर्षों  में  रेलों  के  विकास  के  लक्ष्य  को  ध्यान
 में  रखना  चाहिए  ।  मेरे  मित्र  मुकुल  वासनिक  कल  यह  कह  रहे  थे  कि  माननीय  रेल  मंत्री
 जिस  राज्य  के  हैं  उस  राज्य  में  रेलों  के  विकास  को  प्राथमिकता  पर  ऐसा  नहीं

 लोगों  का  ऐसा  ख्याल  है  कि  यदि  रेल  मंत्री  किसी  खास  प्रांत  का  हो  तो  उस  प्रांत
 में  रेलों  का  अच्छा-खासा  विकास  होगा  ।  पर  कम-से-कम  कर्नाटक  राज्य  के  मामले  में  तो
 ऐसा  नहीं  ही  है  ।  शायद  कर्नाटक  को  अन्य  किसी  भी  प्रांत  के  मुकाबले  ज्यादा  रेल  मंत्री
 देने  का  गौरव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 हमें  रेलों  के  विकास  के  लिए  करीब  एक  सौ  वर्षों  की  दीर्घावधि  योजना  बमानी
 चाहिए  ।  इससे  देश  के  समग्र  विकास  में  मदद  मिलेगी  तरह  से  हमें  यह  पता  रहेगा
 कि  नई  रेल  लाईनें  किन  राज्यों  में  बिछायी  जायेंगी  |  हमें  हर  राज्य  में  होने  वाले  रेल
 लाइनों  के  विद्युतीकरण  आदि  का  भी  पहले  से  ही  पता  ऐसी  योजना  सिर्फ
 कल्पना  की  बात  नहीं  बल्कि  यह  सच्चाई  है  |  इस  बारे  में  मेरी  सलाह  यह  है  कि  मई
 रेल  लाईनें  बिछाने  के  लिए  पहले  ही  जमीन  का  निर्धारण  कर  लिया  जाए  तथा  प्रस्ताबित
 रेल  लाईन  के  दोनों  ओर  वृक्ष  लगाये  यदि  ऐसा  किया  जायेगा  तो  जनता  उस  जमीन
 पर  मकान  नहीं  बनायेंगी  तथा  जमीन  को  खाली  करने  का  भी  सवाल  नहीं  उठेगा  ।  जनता
 भी  यह  जान  कर  खुश  होगी  कि  अब  ओऔद्योगिक  विकास  सड़कें  बनेंगी  तथा  पूलों  का
 निर्माण  होगा  ।  इस  तरह  से  निर्धारित  जमीन  को  जनता  को  नहीं  दिया  जाना
 यदि  इसे  दे  दिया  जाता  है  तो  उस  जमीन  को  फिर  वापस  लेने  के  लिए  सरकार  को  काफी
 घन  खर्च  करना  पड़ता  है|  कुछ  मामलों  में  तो  जमीन  वापस  लेने  के  लिए  मंत्रालय  को

 करोड़ों  रुपये  खर्च  करने  पड़े  हैं  ।

 रेलों  का  विकास  केंद्र  और  राज्य  सरकारों  की  संयुक्त  जिम्मेदारी  है  1  देश  के  तथा
 कई  अन्य  हिस्सों  में  सूखा  पड़  सकता  कुछ  हिस्सों  में  बाढ़  आ  सकती  कुछ  अन्य
 समस्‍यायें  भी  हो  सकती  हैं  ।  देश  हर  वर्ष  राहत  कार्यों  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  करता  है  ।
 यदि  इस  राशि  के  एक  हिस्से  को  रेलों  के  विकास  में  लगाया  जायें  तो  यह  ज्यादा  उपयोगी

 होगा  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कई  चीजों  के  भाड़े  में  वृद्धि  की  है  पर  उन्होंने  आवश्यक

 वस्तुओं  को  छोड़  दिया  है  ।  इसके  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  यहाँ  मैं
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करूंगा  किये  दूध  पर  भी  भाड़े  की  दरों  को  न  हमारे
 नेता  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  आज  हमारे  बीच  नहीं  उन्होंने  हमारी  पार्टी  के  चुनाव

 कन्नड  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  |
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 घोषणा  पत्र  में  यहू  स्पष्ट  किया  था  कि  यदि  कांग्रेस  सत्ता  में  आती  है  तो  साधारण  आदमी

 का  जीवन  ज्यादा  खुश  होगा  ।  अतः  मुझे  उम्मीद  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  संबंध

 में  जहूरी  कारंवाई

 बजहे  में  निजीकरण  की  भी  चर्चा  की  गयी  है  ।  यदि  इससे  सरकार  का  काफी  घन

 बचे  और  जनता  को  लाभ  हो  तो  यह  ठीक  है  ।  अन्यथा  मैं  खास  करके

 स्वच्छता  सेवाओं  के  निजीकरण  के  खिलाफ  हूँ  ।  इस  श्रेणी  के  सभी  कमंचारी  समाज  के

 पिछड़े  और  कमजोर  वर्गों  के  हैं  तथा  निजीकरण  से  उन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  स्थायी  काम

 या  बेहतर  वेतन  तो  उन्हें  अभी  भी  नहीं  मिलता  है  ।  अतः  यदि  रेलवे  इन  सेवाओं  को  अपने

 अधीन  रखे  तो  यह  बेहतर

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  था  कि  मेरे  प्रांत  से  कई  लोग  रेल  मंत्री  परन्तु  मुझे
 दुःख  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  कर्नाटक  में  रेलों  का  विकास  उस  अनुपात  में  नहीं

 हुआ  है  ।  मेरे  प्रांत  के  लोग  इस  कारण  काफी  हताश  है  ।

 51  करोड़  रु०  की  दक्विटी  पूंजी  की  मंजूरी  देने  के  लिए  महाराष्ट्र
 तथा  पूरै  देश  के  लोगों  की  ओर  से  मैं  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  मेरेਂ  लिए  वित्त  की

 मंजूरी  के  बजाये  योजना  का  पूरा  होना  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  कोकण  रेल  परियोजना  को  उसके  निर्धारित  समय  यानि  कि  वर्ष

 1994  की  समाप्ति  से  पहले  ही  पूरा  करवा  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  के  बारे  में  लोगों  के  मन
 में  कुछ  शंकायें  है  ।  अब  पर्याप्त  धन  राशि  मंजूर  की  गयी  है  ।  अगले  वर्ष  भी  कुछ  घन
 राशि  आबंटित  की  जा  सकती  है  परन्तु  लोग  सोचते  हैं  कि  इससे  परियोजना  के  पूरा  होने  के
 कार्य  को  गति  नहीं  अतः  अब  लगभग  300  करोड़  रुपये  के  रेलवे  बाँड  शीघ्र  जारी
 करना  अत्यावश्यक  हो  गया  है  ।  केवल  तभी  हम  जनता  के  मन  में  विश्वास  पैदा  कर  सकेंगे  ।

 इस  परियोजना  को  लाभकारी  बनाने  के  लिए  यातायात  सुविधाओं  के  साथ  साथ  माल

 की  दुलाई  का  भी  ख्याल  रखना

 हुबली  होते  हुए  होसपेट  से  अंकोला  तक  के  रेल  मार्ग  क ेविकास को  कोंकण  रेलवे  परियोजना
 के  अभिन्न  अंग  के  रूप  में  माना  जाना  अबਂ  लोह  अयस्क  को  मद्रास  पत्तन  में  भेजा  जा  रहा
 हैं  और  फिर  वहाँ  से  इसे  विदेशों  को  भेजा  जाता  इस  अयस्क  का  निर्यात  क/रवार  पत्तन  अथवा  मंगलोर
 पसन  से  भी  किया  जा  सकता  है  ।  इससे  धन  और  समय  की  काफी  बचत  अतः

 होसपेट  से  के  बीच  में  इस  मह॒त्वपर्ण  रेलमार्ग  का  तुरंत  पूरा  विकास  जाना
 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्मानीय  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  मैसूर  से  बंगलोर  के
 बीच  के  रेल  मागे  को  मीटर-गेज  रेल  लाईन  में  परिवर्तत  का  कारें  वर्ष  1992  की  समाप्ति
 तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  इस  आश्वासन  के  लिए  मैं  उनको  धव्यवाद  देता  हूँ  और  मुझे  उम्मीद

 है  कि  यह  सही  समय  पर  पूरा  हो

 कर्नाटक  के  लोगों  द्वारा  मौरज-मंगलोर  मीटर-गेज  लाइन  के  परिवर्तन  के  लिए  एक  लंबे
 समय  से  मांग  की  जा  रही  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  आग्रह  है  कि  वे  इस  कारयें
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 |  की  इसी  बजट  में  ही  सम्मिलित  कर  यदि  इस  बजट  मैं  इसे  शामिल  कर  पाता  उनके  लिए

 मुश्किल  हो  तो  मैं  चाहूँगा  कि  वे  इसे  अथले  वर्ष  के  बजट  में  शामिल  करने  का  आश्वासन

 मंगलौर  देश  की  एक  प्रमुख  बन्दरगाह  है  |  कोंकण  रेलवे  परियोजना  इस  बन्दरगाह  के
 लिये  वरदान  सिद्ध  हुई  बंगलौर  और  मंगलौर  के  बीच  मीटर-गेज  लाइन  है  ।  इसे
 शीघ्रातिशीक्र  बही  लाइन  में  बदला  जाना  है  ।  फ्लिहाल  मंगलौर  और  बंगलौर  के  ग्रीच

 राज्िकालीन  रेल  सेवा  है  |  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  दिवसकालीन  सेवा
 भी  प्रांभ  की  जाये  ।  तत्कालीन  माननीय  रेल  मंत्री  द्वारा  इस  आशय  का  एक  आश्वासन
 विया  गया  था  ।  मुझे  आशा  है  कि  यहू  कार्य  शीघ्र  कर  दिया  जायेगा  ।

 समय  की  कमी  के  कारण  में  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाना  में  केवल  यही  बाल

 दोहरा  रहा  हूँ  कि  कोंकण  रेलवे  परियोजना  को  ठीक  समय  १२  पूरा  कर  दिया  मंगलौर-उदीपी
 रेल  लाइन  बिछाने  का  कार्य  भी  यथाशीघ्र  पूरा  कर  दिया  जाये  ।

 मैं  वर्ष  1991-92  के  लिये  बहुत  अच्छा  रेल  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिये  माननौय
 रेल  मंत्री  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  के  प्रति  आभार  प्रकट  करता  हैं  ।

 इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  की  अनुमति  देने  के  लिये  मैं  आपका  धन्यवाद
 करता  हैं  और  इन  शब्दों  के  साथ  अपने  भाषण  को  समाप्त  करता

 सभापति  महोदय  :  ऐसे  अनेक  माननीय  सदस्य  हैं  जो  रेल  बजट  पर  बोलना
 अब  समय  बहुत  कम  इसलिये  मेरी  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अपील  है  कि  वे  पांच  या
 छः  मिनट  से  अधिक  समय  न  लें  ताकि  अधिकाधिक  माननीय  सदस्यों  को  अवसर  दिया जा  सके  ।

 )
 श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  सभापति  सर्वप्रथम  मैं  यह  अवश्य

 स्वीकार  करूंगा  कि  में  उन  लोगों  में  से  हूँ  जो  यह  विश्वास  करते  है  कि  रेल  मंत्र।लय  को  अस्तित्व
 में  बने  रहने  का कोई  अधिकार  नहीं  ......  .  . . . .  .  .  ।  यह  सरकारी  क्षेत्र
 के  एक  उपक्रम  से  अधिक  कुछ  नहीं  बेशक  सर्वाधिक  कर्मचारियों  वाला  यह  देश  का
 विशालतम  संगठन  है  ।  किसतु  मुझे  इसके  मंत्रलय  बने  रहने  का  कोई  कारण  या  ओचित्य
 नजर  नहीं  आता  ।  यह  जया  नीतिगत  निर्णय  लेता  है  ?  कोई  एक  ऐसा  रेल  प्राधिकरण
 अथवा  रेल  निगम  होना  ही  चाहिये  जो  लोक  हित  में  रेल  परिवहन  की  समस्याओं  से  निपटे
 और  वाणिस्यिक  उपकरण  के  रूप  जैसा  कि  यह  कार्य

 हालांकि  आज  यह  एक  मंत्रालय  है  और  आपके  समय  में  यह  एक  वाणिज्यिक  संगठन
 रेल  कर्मचारी  जो  परिसब्धियां  प्राप्त  कर  रहे  हैं  वे  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रमों  के

 साधारण  कोटि  के  कमंचारियों  से  बहुत  अधिक  हैं  ।  यह  विगत  व्यवस्था  के  अवशेष
 स्वरूप  यह  अतीत  की  पुमराबृति  जैसा  है  जब  रेलवे  एक  वाणिज्यिक  संगठन  का  और
 प्रत्येक  कर्मचारी  को  कतिपय  सुविधायें  और  विशेषाधिकार  दिये  गये  थे।अब  इस  मामले  की
 पुनरीक्षा  करने  का  समय  आ  गया  है  क्‍योंकि  ये  सुविधायें  रेलवे  द्वारा  देश  की  आम  जमता  को
 दी

 जा  रही  सुविधाओं  में  कटौती  करके  ही  दी  जा  रही  हैं  ।  मैंने  अक्सर  देखा  है  कि  बहुत
 कम  संख्या  में  उपलब्ध  प्रथम  श्रेणी  और  वातानुकूलित  श्रेणी-दों  के  डिब्बों  के  थात्रियों  में  बहुत
 निम्न  भ्रेणी  के  रेल  कर्मचारियों  का  अनुपात  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  अतः  मैं  मामतीय  मंत्री  भी
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 को  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  यदि  उनमें  ऐसा  करने  का  राजनीतिक  साहस  तो  उन्हें
 रेल  कमंचारियों  को  मिलने  वाले  अनुलाभों  को  कम  करके  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  कर्मचारियों
 के  समान  कर  देना  चाहिये--न  अधिक  ,  न  कम  ।

 दूसरा  पहलू  यह  है--निस्संदेह  माननीय  मंत्री  जी  इस  मामले  में  मुझसे  सहमत  नहीं
 होंगे--कि  रेलवे  एक  राज्य  के  भीतर  लगभग  एक  राज्य  के  समान  कार्य  कर  रहा  है  |  यह
 ने  केवल  रेलों  का  ही  संचालन  करता  यह  स्कूलों  को  भी  चलाता  अस्पतालों  को  भी  चलता

 कैटीन  और  किचन  चलाता  खेती  करता  वन  लगाता  है  और  भी  न  जाने  क्या
 क्या  करता  है  ।  मेरे  विचार  से  इन  सब  से  रेल  संगठत  की  कार्यकुशलता  में  कमी  आती

 है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  शासन  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है  कि  जिसमें  कार्यों  का

 युक्तिसंगत  वितरण  होना  स्कूल  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  ही  संचालित  किये
 जाने  चाहिये  भले  ही  अस्पतालों  की  सुविधायें  रेल  कर्मचारियों  को  प्रदान  की  जानी

 किन्तु  यदि  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  रखना  तो  उन्हें  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  के
 अधीन  ही  कार्य  करना  चाहिये  और  अन्य  मामलों  में  भी  ऐसा  ही  किया  जाना

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  दूसरा  सुझाव  यह  देता  चाहूंगा  कि  रेल  मंत्रालय  के  अनुषंगी
 और  गौण  कार्यकलापों  में  कमी  की  जानी  चाहिये  और  जहां  तक  संभव  हो  सके  रेल  विभाग
 अथवा  रेल  मंत्रालय  को  रेलों  के  संचालन  के  कार्य  तक  ही  सीमित  रखा  जाना  चाहिये
 जिसे  बेशक  वह  बहुत  अच्छी  तरह  से  नहीं  कर  रहा  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  लगभग  हमेशा
 ही  गाड़ियां  अनियमित  रूप  से  चलती  है  और  मेरे  विचार  से  इसका  एक  कारण  यह  है  कि
 मंत्रालय  का  ध्यान  बहुत  बड़े  क्षेत्र  में  बंटा  हुआ  इसलिये  इसे  फिर  से  अपना  ध्यान  देश
 की  रेलों  को  नियमित  रूप  से  और  कुशलतापूर्वक  चलाने  के  अपने  प्राथमिक  कर्तव्य  पर
 केन्द्रित  करना  होगा  ।

 मैं  तीसरी  बात  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  हर  वर्ष  रेल  के  यात्री  भाड़े  और  माल

 भाड़े  में  तदर्थ  आधार  पर  कुछ  वृद्धि  कर  देती  है  |  हमें  यह  नहीं  बताया  जाता  कि  यह
 वृद्धि  किस  आधार  पर  की  गई  है  ।  इसके  पीछे  जो  राजनीति  उसे  हम  समझते  हैं  ।  यदि
 कोई  कमजोर  सरकार  तो  वह  एक  हद  से  आगे  नहीं  किन्तु  यदि  कोई  मजबूत
 सरकार  तो  वह  यात्रियों  और  प्रयोक्ताओं  के  साथ  अधिक  निर्बाध  और  कठोरतापूर्वक
 खिलवाड़  कर  सकती  है  ।  किन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  यात्री  भाड़े  और  माल  भाड़े  की  दरें
 वैज्ञानिक  आधार  पर  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  क्‍योंकि  जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  था
 रेलों  को  वाणिज्यिक  आधार  पर  चलाया  जाना  चाहिये  ।  हम  माननीय  मंत्री  जी  से  यह
 जानना  चाहेंगे  कि  रेल  भाड़ों  के  मौजूदा  स्तर  का  और  बजट  में  उन्होंने  जिस  वृद्धि  का  सुझाव
 दिया  उसका  क्‍या  ओऔचित्य  है  ।  उन्होंने  हमें  यूनिट  लागत  नहीं  बताई  है  ।  उन्होंने  हमें
 यह  नहीं  बताया  कि  उन्होंने  ये  सुन्दर  आंकड़े  कैसे  तैयार

 हम  जानते  हैं  कि  जनसंख्या  बढ़ने  के  साथ-साथ  रेल  सुविधायें  कम  पड़ती  जा  रही
 रेलों  में  बेहद  छतों  पर  बैठे  डिब्बों  के  जोड़ों  पर  बैठे  यात्ी--ये  सब  आम  दृश्य
 हैं  ।  मेरे  विचार  से  इसका  एक  कारण  है  तथाकथित  आधुनिकीकरण  ।  मैं  इसे  रेल
 सेवा  को  समृद्ध  बे  के  योग्य  बनाया  जाना  कहूंगा  ।  रेलें  मुख्यतः  धनी  लोगों  की  सेवा  का
 माध्यम  बनती  जा  रही  है  ।
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 g  तभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  और  इस  सभा  को  यह
 सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  हमें  वातानुकूलित  डिब्बों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।
 आखिर  हम  सौ  सालों  से  बिना  वातानुकूलन  सुविधा  के  यात्रा  करते  आये  बेशक  भारतीय
 धनी  अफसर  और  रेल  करमंचारी  आम  जनता  की  तरह  सामान्य  सवारी  डिब्बों  में
 सफर  कर  सकते  हैं  ।  हमें  केवल  दो  श्रेणियों  रखनी  चाहिये--एक  कम  दूरी  की  यात्रा  के

 जिसमें  हर  यात्री  के  लिये  बैठते  के  स्थान  हों  और  दूसरा  लम्बी  दूरी  की  पूरी  रात्रि  की
 यात्राओं  के  लिये  जिसमें  सभी  यात्रियों  के  सोने  के  लिये  स्थान  हो  ।  इस  प्रकार  हमारे  पास

 केवल  दो  श्रेणियां  होगी--बैठने  की  व्यवस्था  युक्त  श्रेणी  और  सोने  की  सुविधा  युक्त
 श्रेणी  ।  भले  ही  यात्री  किसी  भी  स्तर  का  सुविधायें  एक  समान  ही  होंगी  ।

 मेरे  विचार  से  यदि  ऐसा  कर  लिया  तो  यदि  गाड़ियों  और  डिब्बों  की  संख्या
 यथावत  ही  रखी  तो  भी  इनमें  यात्रियों  की  यात्री  वहन  क्षमता  स्वतः  ही  बढ़
 जायेगी  ।  अब  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  अपने  पांचवे  सुझाव  के  संबंध  में  कहूंगा  ।  मुझे  लगता

 है  कि  यातायात  की  बहुलता  वाले  प्रमुख  स्टेशनों  की  संख्या  में  बृद्धि
 हो  रही  है  ।  पटना  ऐसे  ही  प्रमुख  स्टेशनों  में  से  एक  यह  महानगर  नहीं  है  किन्तु  यहां
 यात्रियों  का  यातायात  बहुत  बढ़  गया  है  जिसका  प्रवाह  सुबह  शहर  की  ओर  और  शाम  को

 शहर  से  बाहर  की  ओर  होता  है  ।  इसके  लिये  क्‍या  हम  रोजगार  देने  वाले  प्रमुख  स्थानों
 के  सभी  ओर  कुछ  दूरी  तक  जैसे  20  मील  की  दूरी  तक  की  एक  अलग  लाइन--एक
 समानान्तर  लाइन  नहीं  बिछा  सकते  ।  इस  रेलमार्ग  पर  लम्बी  दूरी  वाली  गाड़ियां  बिल्कुल  न
 चलाई  जायें  ।  इस  स्थानीय  यातायात  के  कारण  ही  रेलगाड़ियां  समय  पर  नहीं
 चल  पाती  हैं  और  देरी  होती  है  ।  स्थानीय  यातायात  सेही  दूर  जाने  वाले  यात्रियों
 को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  में  अड़चने  आती  हैं  ।  इसलिये  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  ऐसे
 प्रत्येक  शहर  के  जो  यातायात  का  प्रमुख  स्थान  बनता  जा  रहा  है  और  जहाँ  लोग
 भारी  संख्या  में  सुबह  आते  हैं  और  जहां  से  लोग  भारी  संख्या  में  शाम  को  बाहर  जाते

 वहां  से  क्षेत्र  की  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिये  एक  समान्‍्तर  रेल  लाइन  होनी  चाहिये  ।

 मैंने  यह  पाया  है  कि  रेलवे  में  खानपान  सेवाओं  का  स्तर  बहुत  ही  गिर  गया  है  ।
 खाना  बहुत  ही  घटिया  किस्म  का  होता  जा  रहा  है  ।  पता  नहीं  क्‍यों  थाली  व्यवस्था
 समाप्त  कर  दी  गई  ।  उसके  स्थान  पर  खाने  के  वितरण  की  यह  घटिया  व्यवस्था  शुरू  की
 गई--पता  मैं  इसका  वर्णन  कैसे  करूं--इसमें  आपको  कागज  की  परतवाले  अल्युमिनियम
 के  फोइल  दिये  जाते  है  ।  आप  से  खा  नहीं  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  सुझाव
 है  कि  वर्तमान  व्यवस्था  समाप्त  कर  दी  जानी  खासकर  इसलिये  ५  किचन  कार
 अभी  भी  गाड़ी  से  जुड़ी  रहती  इसे  अलग  नहीं  किया  गया  है  हालांकि  इसके  पीछेविषार

 यह  था  कि  यदि  आपको  कुछ  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  तैयार  खाना  मिलने  तो  कम
 से  कम  एक  और  सवारी  डिब्बा  आपको  उपलब्ध  हो  सकेगा  और  उसका  यात्रियों  को  ढोने  के
 लिये  उपयोग  फिया  जा  सकेगा  नहीं  है  ।  इसलिये  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  हम  फिर
 से  पुरानी  व्यवस्था  को  अपना  लें  और  खानपान  सेवाओं  में  सुधार  करें  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  बहुत  बात  की  जाती
 मैं  माननीय  मंत्रीजी  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  खासकर  रेलबै  में  भर्ती  के  मामले  रेल  बोर्ड
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 के  कार्यकरण  में  भ्रष्टाचार  की  दुरग्गन्ध  असहनीय  हो  गई  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  अब  तो
 माननीय  मंत्री  जी  और  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  और  ऐसी  पद्धतियां
 तैयार  करनी  चाहिये  जिनसे  कि  भर्ती  और  बुकिंग  में  भ्रष्टाचार  को  न्यूनतम  किया  जा
 इसका  एक  उपाय  तो  यह  होगा  कि  लिपिकीय  कमंचारियों  की  भर्ती  का  कार्य  उपयुक्त
 प्राधिकरणों  को  अन्तरित  कर  दिया  जाये  और  रेल  आयोग  द्वारा  केवल  तकनीकी  कर्मचारियों
 की  ही  भर्ती  की  जाये  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  प्रत्येक  श्रेणी  की  संभावित  रिक्तियों  और
 परीक्षा  की  योजना  की  अग्रिम  रूप  से  घोषणा  अवश्य  कर  दी  जानी  चाहिये  और  लिखित
 परीक्षाਂ  और  साक्षात्कार  में  उम्मीदवारों  को  प्राप्त  हुये  अंक  प्रकाशित  किये  जायें  और  यह
 महत्वपूर्ण  सूचना  प्रत्येक  उम्मीदवार  तक  पहुंचाई  जाये  ।

 मैं  रेलवे  की  भूमि  के  बारे  में  एक  और  बात  कहना  मैंने  देश  के  एक  भाग  से

 दूसरे  भाग  तक  कीं  यात्राओं  के  दौरान  यह  देखा  है  कि  रेलवे  की  बहुत  सारी  जमीन  अप्रयुक्त
 और  खाली  पड़ी  है  ।  सामान्यतया  हमारे  देश  में  गहन  खेती  नहीं  की  जाती  ।  मेरा  यह

 सुझाव  है  कि  जो  भूमि  रेलवे  के  तात्कालिक  उपयोग  की  नहीं  भले  ही  उसका  कब्जा
 और  स्वामित्व  रेलवे  के  पास  उसे  ठीक  रेल  की  पटरी  याने  निकटतम  व्यावाहिक
 सीमा  तक  बागवानी  और  वानिकी  के  लिये  आस  पड़ोस  के  किसानों  को  दे  दिया
 जाये  तब  वह  भूमि  बेकार  नहीं  पड़ी  रहेगी  और  इससे  देश  की  कृषि  उपज  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र--किशनगंज  के  बारे  जो  कटिहार  और  नई  जलपाईगुड़ी  के
 बीच  स्थित  एक  कहना  चाहूंगा  ।  कटिहार  और  नई  जलपाईगुड़ी  के  बीच  एक
 नई  रेल  लाइन  बिछाई  जाये  ।  मुझे  आशा  है  कि  इससे  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।  इस  बीच
 माननीय  मंत्री  दिल्‍ली  से  केवल  कटिहार  तक  जाने  वाली  गाड़ियों  को  नई  जलपाईगुड़ी  तक

 बढ़ाने  पर  विचार  करें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सभा  में  महानन्दा  एक्सप्रैस  को  कटिहार  से
 ठीक  नई  जलपाइगुड़ी  तक  बढ़ाने  का  आश्वासन  दिया  गया  था  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया

 अन्त  में  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  रेल  दुर्घटनाओं  में  कमी  करने  के  लिये

 प्रोत्साहनों  और  दण्ड  की  व्यवस्था  अवश्य  प्रारंभ  की  जाये  ।  हाल  में  बहुत  सी  दुर्घटनायें
 हुई  हैं  जो  स्पष्ट  तौर  पर  मानवीय  चूकों  के  कारण  हुई  ।  मानवीय  चूकों  को  समाप्त  करने
 फे  लिये  एक  ओर  तो  ओत्साहनों  और  पुरस्कारों  की  कारगर  व्यवस्था  होनी  दूसरी
 ओर  अथंदण्ड  और  सजा  की  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये  और  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री
 जी  इस  स्थिति  पर  विचार  करें  ।

 मैं  अवसर  दिये  जाने  के  लिये  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता  हूं  और  माननीय
 मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  मेरे  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  पर  विचार

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मैं  उन  माननीय  सदस्यों
 का  धन्यवाद  करता  हूँ  जिन्होंने  शनिवार  को  और  आज  रेल  बजट  सम्बन्धी  चर्चा  में  भाग
 लिया  और  बहुत  उपयोगी  सुझाव  भाग  लेने  के  लिये  उनका  धन्यवाद  करते  हुए  मैं
 मासनीय  सदस्यों  द्वारा  कही  गई  कुछ  बातों  पर  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।

 रेलबे  माल  और  यात्रियों  के  परिवहन  के  रूप  में  राष्ट्र  के  जीवन  में  महत्वपूर्ण
 भूमिका  तिभाती  है  ।  तथापि  हम  सभी  इस  तथ्य  से  चिंतित  हैं  कि  यात्री  गाड़ियों  कौ
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 समयबद्धता  सन्‍्तोषजनक  नहीं  हैं  ।  हमने  इस  मुद्दे  को  हमने  कड़ा  निदेश
 दिया  है  और  हम  नजर  रखे  हुए  हैं  और  बजट  भाषण  में  इस  बात  का  उल्लेख  भी  किया
 गया  है  कि  अब  उनकी  समयबद्धता  में  धीरे-धीरे  सुधार  ही  रहा  है  ।  तथापि  अभी  ऐसी
 स्थिति  नहीं  आई  है  जिससे  संतुष्ट  हुआ  जा  किन्तु  हमें  गाड़ियों  की  समयवद्धता  में
 और  अधिक  सुधार  करने  के  लिये  अवश्य  ही  भरसक  प्रयास  करने  गाड़ियां  इतनी
 समयबद्ध  हो  जानी  चाहियें  कि  यात्रियों  को  अनावश्यक  कठिनाइयां  न  हो  ।

 सरकार  गाड़ियों  की  समयबद्धता  के  अतिरिक्त  यात्रियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  कराने
 के  लिए  भी  बहुत  उत्सुक  है  ।  सुरक्षा  के  बारे  में  बात  करते  समय  कुछ  सदस्यों  ने  यह  भी

 कहा  कि  हमें  दुघेटनाओं  और  अन्य  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  बेशक  भारतीय
 रेलों  में  दुर्घताओं  के  रूख  में  कमी  आ  रही  है  |  फिर  भी  हम  इतने  से  ही  संतुष्ट
 नहीं  हो  सकते  ।  हमें  दुर्घटनाओं  को  रोकना  है  और  इसके  लिये  कुछ  माननीय  चूकों  को  भी
 रोकना  होगा  और  जो  लोग  सुरक्षा  के  लिये  जिम्मेदार  उन्हें  सलाह  देदी  गई  है  ।  उन्हें
 मानवीय  चूकों  को  रोकने  के  लिये  प्रशिक्षित  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  सुरक्षा  का  संबंध  भारतीय  रेलों  में  सुरक्षा  व्यवस्था  राज्य
 सरकारों  पर  भी  निर्भर  है  क्‍योंकि  कानून  और  व्यवस्था  की  देखभाल  राज्य  सरकारों  को

 ही  करनी  होती  है  ।  फिर  भी  रेलवे  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  सुरक्षा  करमियों  की  तथा  अन्य
 प्रकार  की  व्यवस्थारं  भी  करता  है  ।

 इस  प्रकार  वर्तमान  सरकार  यह  सुनिश्चित  कराने  के  लिये  कि  रेलों  की

 बद्धता  बनाई  रखी  जाये  और  संरक्षा  तथा  सुरेक्षा  का  कार्य  भी  भली  भांति  किया  वृढ़
 विश्वास  से  आगे  बढ़  रही  है  ।

 जैसा  कि  हम  सभी  अनुभव  करते  आये  बहुत  समय  से  और  अभी  भी  कर्मचारियों

 द्वारा  आरक्षण  का  कार्य  हाथोंसे  किया  जाना  भारतीय  रेलों  के  गरीब  यात्रियों  के  लियेएक
 समस्या  है  ।  अतः  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  बहुत  पहले  1980  में  ही  प्रधान  मंत्री

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  दूरदृष्टतापूवंक  कम्प्यूटर  से  यात्रियों  के  लिये  आरक्षण  की  व्यवस्था

 को  अपनाना  स्वीकार  किया  इस  तरह  पह  परियोजना  शुरू  की  गई  और  अब  हर  किसी

 को  यह  जानकर  खुशी  होनी  चाहिये  कि  मद्रास  और  हैदराबाद  में

 आरक्षण  के  लिये  कम्प्यूटर  उपलब्ध  हैं  ।  इनके  अतिरिक्त  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  में

 ये  परियोजनायें  शुरू  की  जा  रही  हैं  ।  मौजूदा  बजट  में  भी  कुछ  स्टेशनों  को  शामिल  किया

 गया  है  ।  वेस्टेशन  तिरूचिरापल्ली

 और  सूरत  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इत  सभी  परियोजताओं  के  सभय्र  पर  पूरा  हो  &  जाने  पर

 हम  70  प्रतिशत  यात्रियों  के  लिये  कम्प्यूटरों  से  आरक्षण  कर  मुझे  कम्प्यूटरीकरण
 की  आवश्यकता  पर  अधिक  जोर  देने  की  जरुरत  नहीं  क्योंकि  आधुनिक  विश्व  में  यह  उचित

 प्रशासन  और  अन्य  सम्बद्ध  कार्यों  के  लिये  आवश्य  हो  गया

 हम  माल  ढोने  के  लिये  एक  परीक्षणात्मक  कार्यक्रम  भी  शुरू  कर  रहे  हैं  ।  यह  इस

 वर्ष  के  अंत  तक  शुरू  हो  जायेगा  ।  कम्प्यूटरीकरण  के  विषय  में  बोलते  हुये  मैं  श्री  राजीव

 शांधी  को  नहीं  भूल  सकता  जिन्होंने  न  केवल  भारतीय  रेल  में  कम्प्यूटरीकरण  व्यवस्था  लाने
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 के  बल्कि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  द्वारा  भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  की  प्रगति  के  लिये

 कार्य  किया  ।  अतः  भारतीय  रेलवे  में  कम्प्यूटरीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  मैं  एक  बार
 फिर  श्री  राजीव  गांधी  को  उनकी  दूरदर्शिता  के  लिये  सलाम  करता  हूँ  ।  मुझे  आशा  हैकि
 10  वर्षों  के  अन्दर  माल-भाड़ा  प्रक्रिया  सूचना  प्रणाली  का  भी  कम्प्यूटरीकरण  कर  दिया

 जाएगा  ।  जहां  तक  यात्रियों  के  आरक्षण  का  सम्बन्ध  यह  पांच  अथवा  वर्षों  में
 कर  दिया  जाएंगा  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  राम  नाईक  ने  कम्प्यूटरीकरण  के  बारे  में  बोलते  हुए
 बोरीविली  में  कम्प्यूटरीकरण  के  बारे  में  पूछा  है  ।  मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  कार्य
 चल  रहा  है  तथा  इस  वर्ष  दिसम्बर  से  पहले  यह  सुविधा  उपलब्ध  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 इस  सभा  के  माध्यम  से  मैं  लोगों  से  भारतीय  रेल  में  बिना  टिकट  यात्रा  ने
 करने  की  अपील  करना  चाहता  उन्हें  देशभक्त  बनना  चाहिए  और  इसलिए  किसी  को  भी
 बिना  टिकट  यात्रा  नहीं  करनी  क्‍योंकि  यहु  अपराध  है  |  अब  हमनें  बिना  टिकट
 यात्रा  करने  पर  जुर्मने  को  10  रुपए  से  बढ़ाकर  50  रूपए  कर  दिया  है  ।  ये  सभी  बातें
 गौण  हैं  ।  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  नागरिकों  को  जागरूक  रहना  चाहिए  और  यदि
 सी  बात  के  लिए  लोग  इस  प्रकार  के  कार्य  करेंगे  तो  इससे  भारतीय  रेल  की  कार्यात्मक
 निष्ठा  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  वर्ष  1990-91  में  हमनें  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों
 से  रुपए  की  धनराशि  वसूल  की  जबकि  पिछले  वर्ष  23  करोड़  रुपए  की  धनराशि

 वसूल  की  गई  थी  ।  फिर  बिना  टिकट  यात्रा  वास्तविक  रूप  से  टिकट  लेकर  यात्रा  करने
 वाले  यात्रियों  के  लिए  बाधा  भी  उत्पन्न  करदी  क्‍योंकि  बिना  टिकट  वाले  यात्री  रेल
 में  चढ़  जाते  हैं  और  टिकट  वाले  यात्रियों  की  सीठों  पर  बैठ  जाते

 श्री  अमल  दत्त  :  आपको  इस  बात  का  कोई  अनुमान  नहीं  है  कि  बिना  टिकट
 यात्रा  करने  से  भारतीय  रेल  को  कितनी  धनराशि  का  नुकसान  होता  किसी  को  भी  इस  बारे  में

 कुख  पता  नहीं  इस  बारे  में  कभी  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  मैं  यही  बात  कह  रहा  हूँ  ।  यदि  रेल  विभाग  ने  एक  वर्ष  में  34  करोड़  रुपए  की

 बसूली  की  तो  यह  और  अधिक  होनी  चाहिए  ।

 श्रो  अमल  दत्त  :  ऐसा  न  यहां  होता  है  न  ही  बहां  ।  आपको  यात्रियों  से  करोड़ों  रुपए  प्राप्त  होते
 बिना  टिकट  यात्रा  करने  से  कितनी  धनराशि  का  नुकसान  होता  यह  250  करोड़  300

 करोड़  रुपए  अथवा  हजारों  करोड़  रुपए  भी  हो  सकता  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  आप  यह  स्पष्ट
 करें  कि  ऐसा  क्‍यों  हुआ  है  कि  भारतीय  रेलवे  ने  कोई  सर्वेक्षण  भी  नहीं  ताकि  हम  बिना  टिकट
 यात्रा  करने  से  रेलवें  को  होने  वाले  नुकसान  के  बारे  में  कुछ  हृद  तक  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते  ।  मैंने
 स्वयं  इस  प्रश्न  को  अनेक  रेल  मंत्रियों  के साथ  उठाया  है  परन्तु  किसी  भी  मंत्री  न ेअब  तक  कोई  कारगर
 कदम  नहीं  उठाए  ।

 भ्री  मह्लिकाजुन  :  यदि  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  वास्तव  में  क्या  किया
 गया  है  ।  हम  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  ।

 हम  इस  मुददे  पर  अधिक  जोर  देंगे  कि  बिसा  टिकट  यात्रा  करने  वालों  के  विरूद्ध  अभियाम  चलाये

 जायेंगे  और  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  बिना  टिकट  याता  करने  वालों  की  संख्या  में  कमी  आए  तथा
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 अधिक  धनराशि  की  वसूली  की  जाए  तथा  टिकटों  की  विक्री  भी  बढेंगी  ।  इससे  भारतीय  रेल  को  अप्रत्यक्ष
 राजस्व  की  प्राप्ति  होती  है  ।

 अपने  भाषण के  प्रारम्भ  में  माननीय  सदस्य  श्री  अन्ना  जोशी  ने  विद्युतीकरण  पर  बल  दिया  था  ।
 सरकार  इस  बारे  में  बहुत  सचेत  है  कि  भारतीय  रेल  में  ऊर्जा  संरक्षण  तथा  अन्य  अनेक  कारणों  से
 करण  अत्यन्त  आवश्यक  जैसा  कि  हम  सब  जानते  हैं  पहले  ही  10083  3  कि०  मी०  रेलमार्ग  का  विद्युती+
 करण  करःदिया  गया  हैं  तथा  आठवीं  योजना  में  3000  कि०मी०  मार्ग  का  और  विद्युतीकरण  करने  का

 हमारा  प्रस्ताव  है  ।

 अब  माननीय  श्री  जाजे  जो  मेरे  मित्र  भी  यहां  उपस्थित  नहीं  मैं  अभी  भी

 यह  महसूस  करता  हूँ  कि  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  मुझे  अवश्य  ही  उसका  उल्लेख  करना  चाहिए  ।

 उन्होंने  यह  बताया  कि  चलस्टाक  पर  पिछले  वर्ष  किए  गए  680  करोड़  रुपए  के  आबंटन  की  तुलना  में
 इस  वर्ष  केवल  607  करोड़  रुपए  की  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ।  यहां  मैं  इस  सम्मानित  सभा  के  ध्यान
 में  यह  बात  लाना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  यहां  भारतीय  रेल  वित्त  निगम  इस  यह  निगम  1500

 करोड़  रुपए  के  बाँड  जारी  कर  रहा  भारतीय  रेल  द्वारा  यह  नीति  निर्धारित  की  गई  है  कि  भारतीय
 रेल  वित्त  निगम  द्वारा  प्रदान  की  गई  सारी  पूंजी  चल-स्टॉक  पर  लगाई  इस  प्रकार  607  करोड़
 रुपए  में  1500  करोड़  रुपए  जोड़  देने  स ेयह  धनराशि  2107  करोड़  रुपए  हो  जाती  पिछले  वर्ष  यह
 यह  धनराशि  केवलਂ  1850  करोड़  रुपए  थी  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  माननीय  रेल  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  बजट  भाषण  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि
 रेल  बाँडों  को  जारी  करके  एकत्र  की  गई  1500  करोड़  रुपए  की  सारी  धनराशि  चल-स्टॉक  पर  ही  खर्च
 की  जाएगी  ।

 श्रोमल्लिकार्जुन  :  मैं  अभी  संसद  के  समक्ष  यह  वचन  देता  हूँ  ।  यदि  बजट  भाषण  में  यह  नहीं  बताया
 गया  तो  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।  भारतीय  रेल  वित्त  निगम  द्वारा  एकत्र  की  गई  सारी  धनराशि
 स्टॉक  पर  लगाई  जाएगी  ।

 शो  दाऊ  दवाल  जोशी  :  सभापति  यह  नीतिगत  मामला  मंत्रीजी  को
 निश्चित  संसद  को  बताना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  वे  अभी  बता  रहे  हैं  ।

 शो  दाऊ  दवाल  ओशो  :  अभी  बता  रहे  उस  समय  क्यों  नहीं  बताया  ।

 |
 भरी  मल्लिकार्जुन  :  वास्तवि+  स्थिति  यह  है  कि  चालू  वर्ष  मे  भारतीय  रेल  ने  चल-स्टाक  के  लिए

 2107  करोड़  रुपए  की  कुल  धनराशि  प्रवान  की  विशेष  रूप  से  हमारी  उत्पादन  इकाइयां  अच्छे  ढंग
 से  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 ह

 बितरंजन  लोकोमोटिव  वक्‍स  ने  पिछले  वर्ष  110  इंजिन  बनाए  पिछले  वर्ष  इससे  40  करोड़

 रुपए  की  लागत  से  147  डीजल  के  इंजन  बनाए  थे  ।

 इंटीग्रल  कोच  फैक्टरी  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  है  ।
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 कपूरथला  रेलवे  कोच  फैक्ट्री  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  600  सवारी  डिब्बे  बनाने  का  रिकार्ड
 उत्पादन  किया  है  जो  हमारे  अनुमान  और  उम्मीद  से  कहीं  अधिक  है  ।  इसी  कारण  हम  इन  उत्पादन  एकको
 में  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  को  भी  प्रोत्साहित  करते  अन्यथा  भी  रेल  करंचारी  अपनी  सतकंता
 और  कत्तेंव्य  के  प्रति  जागरक  रहने  के  लिए  प्रशंसा  के  पात  हैं  ।

 ह  इसी  प्रकार  हमारा  चल-स्टॉक  के  बारे  में  विचार  इस  सबके  भारतीय  रेल  में
 क्षित  चल-स्टाक  की  कमी  भविष्य  में  हमें  भारतीय  रेल  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  अभिनव  परिवर्तनों
 के  साथ  इसका  ध्यान  रखना  है  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  जार्ज  फर्नान्‍डीस  ने  कमंचारियों  के  क्वार्टरों  के  बारे  में  उल्लेख  किया

 उन्होंने  यहुं  उल्लेख  किया  है  कि  40  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  इस  बजट  में  कमंचारियों  के
 क्वार्टरों  के  लिए  लगभग  38  करोड़  रुपए  की  धनराशि  आबंटित  की  इस  सम्बन्ध  में  मुझें  यह
 बताना  है  कि  इसके  लिए  भारतीय  रेल  कल्याण  संगठन  पिछले  वर्ष  भारतीय  रेल  कल्याण  संगठन  को

 मूल  पूंजी  के  रूप  में  8  करोड़  रुपए  दिए  गए  यह  संगठन  रेल  कर्मचारियों  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण
 करने  तथा  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  कार्य  कर  रहा  पिछले  वर्ष  इस  विशिष्ट  संगठन  को  मूल  पूंजी  के
 रूप  में  8  करोड़  रुपए  दिए  गए  इस  प्रकार  यह  बढ़कर  40  करोड़  रुपए  हो  गई  इस  समय  भी
 भारतीय  रेल  कल्याण  संगठन  को  अस्थायी  रूप  से  लगभग  10  करोड़  रुपए  दिए  गए  यह  संगठन

 सहयोग  से  कार्य  कर  रहा  है  और  इस  तरह  रेलवे  इस  संगठन  सम्बद्ध  रहा  है  ।

 सभापति  सहोदय  :  यहू  10  करोड़  रुपए  38  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त

 श्री  सल्किलार्जुन  :  हां  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उपरि  पुलों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।
 माननीय  सदस्यों  द्वारा  सभी  राज्यों  में  अनेक  उपरिपुलों  की  मांग  की  गई  है  और  इन्हें  व्यावहारिक  रूप
 देता  है  ।  मुझे  यहां  इस  बारे  में  उल्लेख  करना  जहां  तक  सड़क  पर  उपरिपुलों  का  सम्बन्ध

 राज्य  सरकार  को  अनुमानित  लागत  का  50%  लेना  होता  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध
 करता  हूँ  जो  राज्य  सरकारों  के  साथ  सड़क  के  उपरिपुलों  के  मामले  को  उठाने  के  इच्छुक  जहां  तक
 रेलवे  का  सम्बन्ध  हमें  अन्य  50%  हिस्सा  देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 श्री  ध्मपाल  सिंह  मलिक  ने  हरियाणा  में  सड़कों  पर  उपरिपुलों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  यह
 मामला  राज्य  सरकार  के  पास  विचाराधीन  पड़ा  जैसे  ही  यह  मामला  सुलझ  रेल  विभाग
 को  आगे  कार्यवाही  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 माननीय  सदस्य  और  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  अमल  दत्त  जी  ने  अनेक  मामलों  का  उल्लेख  किया  हैं  ।

 उन्होंने  अनुसन्धान  पर  अधिक  बल  दिया  है  और  यह  भी  कहा  है  कि  अनुसन्धान  कार्यों  के  लिए
 5  करोड़  रु०  की  धनराशि  का  आबंटन  अपर्याप्त  हमारे  यहां  आर०  डी०  एस०  ओ०  संगठन  है  ।

 यह  संगठन  निश्चय  ही  अच्छा  कार्य  कर  रहा  श्री  अमल  दत्त  जी  ने  लगभग  5  करोड़  ०  के  बारे  में
 उल्लेख  किया  यह  5  करोड़  रुपए  परन्तु  सिफे  बजट  में  हमने  21  करोड़  रुपए  आवर्ती  व्यय  के  लिए
 निर्धारित  किए  अनुसन्धान  एक  मूलकारक  जिसे  हमें  बढ़ावा  देना

 2.00  मसण्प०
 अब  वह  नई  परियोजनाएं  बना  रहे  हैं  और  मैं  यह  उद्धृत  करता  हूँ  :

 ४५५५०:  औद्योगिकी  विकास  योजना  आर०  डी०  एस०  ओ०  द्वारा  तैयार  की  गई  हैं
 इस  योजना  के  अन्तगंत  280  करोड़  रुपए  के  पूंजी  निवेश  की  परिकल्पना  की  गई  हसमें  विकसित
 देशों  के  बराबर  आने  के  लिए  देश  में  रेल  प्रौद्योगिकी  के  विकास  का  प्रस्ताव  .  .  ”
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 अअन्‍»भ«न्‍न्‍«बक्न्‍

 «...  अतः  हम  इन  सब  बातों  के  बारे  में  जागरूक  हमने  अनुसंधान  कार्य  के  विस्तार  तथा

 अनुसन्धान  इंजीनियरों  तथा  अन्य  लोगों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  आवश्यक  अपेक्षित  कदम
 उठाए  हैं  ।

 हमारे  सामने  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद॒दा  ऊर्जा  के  संरक्षण  के  बारे  में  किसी  भी  हालत  में

 हम  सन  2000  अन्त  तक  वाष्प  इंजन  समाप्त  कर  यह  प्रश्न  माननीय  श्री  रामेया  द्वारा  भी  उठाया
 गया  उन्होंने  कहा  था  कि  हमें  वाष्प  इंजन  हटा  देने  यहू  एक  निर्धारित  नोति  परन्तु
 इसके  साथ  ही  हम  विद्युत  इंजत  और  डीजल  इंजन  पर  अधिक  ध्यान  दे  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  ऊर्जा
 का  संरक्षण  होगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  श्री  अयूयूब  खां  ने  एक  बहुत  अच्छा  मुद्दा  उठाया  है  कि  विज्ञान  और
 गिकी  की  प्रगति  के  परिप्रेक्ष्य  में  हमारे  यहां  ड्राइवर  और  कन्ट्रोल  रुम  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित
 करने  की  पद्धति  क्‍यों  नहीं  भारतीय  रेलबे  में  इस  बारे  में  कार्य  किया  जा  रहा  है  और  जल्दी  ही
 विद्युतीकृत  सेक्शन  जैसे  जो  हावड़ा-मुम्बई  मार्ग  पर  दिल्ली-मद्रास  मार्ग  पर
 इटारसी  के  बीच  तथा  इटारसी-भुसावल  के  जो  दिलली-मुम्बई  मार्ग  पर  जो  लगभग  862
 कि०  मी०  की  दूरी  पर  इसे  शुरू  किया  इस  तरह  से  ड्राइवर  और  कन्ट्रोल  रूप  के  बीच
 सम्पर्क  स्थापित  हो  सकेगा  ।  इसके  साथ  ही  साथ  दिलली-हावड़ा  राजधानी  मार्ग  पर  750  कि०  मी०
 की  दूरी  के  दिल्ली-मुगलसराय  सेक्शन  के  कार्य  की  भी  स्वीकृति  दी  गई  हम  दूर  संचार  की  प्रगति
 तथा  इसके  अन्य  वैज्ञानिक  पहलूओं  से  लाभ  उठाने  का  प्रयास  कर रहे  हैं  ।

 एक  अन्य  माननीय  सदस्य  श्री  श्रीधर  ने  इच्छा  व्यक्त  की  कि  विल्लुपुरम-मदुर  सेक्शन  के
 करण  का  कार्य  शुरू  किया  जाना  यह  यातायात  की  अधिकता  और  अन्य  कारणों  से  सम्भव  नहीं

 .  .  .

 माननीय  सदस्य  श्री  अथ्यूब  खां  ने  पुनः  इच्छा  व्यक्त  की  कि  दिल्ली-अहमदाबाद  लाइन  को
 बदला  यह  सधन  मुख्य  मार्ग  है  जो  वास्तव  में  बहुत  अच्छे  ठंग  से  कार्य  कर  रहा  है  और  यदि  हम
 इसे  बदलेंगे  तो इसके  लिए  अत्यधिक  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता  जिससे  मीटर  गेज  मार्ग  भी
 व्यस्त  क्योंकि  इसके  साथ  विभिन्‍न  मार्ग  जुड़े  हुए  हैं  ।

 क्री  सृरज  मण्डल  आपकी  कांस्टीटवेंसी  में  शताब्दी  एक्सप्रेस  जाएगी  या  नहीं  ?

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  वह  मेरी  कांस्टीट्वेंसी  स ेनिकल  कर  आपकी  कांस्टीट्वेंसी  में  पहुँच  जाएगी  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  मैं  चाहता  हूँ  कि  सरकार  यह  स्पष्ट  करें  कि  क्या  वह  इस  बारे  में  निश्चित

 दृष्टिकोण  आपनायेंगी  अथवा  क्‍या  वह  सभी  स्थानों  पर  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने
 जा  रही  है  अथवा  क्‍या  वह  इसे  छोड़  रही  है  अथवा  क्या  वह  मीटर  गेज  लाइन  को  उन्नत  कर  रही  है  अथवा

 क्या  वह  लाइनों  को  बदलने  के  कार्य  को  बिल्कुल  ही  बन्द  कर  रही  सरकार  को  इस  बारे  में  एक  नीति

 सम्बन्ध  निर्णय  चाहिए  ।  इसे  और  आगे  के  लिए  स्थगित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वह  इस  बारे  में

 कुछ  नहीं  कह  रही  है  ।

 थी  मल्लिकार्जुन  :  जहां  तक  मीटर  गेज  लाइन  का  सम्बर्ध्न  उदाहरण  के
 मदाबाद  मीटर  गेज  लाइन  को  उत्ननत  किया  गया
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 भो  शिव  चरण  माथुर  :  इस  प्रकार  लाइन  का  उन्नत  करना  वैकल्पिक  रूप  से

 लाइन  बदलने  के  कार्य  का  स्थान  कैसे  ले  सकता  है  ।

 श्री  मल्लकार्नुन  :  इस  दोनों  को  मिलाकर  एक  नहीं  किया  लाइन  बदलने  का  कार्य
 अलग  गाड़ेयों  की  गति  को  बढाने  के  लिए  इन  लाइनों  को  उन्‍नत  किया  गया  )

 श्री  शिवसरण  माथुर  :  यदि  यह  गाड़ियों  की  गति  को  बढाने  के  लिए  किया  जाता  है  तो  यह  ठीक  है  ।

 परन्तु  इन  लाइनों  को  उन्‍नत  कर  देने  से  लाइनों  को  बदलने  फा  कार्य  पूरा  नहीं  हो  सकता  ।

 श्री  सल्लिकार्जुन  :  यही  बात  मैं  कह  रहा  हूँ  ।  यह  दिल्ली-अहमदाबाद  सेक्शन  को  बदलने  का

 यह  विकल्प  नहीं  )

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  सभापति  दिल्ली-अहमदाबाद  मीटर  गेज  को  ब्राड
 गेज  में  परिवर्तन  की  बात  सरकार  वर्षों  से कह  रही  लेकिन  उसके  बाद  भी  कन्वर्जन  या  अपग्रेडेशन  का
 काम  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।

 सभापति  महोदय  :  दिल्ली-अहमदाबाद  के  बारे  में  ही  कह  रहे  आप  कृपया  इन्टरप्ट  न  करें  ।

 प्रो०  रासा  सिह  राखत  :  इस  मांग  को  हम  निरन्तर  उठाते  रहे  ,  .  .  .  .  .  .  .

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  आमान  परिवतंन  तथा  24  नई  लाइनों  का  कार्य  चल  रहा  इस  इस
 कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  3500  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  ।  धनराशि  की  कमी  को  देखते  हुए
 हमें  ऐसा  निर्णय  लेना  पडा  सरकार  को  मीटर  गेज  लाइनों  को  मजबूत  बनाना  है  ।

 )

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  दिल्‍्ली-अहमदाबाद  मीटरगेज  डबल  कब  तक  हो

 ]
 सप्मापति  सहोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  यह  प्रश्न  काल  नहीं  है  ।

 >  )
 श्री  अमल  दत्स  :  क्या  यह  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  है  कि आप  लाइनों  का  उन्नत  कर  रहे  हैं  और  लाइनों

 को  बदल  नहीं  रहे  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  डालें  |  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठिए  ।

 )
 भओो  मल्लिकार्जुन  :  कल  मंत्री  महोदय  द्वारा  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया

 श्री  श्रीधरण  ने  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  चेगलपेट-मदुरै  सेक्शन  को  दोहरा  किया
 यातायात  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  रेल  लाइनों  को  दोहरा  किया  जाता  है  अधिक  यातायात  तथा

 संतृप्स  सेक्‍्शनों  की  रेल  लाइनों  को  दोहरा  करने  के  कार्य  को  प्रायमिकता  दी  जाती  इस  समय  इस
 सेबशन  के  यातायात  को  देखते  हुए  इसे  दोहरा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  जब  कभी  इस  बात  कौ
 आवश्यकता  तो  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ।
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 जहां  तक  करूर--डिडिंगल  परियोजमा  के  लिए  और  अधिक  धनराशि  दिए  जाने  का  सम्बन्ध
 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष  के  बजट  में  18  करोड़  रुपए  की  पर्याप्त  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 है  ।  )

 श्री  अन्बारासु  इरा  :  यह  बहुत  ही  कम  धनराशि  यह  परियोजना  पिछले  15
 वर्षों  से  लम्बित  पड़ी  जब  पिछले  सदस्य  श्री  के  ० डी०  कोंयघडारमन  वहां  तो  वह  बहुत  समय  तक
 इस  परियोजना  के  लिए  संघर्ष  करते  रहे  और  अब  आप  इस  परियोजना  के  लिए  इतनी  कम  धनराशि
 आबंटित  कर  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  ही  कम  कृपया  कुछ  और  अधिक  धनराशि  प्रदान  )

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  योजना  आयोग  द्वारा  नई  लाइनें  बनाने  के  लिए  जो
 भी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  उसमें  से  करूर---डिडिगल  लाइन  के  लिए  ही  हिस्सा  मिल  सकता  है  ।

 इसके  साथ  ही  करूर-मदुरं  समान्तातर  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  यह  कार्य  वर्ष
 1992-93  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।

 एक  अन्य  सदस्य  श्री  वासनिक  ने  इच्छा  व्यक्त  की  कि  जालना-बदायूं  रेल  लाइन  का  निर्माण
 कार्य  शुरू  किया  जाना  चाहिए  जिसके  लिए  सर्वेक्षण  किया  गया  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  क ेअनुसार  इस  165
 कि०  मी०  लम्बी  लाइन  के  निर्माण  पर  133  करोड़  रुपए  की  लागत  आएगी  ।  इस  परियोजना
 से  होने  वाला  लाभ  नाममात्र  जिससे  यह  परियोजना  वित्तीय  दृष्टि  से  अव्यवहाय  बन  गई  संसाधनों

 की  कमी  के  कारण  परियोजना  का  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  धमंपाल  सिंह  ने दिल्ली  और  सोनीपत  के  वीब  और  अधिक  गाड़ियां  चलाए  जाने  के  बारे  में

 कहा  है  ।  पहले  ही  दिल्‍ली  और  सोनीपत  के  बीच  बीस  जोड़े  गाड़ियां  चलती  है  और  इनमें  से  10  जोड़ी
 सवारी  गाडियां  हैं  ।  यह  वर्तमान  स्थिति  है  ।

 2.09  मण०प०

 पी०  एम०  सईद  पीठासीन

 श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  ने  कर्नाटक  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  कोयले  को  ले  जाने  के  लिए  माल

 भाड़े  के  भुगतान  के  बारे  में  कहा  माननीय  सदस्य  को  यह  बताते  हुए  मुझे  बहत  प्रसन्‍नता  हो  रही  है

 कि  छोटे  मार्ग  से  परिवहन  की  क्षमता  के  बढ़ने  के  साथ-साथ  अब  कोयला  छोटे  मार्गे  द्वारा  ले  जाया

 जाता  है  और  तदनुसार  माल  भाड़ा  लिया  जाता  है  ।  )

 इन  शब्दों  के  मैं  माननीय  सदस्यों  से यह  आशा  और  उनन्‍मीद  रखते  हुए  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  हूँ  कि  वह  अन्तं  निहित  वास्तविकता  को  समझेंगे  ।  मैं  आप  सबको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 )

 भो  रामाअय  प्रसाद  सिंह  :  सभापति  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि पटना-गया

 लाइन  के  बारे  में  मंत्री  जी  न ेआश्वासन  दिया  था  |  खुद  मंत्री  जी  न ेइस  सदन  में  पटना-लाइन  के  दोहरी  करण
 को  स्वीकार  किया  यह  लाइन  जरूरी  लेकिन  अर्थ  का  अभाव  है|  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना

 चाहता  हूँ  कि गया-पटना  लाइन  के  दोहरीकरण  की  कोई  योजना  आपके  पास  है  ?

 )
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 —

 सभापति  महोदय  :  राम।श्रय  प्रसाद  सिंह  कल  तो  रेलवे  मिनिस्टर  भी  बोलेंगे  ।  उस  समय
 आपके  जो  प्वाइंट्स  हैं  आप  उनको  नोट  करा  दें  ,  वह  उसका  रिप्लाई  देंगे  ।

 )

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  मैं  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  ब।त  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  कोल  ट्रांसोटशन  बन्द  हो  गया  है  उसके  क/रण  सारी  इंडस्ट्री  खतरे  में  हैं
 और  कोल  ट्रांसपोर्टशन  नहीं  होने  क ेक/रण,  वैगन्स  नहीं  मिलने  के  कारण  सारी  की  सारी  इंडस्ट्री  कोल
 के  अभाव  में  बंद  होने  क ेकगार  पर  आ  गई  हैं  और  जो  वेगन्स  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 )

 ]
 श्री  अनिल  बसु  :  रेल  बजट  पेश  करने  के  समय  हमने  रेल  मंत्री  स ेसताए  गए  रेल

 बल  के  कर्मचारियों  की  पुनः  बह।ली  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ।  उनको  उसका  जवाब  देना  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अप  ऐसा  कीजिए  जब  रेलवे  मंत्री  जबाब  देते  हैँ  तो  आप  ह।उस  में

 रहिए  और  उध्ष  समय  अ।पको  कोई  कलेरीफिकेशन  पुछना  है  तो  पूछिये  ।

 )

 श्री  अरविन्द  नेताभ  :  सभ।पति  करीब-करीब  रेल  में  साढ़े  अठारह  लाख  कमंचारी

 काम  करते  हैं  और  रेल  किसी  भी  देश  का  खास  कर  अपने  देश  के  विक/स  के  लिए  खास  कर  ट्रांसपोर्ट  और

 ओऔद्योगिकरण  की  दृष्टि  से  बहुत  महत्वपूर्ण  स।धन  है  और  मुझे  एक  बात  कहने  में  थोड़ी  सी  हिंचक  हो  रही

 है  कि  आजादी  के  पहले  और  अ।जादी  के  ब।द  रेलवे  लाइन  विस्तार  किया  वह  1947  के  बाद

 बहुत  कम  है  ।  भरत  सरक।र  को  इस  दिशा  में  कुछ  न  कुछ  प्रयास  चाहिए  कि  ज्यादा  से  ज्यादा

 यह  रेलवे  ल।इन  बिछाई  जाएं  त/कि  देश  के  बहुत  से  पिछड़े  इल।के  का  विक/स  हो  सके  ।

 आपने  अपने  भाषण  में  कोच  के  बदलने  की  बात  कही  है  ।  आपके  पास  करीब-करीब  28  हजार
 कोच  हैं  और  स/ढ़े  पिच  हजार  कोच  बदलने  की  बात  कही  है  परन्तु  आप  हर  साल  जो  कोच  बदल

 रहे  हैं  उसमें  करीब  पांच  सौ  ट।रगेट  इस  हिसाब  से  अगर  आप  कोच  बदलेंगे  तो  इसमें  बहुत  साल

 लग  जाएंगे  ।  इस  दिशा  में  कोई  प्रयास  चाहिए  त।कि  अधिक  से  अधिक  कोच  का  सुधार  हो
 उसका  रिप्लेसमेंट  हो  सके  त।कि  रेल  की  व्यवस्था  में  सुधार  हो  सके  ।  आपने  एनवल  प्लान  का  जिक्र

 किया  इस  साल  1991-92  में  केवल  325  करोड़  की  वृद्धि  हुई  है  ।  मैं  तो  भारत  सरकार

 से  चाहूंग  कि  जो  इसमें  325  करोड़  की  वृद्धि  हुई  हालांकि  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  माडेस्ट  इन्क्रीस

 मैं  तो  इसको  मडेस्ट  इन्क्रीज़  नहीं  यह  तो  बहुत  मिगर  इन्क्रीज़  है  इसमें  और  बढ़ोतरी

 होनी  च।हिए  ताकि  रेल  सुविधा  का  विस्त।र  करने  में  रेल  मंत्रालय  को  मदद  मिल  सके  ।

 सभ!पति  मैं  कुछ  अपने  प्रदेश  और  क्षेत्र  के  सुझाव  आपके  माध्यम  आपके  सामने

 रखना  चाहता  हूं  वह  है  वैल/डीला,  जो  साऊथ  ईस्टने  रेलवे  इस  रेलवे  लाइन  के

 संदर्भ  में  काफी  सालों  से  आपके  विच।राधीन  है  ।  हालांकि  स्टील  मिनिस्टरी  के  रिक्वायरमेंट

 के  लिए  रेल  लाइन  बिछानी  इसको  से  परंतु  हमें  जो
 जानकारी  मिली  है  वे

 राबधाट  से  लाने  की  रिकव/यर  अब  ज्यादा  है  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  रेल  मंत्रालय  ओर
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 भारत  सरकोर  इसमें  फिर  से  पुनविचार  करे  और  दल्लीराजहरा  से  रावधाट  के  बजाए  इसको  दल्ली

 राजहरा  से  वैलाडीला  तक  ले  जाने  की  कोशिश  करें  त।कि  बस्तर  जिले  के  पिछड़े  इलाके  सें  रेलवे  लाइन
 का  विस्तार  हो  सके  ।  जब  आलरेडी  आपके  पास  माइन्स  उपलब्ध  हैं  और  अच्छी  कव।लिटी  के  हैं  तो  दूसरे
 माईनस  को  ओपन  करने  मैं  समझता  हूं  कि  ये  पुराने  जो  एगजिस्टींग  म।इन्स  हैं  उसी  से  ही आयरन-ओर
 लेना  चाहिए  और  इससे  दो  फायदे  होंगे  उससे  ओर  की  क्व।लिटी  अच्छी  होगी  और  रेल  सुविधा  विस्त।र
 इस  क्षेत्र  में  हो जाएगा  ।  वैलाडीला  को  जोड़ने  से  मैं  समझता  हूं  कि  देश  के भिल।ई  स्टील  प्लांट  के अलावा
 देश  के  अन्य  इस्पात  कारखानों  को  इमजेंसी  में  आप  आयरन-ओर  की  सप्लाई  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए
 मैं  चाहूंगा  कि  भ।रत  सरकार  इस  पर  फिर  से  विचार  करे  और  यह  दल्लीराजहरा  से  वैलाडीला  को  जोड़ने
 के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  रेलवे  लाइन  होगी  ।  इस  कार्य  को  गति  देने  की  आवश्यकता  त।कि  इस  कोम
 को  जल्दी  से  जल्दी  शुरू  किया  जा  सके  और  भिलाई  स्टील  प्लांट  को  समयानुसार  आयरन-ओर
 उपलब्ध  हो  सके  ।

 सभापति  रायपुर-धमतरी  नैरो  गेज  इसको  ब्राड  गेज  में  बदलने  की  उस  क्षेत्र  की
 मांग  काफी  सालों  से  चली  आ  रही  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  रायपुर-धमतरी
 नैरो  गेज  को  ब्राड  गेज  में  बदलने  की  कार्यवाही  करें  ।

 इसी  प्रकार  से  सेंट्रल  इंडिया  की  लखनऊ  इलाहाबाद  से
 आने  वाली  ट्रेन्स  से  अगर  सेंट्रल  इंडिया  में  आना  चाहें  तो  वाया  इटा  रायपुर  से  घूम  कर  आना  होता
 है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  अगर  जबलपुर-गोंदिया  लाईन  को  जोड़  दिया  जाए  तो  वाराणसी
 से  ग्रांड  ट्रंक  रूट  से  सेंट्रल  इंडिया  आने  के  लिए  बहुत  शार्ट  कट  ही  मैं  चाहूंगा  कि इस  ओर  मंत्रालय
 अवश्य  ध्यान  दे  ।

 वेपाक  से  वेलाडीला  जापान  के  सहयोग  से  रेलवे  लाइन  बनाई  गई  है  ।  अभी  तक  हससे  केवल
 आयरन-ओर ही  ट्रांसपोर्ट  किया  जाता  मैं  चाहूंगा  कि  पैसिजर  और  गुड्स  के  लिए  कोई  कामन-द्रेम
 यहां  शुरू  की  त।कि  इस  इलाके  के  निवासियों  कै  लिए  आम  सुविधाओं  की  चीजों  ट्रांसपोर्ट  हो
 सके  और  उनको  रेलवे  की  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ।  इस  तरह  से  मंत्री  आपकी  स्टेट  से  हमारी  स्टेट
 के  ताल्लुकात  हो  जाएंगे  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  इस  लाईन  पर  पैसिंजर  और  मालग।ड़ी  एक  साथ
 अलाई  ताकि  इस  इलाके  को  बुनिय।दी  सुविधाएं  मुहैया  कराई  जा  सके  ।

 मेरी  कांस्टीट्वेंसी  दल्ली-राजहरा  में  कप्टिव  माइन्स  एक  प्लांट  भी  है  और  बहुत
 बड़ा  रेलवे  यार्ड  है  ।  यहां  पर  काफी  मात्रा  में  जमीन  उपलब्ध  ओपन  लैण्ड  है  ।  इसमें  म।इंस  के

 बहुत  से  एंप्लाइज्ञ  और  अन्य  लोगों  की  आब।दी  बस  गई  है  ।  मैं  हूं  कि बकी  की  जो  रेलवे  की
 जमीन  है  वह  पर्याप्त  जमीन  लोगों  के  कफी  त।दाद  में  बसने  के  बाद  भी  क।फी  जमीन  मैं  चाहुंगा
 कि  दल्ली-राजहरा  में  रेलबे  की  जमीन  में  जो  लोग  अ।बाद  हो  गए  उनको  सैटल  किया  ताकि

 वहां  पर  बिजली  ओर  सड़क  आदि  की  बुनियादी  सुविधाएं  मुहैया  हो  सके  ।  जब  तक  इस  बारे
 में  आपकी  तरफ  से  या  आपके  मंत्रालय  की  तरफ  से  पहल  नहीं  तब  तक  वहां  के  लोगों  को  बुनिय।दी
 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हो  सकेंगी  ।

 सभापति  भिल।ई  में  एक  ओवर-ब्रिज  बनाने  की  मांग  भी  काफी  लंबे  समय  से  चली  आ

 रही  है  ।  जब  श्री  माधव  राव  सिंधिया  रेलवे  मंत्री  थे  और  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  श्री  बोरा  जी

 उस  समय  वहां  के  लोगों  को  ओवर-ब्रिज  बनाने  का  आश्वासन  भी  दिया  गया  मैं  निवेदन  करना
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 चाहूंगा  कि  भिलाई  में  एक  ओवर-ब्रिज  शीघ्र  बन।या  त।कि  वहां  पर  यातायात  में  जो  असुविधाएं
 होती  उनका  निराकरण  किया  जा  सके  ।

 |

 इसी  तरह  से  रेलवे  में  खानपान  की  सुविधाओं  में  भी  बहुत  ज्यादा  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।  मैं

 चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इस  ओर  भी  ध्य।न  दें  और  खानपान  की  सुविधाओं  में  सुध।र  करवाएं  ।

 आज  लोगों  में  असुरक्षा  की  दिन-प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही  इस  ओर  भी  विशेष  ध्यान
 देने  की  आवश्यकता  है  ।

 रेलों  में  सफाई  की  ओर  भी  ध्य।न  जाना  चाहिए  ।  आशा  है  मंत्री  महोदय  इस  ओर  विशेष
 ध्यान  देंगे  ।

 एक  ट्रेन  विशाखापट्टनम  से  दिल्ली  तक  वाया  चलाई  गई
 है  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  ट्रेन  को  प्रतिदिन  किया  ताकि  आंध्र  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश
 के  लोगों  को  बहुत  कुछ  राहत  मिल  सके  ।  मैं  चाहुंगा  इस  दिशः  में  मंत्री  महोदय  अवश्य  ध्यान  दें  और

 कार्यवाही  करने  का  कष्ट  करें  ।

 शरोमतों  सुमित्रा  सहाजन  :  अध्यक्ष  इस  बार  का  जो  रेल  बजट  है  यह  रेल
 बजट  ऐसा  है  जैसे  बासी  पुराना  खाना  नमक  मिर्च  लगा  कर  गम  करके  थाली  में  परोसत़े  हैं  ।.  .

 श्री  बिलास  सुस्तेवार  :  आप  घर  में  ऐसा  ही  करती  हैं  कभी-कभी  ।

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  हम  नहीं  करते  हैं  ।  हमें  जरा  आप  दे  दो  करने  के  हम  बता
 कंसे  करते  हैं  ।  मैंने  बता  दिया  है  कि  अप  कंसे  करते  )

 ]
 सभापति  सहोदय  :  कृपया  इस  तरह  की  बातें  करना  बन्द  कीजिए  अन्यथा  आपका  अपना  समय

 ही  बर्बाद  होगा  ।

 श्रोभतों  तुसित्रा  सहाजन  :  मैं  यह  कहना  च।हूंगी  कि  जैसे  मेने  कहा  वही  खाना  थोड़ा  सा
 नमक  मिर्च  लगा  हुआ  इसमें  न  कोई  सुविधाएं  न  साम/न्‍्य  लोगों  के लिए  कोई  सहूलियतें  हैं  और
 न  ही  सुधार  की  दृष्टि  से  कोई  नया  विचार  ही  इसमें  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 बातें  तो  बहुत  की  गयी  हैं  और  रेल  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  माल  के  यातायात  की  दृष्टि
 से  इस  ब।र  सफल  प्रयास  किए  गए  ।  य।नि  ढुलाई  भी  बहुत  ज्यादा  मत्ा  में  टनों  में

 उसका  हिसाब  भी  गया  ।  ये  सब  बातें  तो  ठीक  हैं  कि  अधिक  माल  लदान  के  प्रय/स  भी  किए

 गए  लेकिन  उसमें  मैं  यदि  हम  दृष्टिपात  थोड़ा  सा  देखें  तो एक  बात  यह  सामने

 आएगी  कि  जो  माल  लादा  गया  है  उसमें  ज्यादातर  फूड-ग्रे्न  और  पैट्रोलियम  प्रोडक्ट्स
 जैसी  चीज़ें  हैं  लेकिन  ब.की  जो  म।ल  कॉटन  शूगर  ऐडिबल  ऑयल  क्योंकि  बाकी

 चीजों  के लिए  89  से  90  प्रतिशत  वेगनज़  आ  जाते  हैं  और  इनके  लिए  केपेसिटी  बचती  नहीं  है  ।  जो

 माल  का  लदान  हुआ  इसमें  बाकी  सब  कुछ  उसमें  मैं  इण्डस्ट्रीज़  की  दृष्टि  से

 कोई  भी  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  परटीकूलरली  मैं  कहुंगी  कि  सिक-इण्डस्ट्री  की  दृष्टि  से  कोई
 विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 हमारे  मध्य  प्रदेश  में  जैसे  सिक-इण्डस्ट्रीज़  उनके  लिए  जैसे  मैंने  कहा  कि  कोयले  का  लदान

 अब  जो  माल  का  लदान  होता  है  इसमें  ज्यादातर  40  से  45  परसेंट  कोयले  का  होता  है  ।  लेकिन  इस
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 कोयले  के  लदान  में  भी  पूरी  तरह  से  पूरे  का  पूरा  रेल  वेगन्ज  से  इधर-उधर  नहीं  आ-जा  पाता  है  ।
 इसमें  भी  देखा  जाए  तो  बाद  में  भी  पड़ता  है  ।  अगर  हिस।ब  लग।या  ज।ए  तो  एक  30  डिब्बों
 की  एक  रेल  अगर  कोयले  का  लदान  लेकर  चलती  है  तो  1700  टन  कोयला  एक  समय  में  लदान
 हो  कर  जाता  उसका  ट्रांसपोर्टेशन  हो  सकता  है  ।  यही  अगर  बाई  रोड  ले  जया  ज।ए  तो  तकरीबन
 150  ट्रक  उसमें  लग  जाते  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  ज्यादा  से  ज्य।दा  कोयले  का  लदान  रेल  से

 होना  जो  होता  नहीं  है  और  उसमें  भी  मध्य  प्रदेश  सबसे  ज्य।दा  उपेक्षित  रहा  है  ।  अगर
 मध्य  प्रदेश  की  दृष्टि  से  देखा  जाए  तो  अध्यक्ष  मैं  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन
 करना  चाहूंगी  कि  वहां  अगर  कोयले  का  कोयले  का  ट्रांसपोटेशन  ठीक  तरीके  से  नहीं  होता
 है  ।  जो  हमारे  यहां  की  सिक-इण्डस्ड्रीज  हैं  वें  और  भी  बीमार  हो  ज!ती  हैं  और  लेबर  प्रोब्लम  हमारे
 यहां  खड़ी  हो  जाती  है  ।

 अगर  देखा  इन्दौर  के  लिए  देखा  तो  इन्दौर  को  149  रेल  मंत्री  जी  मैं  कहना
 थोड़ा  सा  ध्यान  हमारे  यहां  बहुत  समस्याएं  149  वेगन्ज़  हमारे  यहां  कोयले  की

 ट्रांसोटेशन  के  लिए  दिए  हुए  हैं  यानि  5  ट्रेन  हैं  149  वेगन्ज़  अगर  हिसाब  से  देखा  जाए  तो
 जनवरी  में  केवल  45  प्रतिशत  ट्रांसपोर्टेशन  हुआ  मई  महीने  में  30  प्रतिशत  हुआ  है  और  जून  में  15
 प्रतिशत  हुआ  है  ।  उज्जैन  इन  दो  महीनों  में  ट्रांसपोर्टेशन  हुआ  ही  नहीं  है  कोयले  ।  फिर
 बही  बात  है  भोपाल  राजनांदगांव  बड़ानपुर  की  य।नि  पूरा  मध्य  प्रदेश  एक  प्रकार  से  उपेक्षित
 रहा  है  जिसके  कारण  हमारे  यहां  की  जो  दृण्डस्ट्रीज  वे बहुत  सफर  कर  रही  हैं  ।  मैं  रेल  मंत्री  जी
 का  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना  चाहूंगी  ।  बात  यह  भी  की  गयी  हैं  कि  कोयले  का  लदान  जो  होता
 मैं  कहना  चाहूंगी  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोगिता  हम  लाना  चाहते  ऐसी  ब।त  होती  बैटर
 लाइजेशन  ऑफ  ट्रांसपोर्ट  कंपेसिटी  की  बात  होती  कई  बार  यह  होता  है  कि  अन-लोडिग  जो  होता
 है  वह  फिक्स  टाईम  पर  होता  है  ।  उसमें  भी  कोयले  के  लिए  5  घण्टे  दिए  हुए  हैं  ।  इन  पांच
 घण्टों  में  अन-लोडिंग  नहीं  होता  तो  वैगन्ज़  वैसे  ही  पड़े  रहते  हैं  ।  दूसरे  दिन  तक  बैसे  ही
 पड़े  रहते  हैं  ।  उसका  दूसरी  जगह  उपयोग  नहीं  होता  है  ।  सेकण्ड  वल्ड  वार  में  यह  हुआ  था  कि
 डे  एण्ड  नाईट  अन-लोडिंग  चलती  जिसके  कारण  कॉटन  इण्डस्ट्री  न ेकभी  भी  सफर  नहीं  किया
 था  ।  इस  बार  भी  विचार  होना  चाहिए  कि  केवल  फिक्स  टाईमस  पर  अन-लोडिंग  न  करके  उसको
 डे-नाईट  अगर  किया  जाए  तो  बंगन्ज़  जैसे  पड़े  रहते  लोडिग  की  बात  वही  होती  है  और  लोडिग
 के  लिए  वैगत  दो-दो  दिन  तक  पड़ी  रहती  है  ।  उसमें  हो  सकतः  है  कि  मंत्री  महोदय  कहें  कि  हम  डेमरेज
 चार्ज  लेते  हैं  ।  मैं  यह  चाहती  हूं  कि  हम  केवल  डेमरेज  चार्जेस  की  बात  नहीं  सोचे  ।  प्री

 पूरे  लदान  की  बात  सोचें  और  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोगिता  की  बात  सोचें  ।  इस  दृष्टि
 से  भी  पूरा-पूरा  यूटिलाइज  सभी  डिब्बों  हो  जाता  है  |  बाकी  चीजों  का  बाई  रोड  ट्रान्सपोर्टेशन
 होता  है  ।  बाकी  चीजों  के  ट्रान्सपोर्टशन  के  लिए  उपलब्ध  सेवा  रहेगी  ।  उसमें  अगर  कोयला  है  और
 इसके  लिए  पूरी-पूरी  बैगन  उपलब्ध  रहेगी  ।  कर्मचारियों  के  लिए  यह  कहा  गया  कि  उन्हें  पूरे  उत्स,ह
 और  लगन  से  काम  करना  चाहिए  ।  माल-गाड़ी  के  डिब्बों  की  तरह  यात्री  गाड़ी  डिब्बों  की  हालत
 भी  खराब  है  ।  माल-गाड़ी  के  डिब्बों  और  गार्ड  के  डिब्बे  की  हालत  मंत्री  महोदय  स्वयं  जाकर  देखें  ।
 मैंने  मध्य  प्रदेश  में  उज्जैन-इंदौर  के  बीच  में  स्वयं  देखा  है  ।  चंकि  मुझे  बोलना  है  इसलिए  मैंने  हर  त्रीज
 का  मुआयना  मुझे  बताया  गया  कि  एक  पटिकुलर  प्रेशर  का  इंडिकेटर  इंजिन  ड्राईवर  और  गार्ड
 के  पास  होता  मुझे  बताया  गया  कि  जो  पटिकुलर  प्रेशर  का  इंडिकेटर  था  वह  गार्ड  के  डिब्बे  से
 गायब  था  ।  मैंने  उनसे  पूछा  कि  आप  कैसे  समझ  लेते  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  अन्दाजा  लगा  लेते
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 हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  ग।ड़ियां  राम-भरोसे  चल  रही  हैं  ।  हम  राम  भरोसे  चलें  तो  अलग  बात  .

 )  मैंने  स्वयं  यात्री  और  म।ल-गाड़ी  के  डिब्बों  की  हालत  देखी  है  ।  जो  राम  भरोसे  प
 विश्वास  नहीं  करते  तो  फिर  भी  ग।ड़ियां  इसी  पर  चल  रही  हैं  ।  गाडडे  के  डिब्बों  में  इंडिकेटर  नहीं  होता
 जो  आवश्यक  कल-पुरजे  होते  व ेनिकल  जाते  हैं  तो  दोब।रा  नहीं  कोई  ज।कर  नहीं  देखता  ।
 मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि कमंचारी  लगन  और  उत्स।ह  से  काम  करें  ।  जो  कुछ  सपना  है  वह  पूरा
 लेकिन  यह  कंसे  संभव  हो  सकता  है  ।.  .  ..  मुझे  अपनी  बात  रखने  के  लिए  समय  चाहिए  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  जब  रेल  बजट  पर  चर्चा  चल  रही  है  तो  मंत्री  जी  कहां  चले

 गए  ।  इसके  मायने  यह  अपमान  है  ।  ......  )

 सप्चापति  महोदय  :  हमसे  पूछकर  गए  है  ।

 श्रीमतो  सुसित्रा  महाजन  :  मंत्री  जी  अब  आ  गए  हैं  ।  मेरा  भाषण  राम-भरोसे  नहीं  होगा  ।
 यात्नी  गाड़ियों  की  हालत  वही  की  वही  है  ।  मैंने  पिछले  स।ल  भी  इसी  सदन  में  कहा  था  कि

 बिलासपुर  के  बीच  जो  गाड़ी  चलती  है  तो  उसकी  हालत  देखने  लायक  है  ।  उन  डिब्बों  की  हालत  देखने
 लायक  इसमें  और  भी  दूसरी  बातें  जैसे  रेल  नियमों  का  पालन  नहीं  होता  है  ।  सेना  के  जो
 पांच  प्रतिशत  डिब्बे  लगते  हैं  व ेभोपाल  से  लगते  जबकि  वह  गाड़ी  इन्दोर  से  शुरू  होती  है  ।  मैं  फिर

 इस  गाड़ी  की  तरफ  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगी  ।  यह  गाड़ी  बहुत  कम  समय  चलती

 है  और  राम  भरोसे  चलती  है  ।  इन्दौर  में  जो  मीटर  गेज  चलती

 रेल  संत्री  सो०  केਂ  जाफर  आपका  मतलब  क्या  है  राम  भरोसे  करना  चाहिए
 या  नहीं  ?

 ओमतो  सुमित्रा  सहाजम  :  राम  पर  भरोसा  करके  काम  यह  मैं  कहना  चाहती  वास्तव
 में  इन्दौर  जो  एक  औद्योगिक  दृष्टि  राजस्व  की  दृष्टि  से और  अन्य  सभी  दृष्टियों  से  महत्वपूर्ण
 क्षेत्र  वेसे  तो  पूरा  मध्य  प्रदेश  ही  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  इतना  होते  हुए  भी  रेल  की  सुविधाओं
 फी  दृष्टि  से  जैसे  पूरा  मध्य  प्रदेश  उपेक्षित  है  वैसे  ही  मेरा  संसदीय  क्षेत्र  इन्दौर  भी  उपेक्षित  है  ।

 इन्दौर-दाहोद  जो  लाइन  है  उसके  लिए  हर  साल  थोड़ा-थोड़ा  बजट  बढ़ाया  जाता  गये  साल  पांच

 करोड़  रुपये  रखे  इस  साल  ग्यारह  करोड़  रखे  जबकि  यह  तीन  सौ  करोड़  रुपये  का  प्रोजेक्ट
 लेकिन  ऐसे  ही  रूपया  देते  रहे  तो कब  तक  इसको  पूरा  तीस  या  पैंतीस  साल  लग  जायेंगे  ।  मेरा
 निवेदन  है  कि  इस  प्रोजेक्ट  को  जल्दी  पूरा  करना  चाहिए  ।  इस  बार  इसके  लिए  जो  रूपये  का  प्रावधान
 रखा  है  वह  ऊंट  के  मुंह  में  जीरे  से  भी  कम  है  ।

 इन्दौर  से  अजमेर  लाइन  108  साल  पुरानी  इस  पर  आजादी  से  पहले  भी  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  और  आपके  राज  के  चालीस  सालों  में  भी  इस  पर  कोई  फिक्र  नहीं  की  गई  ।  इसमें  सुधार
 की  आवश्यकता  यह  एक  महत्वपूर्ण  ट्रैक  लेकिन  इसको  सुधारने  के  नाम  पर  कोई
 प्रयास  नहीं  हुआ  है  ।  गये  साल  भी  मैंने  अपने  भाषण  में  इसका  जिक्र  किया  था  ।  लेकिन  लगता

 है  कि  बार-बार  मंत्री  बदलते  जाते  सरकारें  बदलती  जाती  हैं  और  इसीलिए  जनता  को  कष्ट
 उठाना  पड़  रहा  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  मंत्री  भले  ही  लेकिन  कागज
 और  योजनायें  अपनी  जगह  रहें  और  उस  पर  ध्यान  दिया  जाये  और  सुधार  किया  जाये  ।
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 रेल  के  माल  और  याज्री  किरायें  में  भी  वृद्धि  की  गई  है  |  यह  वृद्धि  करते  समय  जरूर  कहा
 गया  कि  यह  कम  है  ।  यह  दिखने  में  कम  पेपर  की  दृष्टि  से  बहुत  कम  लेकिन  मैं  अपका  ध्यान
 आकर्षित  करना  च।हुंगी  कि  गत  तीन  स।ल  से  थोड़ा-थोड़ा  करते  हुए  चालीस  प्रतिशत  वृद्धि  एक  प्रक/र
 से  हो  गई  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यात्री  और  कुछ  माल  भाड़े  में  जो  वृद्धि  की  गई  है  उसका

 नहीं  पड़ेगा  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  इसका  जनता  पर  असर  पड़ेगा  इसका  महंगाई
 पर  विशेष  सकूलर  रहता  है  और  चीजें  जो  आपने  निकाल  दी  उसके  बावजूद  असर  पड़ेगा  ।
 इसलिए  उनकी  भी  दरें  हो  सकता  है  दूसरे  देशों  की  तुलना  में  हमारे  यहां  कीमतें  ज्यादा  नहीं
 बढ़ी  वास्तव  में  देखा  जाये  तो  हमारे  यहां  व्यक्ति  की जान  की  कीमत  ही  कम  उसकी
 कमाई  अन्य  देशों  की  तुलना  के  मुकाबले  कहीं  कम  है  ।  आपने  सहूलियत  तो  दी  घेले  वृद्धि
 की  रूपये  की  ।  तो  यह  भी  गरीब  देश  के  व्यक्तियों  के  लिए  बहुत  ज्यादा  है  |  मैं  इसका  विरोध  करती

 हूं  ।

 मध्य  प्रदेश  को  विकास  की  दृष्टि  से  भी  देखें  तो  एक  प्रकार  से  वह  उपेक्षित  ही  रहा  उसकी  तरफ
 भी  आप  थोड़ा-सा  ध्यान  दें  ।  बम्बई  से  एक  नई  गाड़ी  चलाई  गई  राजधानी  जैसी  है  उसका  पूरे
 मध्य  प्रदेश  में  कोई  स्टाप  नहीं  र/जधानी  का  रतल।म  में  स्टाप  लेकिन  हमने  कहा  कि  इसका  रतलाम
 में  नहीं  तो  नागदा  में  स्टाप  मेरा  निवेदन  है  कि  इसका  भी  मध्य  प्रदेश  में  स्टाप  होना  चाहिए  ।

 क्री  सुरण  मंडल  :  सभापति  यह  रेल  का  बजट  है  और  इस  बजट  को  जिस
 प्रकार  से  रेल  मंत्री  लाये  एक  कहावत  है  कि  सोना  लूटा  जाता  है  और  कोयले  पर  छापा  पड़ता  है  ।
 मंत्री  महोदय  रेल  में  द्वितीय  क्लास  के  टिकट  का  पैसा  बढ़ाकर  गरीबों  के  ऊपर  यह  बोझ  डाल  रहे
 हैं  ।  में  अपको  इस  सदन  में  बताना  चाहता  हूं  कि निचले  स्तर  के  रेलवे  के  बारे  में  आपको  किसी  प्रकार
 की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  रेल  का  एक  साधारण  कर्ंचारी  था  जो  निचले  स्तर  पर  रु०  52

 प्रतिमाह  के  हिसाब  से  सन्‌  1966  से  1969  तक  काम  किया  है  आसनसोल  डिवीज़न  में  ।  अगर
 आप  रेल  में  सुधार  करना  चाहते  हैं  तो  इन  चीज़ों  को  छोड़कर  जो  बड़ी-बड़ी  गड़बड़ियां  होती  रेल
 का  जो  बड़ा  कांट्रेक्ट  होता  सामान  को  इधर-उधर  ले  जाने  में  होती  उसपर  अगर  आप  कंट्रोल
 करें  तो  यह  सब  ठीक  हो  सकता  है  ।

 दूसरी  हर  स्टेशन  पर  जो  क्लेम  होता  हर  साल  आपको  सामान  का  बहुत  ज्यादा
 क्लेम  देना  पड़ता  इस  सब  में  रेल  के  बुकिंग  वाले  मिलकर  करते  हैं  ।  सामान  दस  नग

 चोरी  होता  है  एक  पीस  और  उसका  क्लेम  दस  पीस  पर  किया  जाता  है  ।

 इस  प्रकार  आपका  आर०पी०एफ०  है  जिसका  त।म  पानी  फ्रीਂ  है  ।  यह  जरूरी  है  कि

 वहां  इनको  ऐसे  काम  करने  से  रोकने  का  प्रयास  करें  तो  सुधार  हो  सकता  है  ।  सभापति  हम
 आपसे  बहुत  कुछ  बताना  चाहते  हैं  लेकिन  समय  की  कमी  के  क/रण  पूरी  बात  की  बजाय  यह  कहूंगा
 कि  इस  सब  भ्रष्टाचार  जह़मूल  में  है  ।  रेलवे  बोर्ड  के  अन्दर  जो  अ।पको  सामान  सप्लाई  करते

 सप्लाई  करने  वाले  कोन  इस  सदन  के  मंम्बर  नहीं  है  लेकिन  ऐसे  लोग  हैं  जो  रेलवे  बोर्ड  से
 करके  ऊंची  कीमतों  पर  उन  सामानों  की  आपको  पूर्ति  करते  हैं  ।

 सभापति  देश  की  आज़ादी  के  बाद  रेल  की  बुनियादी  चीज़ों  में  सुधार  नहीं  हुआ  है
 और  जहां  से  मैं  आता  बहां  की  जनता  बहूत  दुखी  है  ।  हमारे  क्षेत्र  से देश  का  45  प्रतिशत  कोयला

 उत्पादित  होता  यह  भारखण्ड  का  इलकका  है  जहां  से  ढुलाई  का  काम  करते  हैं  लेकिन  देश  की
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 आज़ादी  के  बाद  एक  इंच  भी  रेल  का  निर्माण  हस  क्षेत्र  सें  नहीं  किया  गया  है  ।  जिस  समय  हमारा  जन्म

 हुआ  उस  समय  से  आज  तक  केवल  वही  पैसेंजर  ट्रेन  चलती  रही  है  जिसपर  आज  भी  हमें  चढ़कर
 अपने  क्षेत्र  में  जाना  पड़ता  उसमें  कोई  तबदीली  नहीं  हुई  है  ।  आप  देश  में  उन  क्षेत्र  में  रेलगाड़ियां
 चलाते  जहां  पहले  से  अधिक  हैं  ।  चाहे  एअर  कंडीशंड  शताब्दी  हो  या  सुपर  फास्ट  हो  लेकिन
 साधारण  जनता  और  गरीब  लोगों  के  लिए  कोई  गाड़ी  नहीं  चलाते  हैं  ।  हमारे  क्षेत्र  में  इतनी  कम

 गाड़ियां  हैं  लेकिन  कलकत्ता  चले  जायें  या  किसी  बड़े  स्टेशन  पर  तो  बरसात  के  दिनों  में  जिस  तरह
 से  कीडे-मकौड़े  निकलते  हावड़ा  स्टेशन  पर  वैसे  ही  लोग  निकलते  हैं  ।  आसनसोल-बद्रैवान  लाइन
 का  निर्माण  नहीं  किया  गया  ।  हमारे  20  कि०मी  ०  के  क्षेत्र  में  पहाड़पुर-राजमहल  हैं  जहां  से  चाईना
 क्ले  वहां  से  मिलती  है  उसे  ले  जाने  के  लिए  आप  रेलवे  लाइन  का  नलमटिया  से  फरक्का  तक  निर्माण
 करें  ।  आप  इससे  ज्यादा  और  क्या  करेंगे  कि  मात्र  88  किलोमीटर  रेल  लाईन  का  निर्माण  भी  आज
 तक  आपने  नहीं  किया  ।  उसमें  80  किलोमीटर  हमारे  संयाल  की  जमीन  पड़ती  है  ।  और
 8  किलोमीटर  बंगाल  का  इलाका  पड़ता  है  ।  आपने  रेलवे  का  आफिस  भी  हमारे  यहां  न  बनाकर

 मालदा  में  जाकर  बनाया  |  संथ/ल  परगना  के  80  किलोमीटर  भाग  में  जिन  लोगों  की  जमीनें
 उनमें  से  एक  भी  आदमी  को  आपने  नौकरी  नहीं  दी  और  सारी  सुविधाएं  मालदा  में  ले  गये  ।  जब
 गनीखां  चौधरी  साहब  रेल  मंत्री  बने  तो  उनके  समय  में  मालदा  में  रेलवे  डिवीजन  बर्न  गया  ।  हमारे
 क्षेत्र  में  स्थित  मधुपुर  से  लोकों  शेड  उठा  दिया  गया  और  गनीखां  चौधरी  साहब  के  रेल  मंत्री  बनते  ही
 वहां  रेलवे  का  लोकों  शेड  बन  गया  ।  जब  सिंधिया  साहब  रेल  मंत्री  बने  तो  उन्होंने  ग्वालियर  तक
 शताब्दी  एक्सप्रेस  चला  दी  परन्तु  हमारे  इलाके  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  जितने  रेल  मंत्री
 जगदीश  नारायण  मंडल  किसी  ने  संयाल  परगना  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  पहले  हमारा  दुमका
 हैड  क्वाटेर  होता  बाद  में  संथाल  परगना  जिला  बन  फिर  कमिश्नरी  भी  बन  डिवीजन
 भी  लेकिन  आज  तक  वहां  किसी

 ने  रेलवे
 का  निर्माण  नहीं  रेलवे  का  विस्तार  नहीं  किया  ।

 आपने  कुल  67  किलोमीटर  रेल  का  निर्माण  करना  जिस  का  अनुमानित  खचचे  27  करोड़  रुपये  आंका
 गया  था  लेकिन  कुछ  नहीं  हुआ  ।  अरबों  रुपया  हमारे  यहां  से  कोयले  की  ढुलाई  या  लोहे  की  ढुलाई
 से  रेलवे  को  है  लेकिन  आप  67  किलोमीटर  रेल  का  निर्माण  आज  तक  नहीं  कर  सके  ।  हमारे
 इल'के  के  लिये  आप  मात्र  27  करोड़  रूपया  नहीं  दे  पाये  ।  इस  कारण  रेलों  का  योगदान  हमारे  संथाल
 परगना  के  विकास  में  नहीं  हो  पाया  ।  आजादी  से  मन्दार  हिल  पर  एक  मन्दिर  भागलपुर  से

 अढ़क़र  हजारों  ल/खों  लोग  उस्त  मंदिर  में  दशेनों  ले  लिये  जाते  देवी  पर  माथा  टेकने  के  इसलिये
 आपने  मन्दार  हिल  तक  तो  रेल  का  निर्माण  कर  लेकिन  उससे  आगे  20  किलोमीटर  की  दूरी  पर

 हैडक्वार्टर  जहां  से  मैं  जीत  कर  आता  आजादी  के  बाद  अभी  तक  आप  रेलवे  का

 एक्सटेंशन  नहीं  कर  पाये  हैं  जबकि  वहां  की  जनता  की  बहुत  समय  से  मांग  है  ।

 आप  जानते  हैं  कि  हमारा  संथाल  परगना  लोहा  और  क्ले  आदि  खनिज  संपदा
 का  भण्डार  है  लेकिन  वहां  कोई  उद्योग  क्यों  नहीं  लगता  ।  उद्योग  न  लगने  के  कारणों  एकमात्र
 कारण  यह  है  कि  वहां  यातायात  के  साधनों  का  अभाव  है  ।  जो  भी  उद्योगपति  वहां  जाता  है  और  सामान
 की  थातायात  की  ओर  देखता  है  तो  अपना  मन  बना  लेता  है  कि  यहां  उद्योग  नहीं  लगाना  ।
 रेलवे  का  विस्तार  वहां  आज  तक  नहीं  हो  पाया  है  ।  मेरा  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वर्ष  1987
 में  इसी  सदन  में  आपने  माननीय  सदस्य  श्री  सलाहुद्दीन  अंसारी  के  प्रश्त  संख्या  1380  के  दिनांक

 5-3-1987  को  दिये  उत्तर  में  जो  आश्वासन  दिया  था  कि  संसाधनों  के  उपलब्ध  होने  पैसे  की

 व्यवस्था  करके  आप  रेल  का  निर्माण  उसे  पूरा  कीजिये  ।  एक  सर्वे  कमेटी  भी  बनी
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 रेल  लाओ  समिति  भी  बनी  तत्कालीन  माननीय  सदस्यों  के  नेतृत्व  उसकी  रिपोर्ट  भी  आपके
 पास  आ  चुकी  है  परन्तु  आज  तक  उस  रिपोर्ट  के आधार  पर  कोई  पग  नहीं  उठाये  कोई  कार्यवाही
 नहीं  की  गयी  ।

 आखिर  कब  तक  आप  संथाल  परगना  में  रेलवे  का  निर्माण  विस्तार  यह  मैं  स्पष्ट
 रूप  से  जानना  चाहता  हूं  ।  जो  आदमी  ज्यादा  चिल्लाता  हल्ला  मचाता  आन्दोलन  करता
 उसके  यहां  रेलवे  का  निर्माण  करेंगे  या  उस  व्यक्ति  तक  रेलवे  की  सुविधा  पहुंचायेंगे  जो  गरीब

 निरीह  आज  70  परसेंट  ट्राइबल  आधा  पेट  खाता  आधे  कपड़े  पहनता  है  ।  कब  तक  आप  संथाल
 परगना  मुख्याल  तक  रेलवे  लाईन  का  निर्माण  करने  जा  रहे  हैं  ।  करेंगे  भी  या  नहीं  ।  यदि  आप  वहां
 रैलवे  लाईन  का  निर्माण  नहीं  तो  मैं  आपको  बताने  के  लिये  आया  हूं  कि  वहां  के  लोग  आपको

 लोहा  आदि  बिल्कुल  नहीं  ले  जाने  देंगे  ।  रेलों  को  भी  जाम  कर  सकते  हैं  ।  आप  जानते  हैं
 कि  संथाल  परगना  में  माइन्स  का  कोयला  बरौनी  थर्मल  पावर  स्टेशन  में  जाता  दूसरी  कई
 जगह  जाता  है  परन्तु  माइन्स  में  रेल  न  रहने  के  साइडिंग  न  होने  के  उस  कोयले
 की  ढुलाई  ट्रकों  के जरिये  कोयला  बंगाल  में  सालानपुर  यार्ड  तक  ले  जाया  जाता  है  ।  कोयले
 का  उत्पादन  माइन्स  में  होता  है  लेकिन  उसकी  बिक्री  का  सेंटर  सालानपुर  को  दिखलाया  जाता

 |  जो  बंगाल  में  है  ।  इस  तरह  बिहार  सरकार  को  सेल्स  टैक्स  भी  नहीं  मिल  पाता  जो  उसे  मिलता

 चाहिये  क्योंकि  उसकी  सेल  बंगाल  में  दिखायी  जाती  है  ।  इस  तरह  लाखों  रुपये  का  नुकसान  वहां
 की  सरकार  को  होता  विद्यासागर  रेलवे  स्टेशन  पर  ईस्ट  कोल  फील्ड  के  लिये  पहले
 की  साइडिग  होती  जिस  साइडिंग  पर  उनका  सामान  उतारा  जाता  चढ़ाया  जाता  लेकिन
 आज  वह  साइडिग  भी  +म  में  नहीं  आती  के  जो  मैनेजिंग  डायरेक्टर  मैंने  उनको
 लिखा  था  और  जब  मैं  बिहार  विधान  सभा  का  सदस्य  तो  के  रूप  में  भी  मैंने  उस
 समय के  रेल  मंत्री  श्री  जॉर्ज  फर्नांडीस  साहब  को  लिखा  लेकिन  उन्होंने  मुझे  लिखा  कि  वह  साइड
 देना  उचित  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  से  कम  खर्च  में  जो  साइडिंग  बन  सकती  ढहुलाई  हो  सकती
 थी  वह  साइंडिंग  नहीं  बन  सकी  ।  आपको  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  उन  लोगों  ने  याती  ईसीएल
 ने  2  करोड़  रुपये  रेलवे  की  माइनाइजेशन  के  लिए  लेकिन  जीप  खरीदने  का  एस्टीमेट  भी  उसमें
 मिला  दिया  गया  और  साइडिंग  बनाने  के  काम  को  टाल  दिया  गया  फिर  ईसीएल  मुकर  गया  कि  इतनी
 लागत  से  हम  साइडिंग  नहीं  बनाएंगे  ।  वह  साइडिंग  नहीं  बनाई  और  आज  आपको  66  ट्रकों
 पर  लादकर  कोयला  सलामपुर  ले  जाना  पड़ता  है  ।  एस  पी  माइन्स  से  विद्यासागर  रेलवे  स्टेशन  सिर्फ

 |  24  पड़ता  है  और  अगर  आप  मधुपुर  से  विद्यासागर  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  वहां  से

 दुमका  ले  पलास  स्थली  जो  वहां  कोयले  की  खदान  वहां  ले  जाएं  उसके  बाद  सीम  लौंग

 पड़ता  इस  प्रकार  यदि  आप  बनाएं  तो  बहुत  अच्छा  रहेगा  ।  राजमहल  से  आप  कोयला  ट्रकों  पर

 लादकर  फरकक्‍का  ले  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  वहां  पर  रेलवे  लाइन  की  बहुत  जरूरत  है  ।  यदि  यह
 रेल  लाइन  बन  जाती  तो  आपको  ढुलाई  से  पैसे  भी  मिलेंगे  और  जनता  का  विकास  भी  होगा  ।

 इसलिए  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  वहां  रेलव  लाइन  बनाकर

 वहां  के  लोगों  को  सुविधा  देनी  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  संथाल  परगना  के  हैडक्वार्टर  रांची
 ह
 के  बारे  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।

 वहां  सारे  बिहार  के  विकास  के  कार्यालय  लेकिन  संथाल  परगना  के  लोगों  के  लिए  रांची  जाने  के  लिए

 ट्रेन  नहीं  है  ।  यहां  आपके  ये  सब  अ्यूरोक्रेट  लोग  बैठे  हैं
 ।

 जब  हमने  रेल  मंत्री
 जी  को  तिट्‌ठी  लिखी
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 तो  जवाब  आ  जाता  आपकी  रिजीम  में  वहू  जवाब  नहीं  भाया  आपसे  पहले  की  शिजीम  में  जवाब
 ह

 आया  था  ।  मंत्री  जी  लिखते  हैं  कि  मैंने  अफसरों  से  जांच  करवाई  यह  संभव  नहीं  हैं  ।  हम  लोग
 जनता  के  प्रतिनिधि  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मंत्रियों  को  सरकारी
 पदाधिकारियों  की  रिपोर्ट  पर  बल्कि  जनप्रतिनिधि  की  लिखी  हुई  बातों  पर  ज्यादा  गंभीरता
 से  विचार  करना  चाहिए  ।

 महोदय  जसीडीह  से  रांची  के  लिए  शाम  के  समय  एक  ट्रेन  का  चलना  बहुत  है  ।  आज
 आपने  दिल्ली  से  लेकर  प्रदेश  की  राजधानियों  के  लिए  सुपरफास्ट  ट्रेन  और  शताब्दी  एक्सप्रैस  चला  रखी

 हैं  ।  जयपुर  आदि  सभी  राजधानियों  के  लिए  सुपर  फास्ट  ट्रेन  चला  रखी  लेकिन  बिहार
 की  एक  प्रकार  से  राजधानी  ही  रांची  के  लिए  दिल्ली  से  कोई  भी  सुपरफास्ट  ट्रेन  नहीं  है  ।  आप

 वहां  के  लोगों  को  आने-जाने  की  सुविधा  ही  नहीं  देना  चाहते  कैसे  बिहार  का  और  उस  क्षेत्र  का विकास

 होगा  ।  एक  मात्र  चंडीगढ़  एक्सप्रेस  जो  चंडीगढ़  से चलती  है  और  उत्तर  मध्य

 खजुराहो-सिंगरौली  होते  हुए  फिर  घूमकर  रांची  जाती  है  और  3  दिनों  में  वह  ट्रेन  पहुंचती  है  ।

 इसलिए  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  दिल्ली  से  रांची  के  लिए  एक  सुपर  फास्ट  ट्रेन  देनी  चाहिए  ।

 इसी  के  साथ  यह  निवेदन  भी  है  कि  पटना  और  मुगलसराय  से  लेकर  हावड़ा  तक  के  बीच  के  स्थानों
 पर  कई  जगह  पैसेंजर  ट्रेन  की  मांग  है  व ेचलनी  तभी  जो  साधारण  यांत्री  गरीब

 किस।न  उनको  सुविधा  हो  सकती  है  ।

 माल  की  दुलाई  और  बिना  टिकिट  यात्रियों  के  बारे  में  भी  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  इसी
 प्रकार  से  रिजर्वेशन  के  सम्बन्ध  में  भी  बहुत  शिकायतें  हैं  ।  अब  मैं  रिजर्वेशन  के  बारे  में  बताना  चाहता
 हूँ  ।  पटना  रिजर्वेशन  ऑफिस  पर  जाकर  आप  कितनी  गड़बड़ी  है  ।  वहां  नाम
 से  रिजर्वेशन  हो  जाता  है  ।  एक  दिन  मैं  हावड़ा  स्टेशन  के  लिए  टिकिट  लेने  जा  रहा  था  ।  वहां  एक
 आदमी  खड़ा  रहता  वह  ऐसे  लोगों  से  जो  टिकीट  खरीदतें  उनसे  पूछता  है  कहां  का  रिजर्वेशन
 कराना  है  ।  उसने  मुझसे  भी  मैंने  कहा-कहां  का  रिजवेशन  वह  बोला  जहां  का  चाहिए
 वहां  का  आपको  अभी  रिजर्वेशन  देता  हूँ  ।  बुक्रिग  आफिस  में  उनकी  सांठगांठ  होती  हैं  ।  उनको  25
 रूपये  दे  तो  आपको  जिस  ट्रेन  की टिकिट  वह  मिल  जाएगी  और  ऑल  ओवर  इंडिया
 रिजरवेशन  मिल  जाएगा  ।  आप  स्टेशन  पर  जो  टिकिट  लेकर  जाते  उनको  रिजर्वेशन  नहीं
 मिलेगा  ।  कंडक्टर  सरदारजी  को  देख  तो  सरदार  जी  वहीं  दूर  से  ही  हाथ  से  इशारा  कर
 देंगे  और  वह  कंडक्टर  उनको  ए.सी.टू  टायर  में  आराम  से  बैठाकर  ले  जायेगा  ।  पटना  रिजर्वेशन  ऑफिस
 का  भी  यही  हाल  है  ।  को  ऊपर  वाली  सीट  दें  देंगे  और  पैसे  देने  वाले  को  नीचे  की  सीट
 पर  सुलाकर  ले  इन  चीजों  को  आप  देखिए  ।  बिता  टिकट  चलने  वालों  को  ज्यादा  सुविधा
 हैं  ।  रेल  आपके  सरकारी  कर्मचारी  यह  आदत  डाल  रहे  हैं  कि  लोगों  को  टिकट  लेकर  चलने
 से  कम  सुविधा  मिलती  है  ।  इसलिए  टिकट  लेना  बन्द  हो  रहा  है  और  टिकट  लेकर  न  जाइए  तो  रेल
 में  ज्यादा  सुविधा  मिलती  पैसेंजर  को  बर्थ  मिल  जाती  है  इसलिए  वह  कन्‍्डक्टर  को  पैसा
 देकर  सीट  ले  लेते  हैं  ।  इन  चीजों  में  सुधार  करना  चाहिए  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  धन्यवाद  देता

 हूं  और  अपने  भाषण  में  मांग  करता  हूं  कि सरकार  संभाल  परगना  जसीडीह  दुमका  और  गोड्डा  रेलवे

 लाइन  का  निर्माण  ऐसी  मैं  उम्मीद  करता  हूं  ।
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 श्री  ई०  अहमद  :  सभापति  मैं  रेलवे  बजट  पर  चर्चा  करने  के  लिये  मिली

 जुली  प्रतिक्रिया  के  साथ  खड़ा  होता  हूं  ।  माननीय  रेल  मंत्री  को  इस  बात  के  लिये  बधाई  देनी  चाहिये
 कि  उन्होंने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  कि  रेल  भाड़े  में  अत्यधिक  वृद्धि  न  हो  तथा  रेलवे  प्रशासन  को  चुस्त
 बनाने  के  लिये  कुछ  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  तथा  रेल  कर्मचारियों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये

 कुछ  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  भी  किया  परन्तु  दूसरी  ओर  मैं  बहुत  ही  भ्रम  में  पड़
 गया  हूँ  कि  यह  बजट  कुछ  नहीं  बल्कि  यथास्थिति  बनाये  रखने  वाला  है  इस  बजट  में  गतिशीलता  नहीं
 है  जो  श्री  जाफर  शरीफ  जैसे  मंत्री  के  स्वभाव  को  देखते  हुये  अपेक्षित  हो  सकता  है  ऐसा  कारण

 हो  कि  उन्हें  देश  की  स्थिति  को  देखते  हुये  परिस्थितिवश  दबाव  में  पड़ा  हो  क्‍योंकि  अधिक
 स्थिति  की  त्रिषमतायें  तथा  अन्य  कठिनाइयां  हैं  जो  उनके  नियन्त्रण  के  बाहर  है  ।

 परन्तु  मुझे  और  अधिक  भ्रम  चाहिये  कि  निराशा  है  कि  रेलवे  का  रूत्  मेरे  गृह  राज्य
 केरल  के  लोगों  के  प्रति  अच्छा  नहीं  विशेषकर  मालाबार  क्षेत्र  के  मुझे  नहीं  पता  कि  रेलवे
 का  उस  क्षेत्र  की आवश्यकताओं  के  प्रति  सौतेला  व्यवह।र  क्यों  है  ?  रेलवे  को  मालाबार  क्षेत्र  के  साथ

 '
 अपने  लम्बे  अर्से  के  सम्बन्धों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  क्‍योंकि  रेलवे  की  शोकूबण्णुर  से  मंगलोर  तक
 जाने  वाली  शताब्दी  पुरानी  रेल  लाइन  वहां  से  गुजरती  परन्तु  मुझे  अफसोस  है  कि  रेल  मंत्री  के
 बजट  भाषण  में  उस  क्षेत्र  के  बारे  में  कोई  जिक्र  नहीं  तथा  शो  कुबष्णुर  से  मंगलोर  तक  की  रेल  ल।इन  की

 दोहरा  रेल  लाइन  में  बदलने  भी  कोई  जिक्र  नहीं  इन  क्षेत्रों  में  डिब्बे  भी  शताब्दीयों  पुराने  है  ।

 ये  डिब्बे  इस  ब,त  का  सबूत  हैं  कि  यह  रेलवे  एक  शताब्वी  पुरानी  यदि  आप  रेलवे  का  इतिहास

 चाहे  तो  और  हमारी  रेलवे  एक  शताब्दी  पुरानी  है  तो  यह  अच्छा  होगा  कि  हमारे
 क्षेत्र  के  रेलवे  डिब्बे  देखें  ।

 आप  रेलवे  संग्रहालय  क्‍यों  नहीं  बनाते  हैं  जिसमें  कम  से  कम  इन  डिब्बों  को  रखा  जा  सके  जिनकी

 प्रतिकृति  एक  शताब्दी  पुरानी  है  ?  आप  हम  रे  क्षेत्रों  में  ये  पुराने  डिब्बे  क्यों  रखते  हैं  ?  अतः  मैं  माननीय

 मंत्री  स ेनिवेदन  कि  वह  रेलवे  अधिकारियों  को  निर्देश  कि कम  से  कम  मालाबार  क्षेत्र  के  लोगों

 को  देश  का  साधारण  नागरिक  समझा  जायें  जो  बही  किराया  दे  रहे  है  जो  अन्य  क्षेत्रों  के

 लोग  देते  हैं  ।

 हम  नई  रेल  ल।इन  तथा  मई  परियोजनाओं  एवं  गाड़ियों  से  वंचित  हैं  ।  क्या  रेलवे  के  पास  केरल

 के  लिए  परियोजनाओं  में  केवल  एक  ही  परियोजना  है  जो  कायनकुलम  से  अल्लेप्पी  अथवा  ब़िचूर  से

 गुश्वायूर  तक  हैं  ?  रेलवे  ने  प्रस्त/वित  कट्टीपूरम  से  गुरबायूर  तक  की  रेल  लोईन  पर  काम

 क्यों  नहीं  शुरु  है  ?  यदि  कट्टीपुरम  से  गुश्वायूर  तक  की  रेल  लाइन  पर  काम  शुरू  हो  जाता
 है  तो  वह  मालाबार  के  लोगों  के  लिये  बहुत  लाभकारी  इससे  इस  उपेक्षित  क्षेत्र  को

 सहायता  मिलेगी  ।

 दूसरा  मामला  जो  मैं  मंत्री  महोदय  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  वह
 मालाबार  विशेषकर

 इर्गाड  क्षेत्र  से  संबंधित  है  जिसने  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  की

 यह  एक  क्षेत्र  है  जहाँ  कोई  रेलवे  नहीं  है  तथा  केवल  एक  ही  रेल  लाईन  परन्तु

 सोलास्थर-शोजन्र  रेल  लाईन  आध्िक  दृष्टि  से  उपयोगी  नहीं  पायी  गई  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुये
 खेद  है  कि  रेलवे  ने  इसे  आ्िक  दृष्टि  से  लाभप्रद  और  सक्षम  नहीं  बनाया  है  ।  लोग  उस  रेल  लाइन  को
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 विशेषकर  रविव।र  वाले  दिन  प्रयोग  करना  चाहते  रेलवे  ने  यह  विशेष  रूख  अपनाया  है  कि
 दो  ग।ड़ियों  के चलने  के  बज।ये  रविव।र  को  केवल  एक  ग।ड़ी  यदि  इस  ल।इन  पर  नई  गाड़ियाँ
 चलायी  जाती  तो  वह  और  अधिक  व्यवहायं  होगा  और  हो+र  नोलाम्बर  से  कालोकट
 तक  की  रेल  गाड़ियाँ  संभव  हो  सकेगा  अथवा  शोहुबण्णुर  से  होकर  नोलास्बूर  से
 अल्लेप्पी  तक  रेल  गा।ड़ियाँ  चल।ना  संभव  होगा  ।

 संक्षेप  मैं  यह  च।हुंगा  कि  रेलवे  ने  शायद  इस  क्षेत्र  की  पूरी  तरह  से  अवहेलना
 की  तथा  उस  सेक्शन  में  सुधार  करने  के  लिये  जो  प्रावधान  किया  है  वह  केरल  के  लिए  अत्यधिक
 अपर्याप्त  वत्विन्द्रम  से क्बोलोन  दोहरी  ल।इन  बिछाने  के  लिए  बजट  में  केवल  5  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  है  जबकि  उसके  लिए  70  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  करना  आवश्यक  है
 तथा  केरल  में  रेल  लाइनों  का  विद्युतीकरण  बिल्कुल  भी  नहीं

 अतः  मैं  इस  अवसर  पर  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  कि  इस  विशेषकर
 मालाबार  के  विकस  के  लिए  कुछ  और  ध्य।न  जायें  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री

 महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  एक  नई  लाइन  का  निर्माण  करें  जोकि  छोटी  है  परन्तु
 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  यह  लाईन  नीलाम्बर  से  फेरोक  तक  वारास्ता  संज्षरी  इससे  दो

 उद्देश्य  पूरे  एक  ओर  नोलाम्बर  लाइन  को  अ।थिक  दृष्टि  से  सक्षम  हो  दूसरी  ओर
 रेलवे  इन  लोगों  की  अच्छी  सेव  कर  सकेगी  जिन्होंने  अर्नाड  क्षेत्र  के  स्वतंत्रता  संग्राम  में

 महान  त्याग  किए  थे  ।

 अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  नई  रेल  लाइन  के  लिए  समुचित
 उठाये  जाये  ।  वह  लाइन  सभी  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  क्षेत्रों  स ेहोकर  गुजरेगी  जैसे  माबूर  तथा  मंजरी  ।
 अतः  मैं  इस  अवसर  मंत्री  महोदय

 से
 अपील  कि  पूरी  शक्ति  के  इस  नई  लाइन

 अर्थात्‌  मंजेरी  होते  हुये  जाने  वाली  नोलाम्बर-फेरोक  रेल  ल।इन  को  बनाने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठाये  जायें  ।

 दूसरी  ब।त  जो  मैं  मंत्री  महोदय  की  जानकारी  में  ल/न।  चाहता  हूं  तथा  उनके  म/ध्यम  से  उनके
 विभाग  की  जानकारी  में  च।हता  हूं  बह  यह  है  कि  रेलवे  के  प/स  जो  संस।धन  उपलब्ध  है  उनका  पूरी
 तरह  से  उपयोग  नहीं  जा  रेलवे  को  यथा  सम्भव  उन  संसाधनों  उपयोग  करना
 चाहिए  जो  रलवे  के  क्षेत्राधिकारों  में  हो  ।

 इस  संबंध  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  शो  हूबण्ण्र  की  त्रिकोणीय  भूमि  का  उपयोग
 किया  जो  चरों  तरफ  से  मंगलोर  से  तथा  मंगलोर  से  मद्रास  तक  की  लाइनों  को  जोड़ता  है  ।
 यह  बहुत  ही  महत्वपृणे  क्षेत्र  ह ैतथा  मैं  कहूंगा  कि  यह  व,णिज्यिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  जिसका  उपयोग
 रेलवे  रेल  प्रचालन  तथा  व।णिज्यिक  दृष्टिकोण  से  उपयोग  सकता  मे  मंत्री  महोदय
 का  ध्य।न  इस  ओर  भी  चहुंगा  कि  म।ल  भाड़े  में  की  ज।ने  व।ली  जिसका  प्रस्त/व  मंत्री
 महोदय  ने  किया  वह  मेरे  अनुस,र  केरल  जैसे  राज्य  के  लिये  वहन  करना  बहुत  मुश्किल  केरल

 र/ज्य  हमें  सब  कुछ  दूसरे  राज्यों  से  पड़ता  परन्तु  वस्तुस्थिति  क्‍या  मंत्री
 मदह्दोदय  के  अनुस।र  प्रस्त।वित  बृद्धि  केवल  .10  प्रतिशत  यह  सही  है  कि  यह
 प्रतिशत  परन्तु  1989-90  में  वृद्धि  11  प्रतिशत  से  18  प्रतिशत  तक  थी  ।
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 में  पुनः  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  ।  अब  फिर  10  प्रतिशत  की  अतिरिक्त

 वृद्धि  की  गयी  अतः  तीन  साल  के  दौरान  माल  भाड़े  में  करीब  38  प्रतिशत  वृद्धि  की  गयी  केरल
 छोटा  राज्य  इस  वृद्धि  को  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता  है  हमें  जभी  कच्चा  माल  जैसे

 इस्पात  तथा  कोयला  दूर  दराज  के  क्षेत्रों  स ेलाना  पड़ता  है  ।  अतः  हमारे  राज्य  के  छोटे  उद्योग  म।ल  भाड़े
 में  की  गई  बृद्धि  के कारण  बढ़े  हुए  इस  अतिरिक्त  मूल्य  को  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  जोकि  माल
 भाड़े  की  वृद्धि  के  क।/रण  सरक।र  को  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  यह  वृद्धि  38
 प्रतिशत  हैं  10  प्रतिशत  नहीं  जिसे  लोगों  को  बर्दाश्त  करना  पड़ेगा  ।

 मैं  कमंच।रियों  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  विशेषकर  निम्न  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारियों
 की  दशा  सुधारने  के  म।मले  में  ध्ययन  नहीं  उदोहरणार्थ  रनिंग  भत्ते  का  प्रावधान
 रनिंग  भत्ता  च।लकों  तथा  ग।रड़ों  को  ज।ता  म।ल  ले  जाने  वाले  लड़कों  तथा  टी ०टी ०ई०  के  बारे
 में  व्यवस्था  उन्हें  ब।हर  इसलिए  रखा  है  क्योंकि  रेलवे  यह  विचार  है  कि  यह  उन  लोगों
 को  है  जो  रेल  गाड़ी  चलाने  के  लिए  जिम्मेदार  होते  रेलवे  के  स्टेशन  म।स्टरों
 ने  न्यायालय  में  एक  य/चिक।  द।यर  की  और  यह  कहा  था  कि  वे  भी  रेल  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  जिम्मेदार

 परन्तु  फिर  रेलवे  का  यह  दृष्टिकोण  था  कि  रेल  गाड़ी  चलाने  के  लिए  जिम्मेदार  नहीं  है  तथा
 केवल  इंजन  के  च।लक  और  गार्ड  ही  जिम्मेदार  हैं  ..  ..

 रेल  मंत्रो  श्री  सी०के०  जाफर  शरीफ  :  जबसे  चर्चा  शुरू  हुई  मैं  सबकी  ब।त  सुन  रहा  मैं

 माननीय  सदस्यों  के  विचारों  की  सराहना  करता  हूं  तथा  अधिक  क्षेत्रीय  यात्री

 कमंच।रियों  का  कल्याण  आदि  के  बारे  में  अनेक  विचारों  से  सहमत  परन्तु  मैं  उनसे

 यह  अपेक्षा  करता  हूं  कि  वे  म/ल  भाड़े  और  य।त्री  किराये  के  बारे  में  मेरी  सहायता  करें  तथा  मुझे  बताएं
 कि  वे  मुझसे  उसे  बढ़ाने  घटाने  की  अपेक्षा  करते  हैं  ।

 क्री  ई०  मैं  इस  म।मले  में  मंत्री  की  की  करत  परन्तु  मैं  यह  चाहता

 हूँ  कि  निम्न  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारियों  भी  ध्यतन  रखा  जाना  चाहिए  ।

 मैं  समा  अधिक  समय  नहीं  चाहत  हूँ  ।  मैं  और  मुद्दे  नहीं  चाहता  हूं  क्‍यों  कि  अन्य

 सदस्य  करने  के  इन्तजार  में  हैं  ।

 यह  स्वाभाविक  है  कि  रेल  मंत्री  के  सामने  आनेवाली  समस्यें  पेचीदी  हों  ।  भाग्यवश  अथवा

 दुर्भाग्यवश  हमारे  देश  में  तीन  श्रेणियों  के  मंत्री  हैं  ।  प्रथम  श्रेणी  के  मंत्री  हां  कहने  वाले  मंत्री  हैं  ।

 उदाहरण।र्थ  विकास  के  प्रभारी  मंत्री  ।  उद्योग  मंत्री  नहीं  कह  सकते  हैं  ।
 वाणिज्य

 हे प्रभारी  मंत्री  नहीं  नहीं  कह  सकते  दूसरे  श्रेणी  के  मंत्री
 जी  नहीं  कहने  वाले

 मंत्रीਂ

 वे  नहीं  कह  सकते  उद।हरणथ्थ  वित्त  मंत्री  नहीं  कह  पयेंगे  क्योंकि  उन्हें  अतिरिक्त  भार

 सहन  करना  पड़ता  तीसरी  श्रेणी  के  मंत्री  मंत्री  स्व०  श्री  कामराज
 इस

 मंत्रियों  की  श्रेणी  में  आने  वाले  प्रथम  मंत्री  थे  ।  मैं  रेल  मंत्री  को  भी  इस  मंत्रीਂ  की  श्रेणी

 में  रखता  हूं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  रेल  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 भरी  जिलास  सुत्तेमजार  :  मानमीय  सभापति  इस  वर्ष  हम।रे  रेलवे  मंत्री  जी
 ने  जिस  प्रकार  का  बजट  आज  की  अर्थव्यबस्था  में  रखा  वह  मामूली  बचत  वाला  बजट
 कै  ।

 जन  नम  नमन  सनम  कम  छोटी  लाइनों  को  +आभ  नम»  थ  ल।इन

 इस  बजट  में  कुछ  नई  परियोजनाएं  और  कुछ  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  ल।इन  में  बदलने  का  उन्होंने
 जो  प्रय।स  किया  उसके  लिए  वे  धन्यवाद  के  पात्  हैं  ।

 सभापति  आ।ज  पूरे  हिन्दुस्तान  हिन्दुस्त।न  के  हर  कोने  से  मांग  उठ  रही  है--रेल
 लाइन  बिछाओं  और  भग।ओ  ।  उस  दृष्टिकोण  से  रेलवे  ल।इन  और  रेलवे  ल।इन  का

 हम।रे  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  बढ़ाने  में  एक  भावन।त्मक  प्रश्न  भो  हो  गया  इस  बजट  में

 जहां-जहां  रेलवे  मंत्रीजी  ने  नई  रेल  ल।इन  ल।ने  और  कुछ  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने
 का  जो  प्रस्तव  रखा  वह  उस  क्षेत्र  के  लिए  ठीक  लेकिन  छोटी  ल।इन  को  बड़ी  ला।इन
 में  बदलने  का  या  नई  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  कुछ  क्राइटेरिया  होना  अब  तक  यह  देखा  गया

 है  कि  जहां  भी  राजनीतिक  जोर  पोलिटिकल  जोर  होता  वहां  नई  रेलवे  लाइन  लाई  जाती  है
 वहां  छोटी  ल।इनों  को  बड़ी  ल।इनों  में  बदलने  प्रयास  लेकिन  पिछड़ा  और  अत्य।वश्यक

 होने  के  ब।बजूद  जहां  से  कुछ  मांग  नहीं  हुई  या  जहां  के  लोग  खामोश  उनकी  हमेशा
 उपेक्षा  हुई  और  इसी  उपेक्षा  शिक।र  हमारा  विदर्भ  क्षेत्र  हुआ  लग।तार  हर  बजट
 में  यह  आशा  के  स।थ  की  इस  ब।र  हम।री  मांग  मंजूर  हमें  कुछ  रेल  ल।इनें  दी
 छोटी  रेलवे  ल।इन  का  कन्वर्जन  अगले  स।ल  हो  लेकिन  पिछले  स।ल  की  तरह  अगला
 साल  भी  निकल  उसका  प्रारूप  हमें  इस  बजट  में  देखने  को  मिला  हमें  ज,फर
 शरीफ  साहब  से  बड़ी  आशा  इसलिए  कि  हमारे  व्यवितगत  सम्बन्ध  भी  लेकिन  उन्होंने
 इस  साल  भी  हम।री  मांग  की  तरफ  ध्य।न  नहीं  दिया  ।

 ॥

 सभापति  मैं  विदर्भ  के  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  स ेआता  जैसे  चन्द्रपुर  और
 गड़चिरोली  |  यह  परम्पर।गत  अ।दिव।सी  क्षेत्र  हर  दृष्टि  से  पिछड़ा  क्षेत्र  मैं  मंत्री  महोदय  को

 चाहता  हूँ  और  उनसे  एक  सव।ल  हूँ  कि  हम।रे  देश  में  अंग्रेज  डेढ़  सी  स।ल  राज  कर  उनको
 क्षेत्र  पिछड़ा  क्षेत्र  उनको  वहां  पोटटेशियल  नजर  वहां  वहां  थिक

 फोरैस्ट  वहां  राइस  वहां  बांस  होता  है  जो  पूरे  हिन्दुस्तान  में  ज]ता  श।यद  इसलिए
 यहां  की  जो  बेकवर्डनेस  जो  रिच-फारेस्ट  जिसको  अ।मदनी  में  बदलने  की  बड़ी  पोटेशियेलिटी

 वहां  उस  जमने  में  अंग्रेजों  न ेरेलवे  ल।|इन  लग।ई  और  अ।ज  उसको  सौ  साल  हो  गए  लेकिन  वह
 पो्टेशिये  लिटी  हम।रे  रेलवे  मंत्रालय  को  कभी  नजर  नहीं  आयी  और  जब-जब  भी  हमने  उस  रेलवे  लाइन
 को  कन्वर्ट  करने  की  लग।त।र  मांग  की  उस  तरफ  हमारे  रेलवे  मंत्रालय  ध्य।न  नहीं  ।  मैं

 लोकसभा  में  तीसरी  ब।र  चुनकर  हूं  और  दस  स।ल  से  लगात।र  आपसे  अर्ज  कर  हूँ  कि

 गोंदिया  और  नैरो  गेज  242  किलोमीटर  की  रेलवे  लाइन
 कन्वर्ट  करने  की  मांग  हम  लगा।त।र  करते  आ  रहे  लेकिन  हर  ब।र  हमें  यह  कह  दिया  है  कि

 रिसोर्सेज  कम  अपपको  आठवीं  योजना  तक  इन्तजार  करना  हम  आठवीं  के

 कगार  पर  पहुंच  गए  हैं  और  अभी  तक  इस  दिशा  में  कोई  प्रयास  नहीं  गया  है  ।
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 8  3-08  08  स०  प०

 शरद  दिधे  पीठासोन

 सभापति  यहूं  भी  कि  वह  पिछड़ा  क्षेत्र  आदिवासी  डोमिनेटेड  क्षेत्र

 वहां  कोई  भी  उद्योग  नहीं  लगता  महाराष्ट्र  में  गड़चिरोली  एक  ऐसा  डिस्ट्रिक्ट  जो
 नो  इन्डस्ट्री-डिस्ट्रिक्ट  लगातार  छ:-अआ।5  साल  से  सेन्‍्ट्रल  गवनेमेन्ट  और  स्टेट  गवर्नमेन्ट  दोनों  की
 ओर  से  कई  प्रक/र  की  रिय/यतें,  कन्सैशन  और  सबसीडी  देने  के  बावजूद  भी  कोई  भी  बड़ा  उद्योगपति

 वहां  उद्योग  लगाने  नहीं  आया  इसलिए  रेलवे  लाइन  के  अभाव  में  कोई  भी  उद्योगपति  उस
 क्षेत्र  मे ंकितने  भी  बैनिफिट  रहे  जाने  के  लिए  तैयार  नहीं  इसका  परिणाम  यह  हो  रहा
 है  कि  इतना  पोटेंशियल  होने  के  ब।वजूद  भी  औद्योगिकरण  न  बढ़ने  की  वजह  उस  आदिवासी  क्षेत्र  में
 आन्दोलन  हो  रहा  युवा  वर्ग  में  असन्तोष  व्य।प्त  वह  अ।न्दोलन  अब  नक्सल।इट  प्रिड  में  चला  गया

 अभी  तीन-च।र  दिन  पहले  मैंने  लोकसभा  में  नक्शलव।दी  गतिविधियों  जो  मेरे  क्षेत्र  में  बढ़  गई
 उस  दिशा  में  ध्यबयन  अ।कर्षित  करने  की  कोशिश  की  थी  ।  वहां  कोई  भी  सुविधा  न  होने  की  वजह  कोई
 दिशा  न  होने  की  वजह  से  और  वहां  के  रिसोसेज  प्रापर  तरीके  से  यूटिलाइजेशन  न  होने  की

 बजह  से  वहां  प्राब्लेम  बढ़  रही  इस  मौके  का  फायदा  उठाकर  मैं  मंत्री  महोदय  से  चाहूंगा  कि

 यह  रेलवे  लाइन  से  हमारी  भावना  का  प्रश्न  भी  जुड़ा  हुआ  उसको  कन्वर्ट  करने  की  वे  कोशिश  करेंगे  ।
 इस  दिशा  में  मैं  रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  आक्ृष्ट  जब  माधव  र।ब  सिंधिया  जी  रेल  मंत्री  मैंने
 उन  से  मिल  कर  इस  बारे  में  मांग  की  और  उन्होंने  अपने  अधिकारियों  से  उस  दिशा  में  कुछ
 प्रस्ताव  लाने  के  लिए  कहा  प्रस्ताव  जब  आया  तो  यह  कह  कर  उत्तर  मिल  कि  इस  रेलवे  ल।इन  पर
 जो  पैसेंजर  ट्रैक  उसमें  पैसेंजर  बैठते  ही  नहीं  ।  उन्होंने  आठ  दिन  का  मुझे  रेवेन्यू  इस  आठ
 दिन  में  केवल  336  रुपया  इस  रेलवे  ट्रैक  से  प्राप्त  हुआ  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  को  8  दिन  के  भीतर  वहां  जो
 रेलवे  चलती  है  उसके  फोटोग्राफ्स  लाकर  अ।पको  यह  जानकर  अ/श्चये  होगा  कि  उस  ट्रेन  में  जो
 पैसेनजर  बठे  डिब्बों  के  लेकिन  उससे  ज्य।दा  डिब्बों  के  ऊपर  भी  पैसेन्जर  बैठे  थे  ।  जब  कि  रेलवे
 मंत्रालय  की  ओर  से  मंत्री  महोदय  के  प।स  उत्तर  था  कि  रेल  में  ज्ययदा  लोग  नहीं  चलते  उसके
 बाद  टिकटलेस  यात्रियों  के  खिलाफ  जो  कम्पेन  था  उसमें  रेलवे  को  हजारों  रुपए
 प्राप्त  हुए  ।  जब  उनको  यह  बताया  गया  था  तब  उन्होंने  हमें  यह्‌  आश्व।सन  था  कि  यहां  टिकट
 के  लोग  यात्रा  करते  हैं  और  उसको  रोकने  की  आवश्यकता  है  ।

 हम  बैकवर्ड  ट्राइबल  रिजन  और  ड।उन  ट्राडन  के  लिए  ज्यादा  कमिटेड  मैं  आपसे
 कहना  चाहुंगा  कि  इस  दिशा  में  अ।प  देखेंगे  ये  जो  रूट  हैं  चन्द्रपुर  से  रेलवे  लाइन  को  जब  तक  आप
 कन्वर्ट  नहीं  तब  तक  लोगों  को  बहुत  अधिक  कठिनाइयों  का  स।मना  पड़ेगा  ।  क्योंकि
 यहां  जो  रेल  गाड़ी  चलती  है  वहां  तक  लोगों  को  दूर  तक  पड़ता  है  और  म।ल  भी  वहां  से  भेजने  के लिए

 चट।ई  और  कोयला  वहां  से  ढुला  कर  ले  जाना  है  और  वहां  के  लोगों  की  मांग  को
 जब  तक  अ।प  पूरा  नहीं  जो  चन्द्रपुर  स ेवड़सा  तक  आपकी  ट्रेन  अ/ती  है  उसको  अ।प  सोंदड  तक  आगे
 कराइए  ।  दूसरा  नागपुर  से  उपरेड  तक  बड़ी  रेलवे  लाइन  क्‍योंकि  वहां  है  और  थर्मल
 पावर  स्टेशन  के  लिए  कोयला  जाता  वहां  तक  अ।पकी  बड़ी  ल।इन  आई  अगर  उसी  ल।इन  को
 आप  उमरेड  से  वड़सा  तक  जोड़  देते  जो  केवल  80  कि०मी०  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  चन्द्रपुर  और
 गड़चिरोली  जिले  की  जो  नौ  इन्डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट  का  एक  बैनिफिट  लोगों  को  उपलब्ध  है  वह  बेनिफिट
 लेने  के  लिए  उद्योगपति  वहां  आ  सकते  हैं  ।
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 इस  बजट  में  आपने  जो  विदर्भ  और  जो  हमारे  हिन्दुस्तान  के  सेन्टर  में  जहां  पर

 हिन्दुस्त।न  के  लोगों  आवागमन  लेकिन  आपने  नागपुर  की  बड़ी  उपेक्षा  की  पिछली  बार
 आपने  न/गपुर  से  दिल्ली  के  लिए  एक  डःयरेक्ट  ट्रेन  और  बम्बई  के  लिए  एक  ड।यरेक्ट  ट्रेन  जरूर  शुरू  करने
 के  लिए  लेकिन  इस  बजट  में  हमें  वड़ी  हुई  कि  इस  पर  आपने  ध्यान  नहीं  जब  कि
 लगातार  हमको  आश्व|सन  मिले  ।  अक्सर  नागपुर  और  विदर्भ  की  उपेक्षा  क्यों  होती  है  पता  हमें
 नहीं  लेढ्विन मैं

 आपसे  कहुंगा  कि  हमें  ब।र-ब।र  आश्वासन  मिले  कि  नागपुर  और  विदर्भ  की
 उपेक्षा  नहीं  होगी  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अर्ज  करूंगा  कि  नागपुर  इन्डस्ट्रियल  एरिया  है  जहां  डिफेंस  की  बहुत  बड़ी  फैक्ट्री
 करीबन  10  हज।र  लोग  वहां  काम  करते  हैं  और  एक  मांग  बड़े  जोरों  से चल  रही  है  कि  नागपुर

 मध्य  से  आप  अंबाझरी  डिफेन्स  फैक्ट्री  तक  एक  लोकल  चल!इए  ।  मागपुर  महाराष्ट्र  का  एक  बड़ा
 शहर  है  और  डेवलपिंग  शहर  है  इसलिए  वहां  तो  लोकल  चलाने  की  बहुत  ज्यादा  जरूरत
 भंड।रा  से  जव  हरनगर  और  जो  हम।री  दूसरी  डिफेन्स  फैक्ट्री  है  वहां  से  करीब
 8  से  10  हज।र  लोग  काम  करते  हैं  वहां  भी  एक  लोकल  ट्रेन  चल।ने  की  मांग  इसको  भी  आप  चलाने

 के  लिए  कोशिश  मैं  मंत्री  महोदय  से  चाहूंगा  कि  जो  एक  डेवेलपिग  है  और

 वहां  पर  जो  बेकवर्ड  उसकी  तरफ  आएप  ध्यान  देंगे  ।  चन्द्रपुर  से  गोंदिया  जो  रेलवे
 ल।इन  अगर  आप  इसके  लिए  कोशिश  करते  हैं  तो  नेशनल  हाइ  बे  का  करीबन  60  से  70
 कि०मी०  का  जो  अन्तर  है  वह  कम  जिससे  भाड़े  में  कमी  होगी  और  वहां  का
 आवागमन  बढ़ेगा  ।

 इसलिए  मैं  बार-बार  आपसे  अर्ज  कर  रहा  हूँ  कि  आप  इस  ओर  ध्यान  देंगे  और  बाकी
 छोटी-मोटी  मांगें  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लृंगਂ  लेकिन  इस  बार  आप  विदर्भ  और  विशेष  कर
 मेरे  क्षेत्र  की  उपेक्षा  नहीं  करेंग  ।  इतना  ही  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  झ्माप्त  करता

 डा०  बसंत  पवार  :  सभापति  मैं  रेल  बजट  तथा  अनुदान  मांगों  पर  बोलने  के

 लिए  खड़ा  होता  हूं  ।

 रेलवे  हमरे  देश'की  जीवन  रेखा  यह  एशिया  में  सबसे  बड़ी  तथा  विश्व  में  दूसरे  नंबर  पर

 है  अतीत  में  भारतीय  रेल  की  प्रतिष्ठा  बहुत  अच्छी  थी  ।  परन्तु  पिछले  कुछ  दिनों  से  यह  बहुत  तेजी  से

 बिगड़  रही  है  ।

 रेल  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  लगभग  दो  करोड़  है  तथा  हाल  ही  में  इसमें  5.  17
 प्रतिशत  की  दर  से  वृद्धि  हुई  है  ।  मैं  रेल  मंत्री  की  इस  खर/ब  स्थिति  में  यह  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 प्रशंसा  करता  हूं  ।  परत  मुझे  अशा  है  कि  वह  उपभोक्ताओं  की  संतुष्टि  तथा  यात्रियों  के  कल्याण
 पर  और  अधिक  ध्यन  देंगे  ।

 सामःन्यतः  हमने  देखा  है  कि  डिब्बों  की हालत  बहुत  तेजी  से  खराब  हो  रही  है  क्योंकि  वे  बहुत  पुराने
 हो  गये  1,500  डिब्बों  की कमी  है  तथा  वर्ष  1990-91  के  दौर।न  केवल  600  डिब्बों  को  बनाने

 की  योजना  बन।यी  गई  मुझे  नहीं  पता  कि  इन  2,100  डिब्बों  को  कैसे  प्राप्त  किया  इस  दिशा

 में  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।
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 मैं  रेल  मंत्री  से  निवेदन  कि  नई  रेल  लाइनों  के  सिर्माण  कार्य  योजन/बद्ध  तरीके  से
 किया  जाना  उन्होंने  पहले  ही  कहा  है  कि  वे  एक  कःये  बल  की  स्थापना  करने  जा  रहे  भविष्य
 में  रेलवे  की  योजना  तथा  अधुनिकीकरण  के  लिए  रूपरेखा  तैयार  की  जा  रही  है  परंतु  इसे  अभी
 और  तेजी  से  तैय।र  करना  होगा  ।

 चिकित्सक  तथा  सर्जन  होने  के  नाते  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जब  भी  हम  रेलों  में  य'त्ना  करते  हैं  तो
 डिब्बे  में  रखेवे  ब।क्सਂ  में  कोई  दवाई  नहीं  होती  रेलवे  में  पड़ने  पर  किसी  भी
 किस्म  कि  प्राथमिक  चिकित्सा  उपलब्ध  नहीं  होती  है  ।

 जहां  तक  सुरक्षा  उपायों  का  सवाल  प्रत्येक  मृत  व्यक्ति  पर  रेल  मंत्रालय  दो  लाख  रुपए
 का  भुगतान  करती  परंतु  इसकी  प्रक्रियः  बहुत  पेचीदी  है  ।  संबंधित  व्यक्ति  को  धन  प्राप्त  करने  में

 बहुत  समय  है  ।  इसे  अससान  चाहिये  ।

 यदि  व्यक्तियों  तथा  उपकरणों  द्वार  गलती  होती  है  तो  दु्घेटन/यें  होती  इसके  स।थ-साथ

 पुराने  डिब्बों  तथा  पुराने  इंजनों  के  क।/रण  भी  दुर्घटन।यें  होती  दुर्घटनाओं  का  भी  लोगों  के  दिम।ग  पर
 प्रभाव  पड़ता  लोगों  को  रेलवे  में  विश्वास  चाहिए  तथा  यह  महसूस  च।हिए  कि  दुषघेटन।यें
 नहीं  यदि  लोगों  को  विश्वास  नहीं  तो  लोग  रेल  यात्रा  करने  में  हिचकिचएंगे  ।

 जहां  तक  समय  प।लन  का  सवाल  ग।ड़ियाँ  देरी  से  अ  सकती  हैं  परंतु  यात्री  मैं  जानना

 च/हूंगा  कि  शत  प्रतिशत  समय  पालन  क्‍यों  नहीं  हो  सकता  जोकि  वर्तमान  नियम  न  होकर  एक
 अथवाद  समय  पालन  न  होने  के  क/रण  काफी  नुकस्न।न  है  जिसमें  लोगों  के  काम  के  घण्टों  भी

 नुकसान  होता  यदि  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  है  इनके  उपलब्ध  होने  में  25  घण्टे  से अधिक  की  देरी

 होती  तो  नष्ट  होने  वाले  साम।न  जैसे  प्यजज  तथा  अन्य  फल  बरबद  हो  ज।ते  यह  राष्ट्रीय
 बर्बादी  अतः  मैं  रेल  मंत्री  स ेनिवेदन  कि  इस  पर  ध्यान  दें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  किसानों
 को  नुकस।न  न  हो  ।

 बिगत  में  रेलें  सही  समय  पर  चल  रही  थी  ।  रेल  की  सीटी  सुनकर  किस।न  यह  समझ  जाते  थे

 कि  क्‍या  समय  हो  रहा  परन्त्‌  अब  ऐसा  नहीं  इस  पर  भी  ध्य।न  देना

 अभी-अभी  मेरे  एक  मित्र  ने  रलवं  में  भ्रष्टाचार  की  बत  की  एक  एजेन्सी  यदि  अ।प  उस

 एजेन्सी  के  सदस्य  बन  जःते  हैं  तो अ।प  बिना  टिकट  यात्रा  कर  सकते  हैं  और  यदि  आप  बिना  टिकट  पकड़े
 जाते  हैं  तो  जो  भी  होता  है  वह  उस  एजेन्सी  द्वार  किया  है  ।  यह  जो  कुछ  चल  रहा  है  एक
 प्रक/र  का  अतः  इसके  बारे  में  भी  ।  लोग  करते  हैं  क्योंकि  टिकट  यात्रा

 करने  वाले  शत  प्रतिशत  व्यक्ति  पकड़े  नहीं  जाते  हैं  ।

 रेल  मंत्री  ने  स्थलों  क ेनिजीकरण  की  ब।त  कही  है  ।  यह  बहुत  अच्छा  है  कि  उन्होंने  निजीकरण

 की  दिशा  में  कार्य  करना  शुरू  किया  है  ।  मैं  कि  यह  अच्छा  कदम  है  और  इससे  रेलवे  की  क.ये

 कुशलता  में  सुधार  होगा  ।

 जहाँ  तक  महरराष्ट्र  कः  सवाल  है  कोंकण  रेलवे  ने  एक  व्यवस्था  की  है  परन्तु  यह  बहुत  ही  छोटी

 व्यवस्था  है  तथा  यह  पुरा  होने  में  वर्षों  कोंकण  क्षेत्र  तथा  मह।राष्ट्र  के  लोगों  द्वारा  यह  मांग  रखी

 गयी  हमें  उन्हें  इस  सुविधा  से  लम्बे  समय  तक  वंचित  नहीं  रखना  महःरःप्ट्र  में  एक  और

 है  कि  रेल  ल।इनों  के  नजदीक  झुग्गियों  निर्माण  किया  गया  रेल  ल,इनों  के  निकट  झुग्गियों
 के  रहने  से मानव  जीवन  को  खतरा  होता  है  तथा  इससे  रेल  ग।ड़ियों  क ेसमय  पर  चलने  में  भी  बाघा  पड़ती
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 है  ।  महाराष्ट्र  सरक/र  ने  एक  प्रस्ताव  रखा  है  कि  झुग्गियों  को  रेलवे  ल।इन  से  30  फीट  की  दूरी  पर  रखा

 परन्तु  रेल  मंत्री  न ेइससे  इन्क।र  कर  दिया  रेलवे  बोर्ड  ने  वह  भूमि  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 उन्होंने  बाज।र  दर  पर  प्रति  वर्ष  6.  25  प्रतिशत  किराया  मांगा  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  कोई
 वैकल्पिक  भूमि  नहीं  दी  जा  सकती  श्लुग्गियों  में  रहने  वाले  लोग  इतना  अधिक  6.  25  प्रतिशत  किराया
 प्रति  वर्ष  देने  की  स्थिति  में  नहीं  सम।धान  यह  होगा  कि  भूमि  को  एक  प्रतिशत  किराये  पर  लम्बी
 अवधि  के  लिए  पटटे  पर  दे  दिया  केवल  तभी  रेल  लाइनों  के  निकट  झुग्गियों  में  रहने  वाले
 लोगों  को  भूमि  मिल  सकेगी  और  गाड़ियां  भी  समय  से  चल  सऊंगी  ।

 महाराष्ट्र  के  सी०  आई०  डी०  सी०  ओ०  ने  बेलापुर-मानखु्द  लाइन  पर  सानपाड़ा  स्टेशन  के  निर्माण
 के  लिए  दो-तिहाई  खर्च  देने  की  पेशकश  की  है  ।  यह  प्रस्ताव  अभी  तक  रेल  मंत़ालय  में  ही  पड़ा  अभी  तक
 उसे  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  ।  में  रेल  मंत्री  से यह  अनुरोध  करता  हू  कि  वह  इस  प्रस्ताव  की  जांच
 करें  ।

 ह

 अपने  संसदीय  निर्वाचन  नासिक  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  च।हता  हूँ  कि  अगले  महीने  वहां
 पर  कुंभ  मेला  लगने  जा  रहा  है  जिसमें  न।सिक  और  त््यंबकेश्वर  में  देश  भर  से  ल।खों  लोग  आयेंगे  ।  बेहतर
 परिवहन  सुविधाओं  के  लिए  वहां  पर  विशेष  ग।ड़ियां  चलायी  ज।नी  मैं  म।ननीय  मंत्री  से  अनुरोध

 हूं  कि  नासिक  रोड़  रेलवे  स्टेशन  उन्नयन  करके  इसे  टर्मीनस  बनाया  जाये  ।  मैं  पु  से नासिक

 रोड  तथा  नासिक  रोड  से  सूरत  तक  एक  नई  रेल  ल।इन  का  भी  प्रस्ताव  यह  रेल  लाइन  दो
 राज्यों  तथा  दो  राज्यों  क ेतीन  औद्योगिक  शहरों  को  इससे  आदिवासी  लोगों  को  भी
 फायदा  होगा  ।

 जहां  तक  पंचवटी  एक्सप्रेस  का  सम्बन्ध  इसमें  पहले  से  ही  काफी  भीड़  भाड़  से  माननीय
 मंत्री  स ेअनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  से  बम्बई  तक  एक  समानांतर  गाड़ी  घलायें  जो
 दोनों  स्टेशनों  से  एक  ही  समय  रवाना  हो  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  वर्तम।न  गाड़ी  में  एक  विशेष  प्रथम  श्रेणी
 का  डिब्बा  लगाने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  मैं  जब  भी  प्रथम  श्रेणी  में  य/त्ना  करता  हूं  तो  मैं  देखता  हूं  कि  डिब्बे
 में  सीट  न  मिलने  के  क/रण  कई  लोग  खड़े  रहते  हैं  ।

 नासिक  रोड  पर  आरक्षण  के  कोटे  को  भी  क्‍योंकि  यातायात  बढ़  रहा
 न।|तिक  रोड  पर  कम्प्यूटर  से  आरक्षण  की  सुविधा  शुरु  की  जानी  नासिक  से  नासिक  रोड
 रेलवे  इन्स्टीट्यूट  अ।फ  इलेक्ट्रीकल  इंजीनियरिंग  की  अनुम/नित  लागत  90.  28  लाख  रुपए  है  ।  परन्तु
 अनुदानों  की  मांगों  में  सिफ  एक  लाख  रुपये  का  प्रावधान  इससे  स्थिति  में  कोई  सुधार
 नहीं  होगा  ।  एस०  एल०  एस०  और  ट्रैक्शन  मोटर  फ्रेम  की  पुन:स्थापन।  की  लागत  2.  62  करोड़  रुपये

 परन्तु  इसके  लिए  म।त्र  48.  27  ल।ख  रुपये  का  प्रावधान  इससे  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  होगा  ।
 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इन  म।मलों  की  जांच  करें  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  लासलगाँव  जहां  देश  का  सबसे  बड़ा  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र
 के  निफाड़  और  ओढ़ा  में  रेलवे  उपरिपुल  का  निर्माण  किया  जा  रहा  ऐसा  होने  पर  वहां  परिवहन
 सुविधायें  बढ़ेगी  तथा  इससे  किस.नों  को  मदद  मिलेगी  ।  येवला  के  कुसुमाड़ी  गांव  में  भी  रेलवे
 फाटक  की  मांग  की  जा  रही  इस  जगह  पर  कई  मौँतें  हो  चुकी  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध
 करता  हूँ  कि  येवला  के  कुसुमाड़ो  गांव  में  वहू  एक  रेलवे  फाटक  की  भी  व्यवस्था
 करें  ।
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 मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  मृत  रेलवे  कर्मचारियों  के  परिवार  के  सदस्यों  के  लिए  रेलवे
 स्‍्टाल  आरक्षित  कियें  ताकि  वे  कुछ  कमा  सकें  और  निजीकरण  की  नीति  भी  अच्छी
 साबित  हो  सके  ।

 अध्यक्ष  अंत  में  मैं  रेलवे  मंत्री  से यह  अनुरोध  करूंगा  कि  देश  में  रेलों  के  बारे  में

 कुछ  अनुसंधान  कार्य  भी  होता  चाहिए  तथा  आम  अ।दमी  को  रेलवे  के  बारे  में  बत।या  ज।ना  चाहिए
 ताकि  उन्हें  यह  लगे  कि  रेलवे  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है तथा  उसे  इसकी  बर्बादी  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 मैं  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर

 डा०  जयंत  रंगवो  :  सभापति  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यह  रेल  बजट
 एक  बड़ी  चालाकी  से  तैय।र  किया  गया  यह  आम  आदमी  के  हितों  के  खिलाफ  यहीं  यह
 कांग्रेस  पार्टी  के  चुन।व  घोषणा  पत्र  तथा  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  भी  प्रतिकूल  है  ।  कांग्रेस

 ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  वह  सो  दिनों  के  भीतर  कीमतों  की  वृद्धि  पर  रोक  लगायेंगी  ।  परन्तु
 इस  रेलवे  बजट  द्वारा  उसने  खुद  ही  य।त्री  किराये  तथा  माल  भाड़ों  में  वृद्धि  की  है  जिसका
 कारी  प्रभाव  होगा  और  इसके  फलस्वरूप  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि

 फिर  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  कहा  गया  है  कि सरकार  अ।स।म  की  जरूरतों  पर  ध्यान

 परन्तु  आसाम  तथा  पूर्वोत्तर  के  लोगों  की  काफी  दिनों  से  यह  मांग  है  कि  गुवाहाटी  से  तिनसुकिया
 के  बीच  की  वर्तमान  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  परन्तु  इस  मामले
 पर  ध्यान  देने  में  बजट  पूर्ण  रूप  से  असफल  रहा  है  ।  निस्संदेह  हम  सीम।ओं  और  मजबूरियों
 को  समझते  हैं  परन्तु  समस्या  की  गम्भीरता  तथा  स।म।जिक  आ्थिक  समस्या  और  विरकालिक  मांग
 को  देखते  हुए  इसे  जरूर  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  थी  ।

 फिर  गुवाहाटी  और  डिब्रुगढ़  क ेबीच  की  लाइन  सिर्फ  आसाम  राज्य  के  लिए  ही  नहीं  है  अपितु  यह

 पूरे  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  अरूण।चल  मिजोरम  तथा  मेघालय  के  लिए  भी  आवश्यक  अतः

 मुझे  उम्मिद  है  कि  माननीय  मंत्री  पुनविचा।र  करे  ।  यह  व(दा  करेंगे  कि  गुवःह।टी  से  डिब्रुगढ़  क ेबीच  की
 मीटर  लाइन  को  बह  लाइन  में  बदल  दिया  जाएगा  ।

 आसाम  के  लोगों  की  एक  और  चिरकालिक  मांग  यह  है  कि  में  एक  डिविजनल

 मुख्यालय  हो  और  प्रशासनिक  काये  सुचारु  रूपससे  चलने  और  स्थानीय  लोगों  की  आबकांक्षाओं

 की  पूरा  करने  के  लिए  भी  यह  आवश्यक  है  और  इस  सम्बन्ध  में  भी  रेल  बजट  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 मुझे  उम्मिद  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  पर  पुमविचार  करेंगे  तथा  रांगिया  में  शीघ्र  ही
 उत्तर  सीमांत  रेलवे  के  अंतर्गत  एक  डिविजनल  मुख्यालय  की  स्थापना  हो

 मैं  अ।पका  ध्यान  एक  और  मुद्दे  की ओर  आकर्षित  करना  चःहता  वह  यह  है  कि  मैं  एक  अत्यधिक

 पिछड़े  अर्थात्‌  आसाम  के  पवृ॑तीय  जिले  का  मैं  अः:स।म  के  दोनों  पर्वतीय  जिलों  का  प्रतिनिधित्व

 करता  और  वहां  मुख्यालय  डीफू  है  तथा  वहां  एक  रेलवे  स्टेशन  भी  परन्तु
 ईस्ट  तिनसुकिया  मेल  तथा  आसाम  मेल  जैसी  कुछ  लम्बी  दूरी  की  रेल  गाड़ियां

 वहां  नहीं  रुकती  वहां  पर  सिर्फ  एक  रेल  गाड़ी  रुकती  परन्तु  यह  दोनों  पर्वतीय

 जिलों  का  जिला  मुख्यालय  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस

 समस्या  की  जांच  करे  तथा  कम-से-कम  न।र्थ-ईस्ट  तिनसुकिया  मेल  तथा  असाम

 मेल  जैसी  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  डीफू  में  भी  रुकनी
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 फिर  कई  म।ननीय  सदस्यों  ने  भ्रष्टाचार  के  प्रति  भी  माननीय  मंत्री  ध्यान  अकर्षित
 किया  यहां  मैं  भ्रष्टाच।र  के  केवल  एक  पहलू  को  उजागार  करना  हमारे  जिले  में
 सागौन  तथा  अन्य  जंगली  उत्पादों  की  बहुतायत  है  तथा  इनकी  तस्करी  पिछले  कुछ  समय  से
 हो  रही  जब  स्वश।सी  जिला  परिषद  में  हमारी  पार्टी  सत्ता  में  आई  तो  हमने  कई  कड़े  कदम  उठाए  तथा
 इमारती  लकड़ियों  तथा  सा|गौन  की  सड़क  के  रास्ते  होने  वाली  तस्करी  रुक  गई  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  हमें
 ऐसे  अनेक  मामलों  पता  चला  है  कि  लकडी  के  तस्करी  द्वारा  लाये  गये  लकड़ी  के  लट्ठों  और  इम।रती
 लकड़ी  को  वन  विभाग  तथा  परिषद  के  समुचित  दस्त।वेजों  के  रेलवे  द्वारा  बुक  कर  दिया  जाता

 हमने  ऐसे  दो-तीन  मामलों  पता  लगाया  है  तथा  हम  डिविजनल  रेल  अधिकारियों  और
 घित  स्टेशन  म।स्टरों  से  मिले  उस  समय  वे  कोई  भी  कागजःत  प्रस्तुत  नहीं  कर  प।ए  और  जिन्होंने
 उस  बहुमूल्य  स,गौन  लकड़ी  को  बुक  था  उनकी  पहचान  भी  नहीं  कर  फिर  हमने  इस
 भ्रष्ट/च। र  संलग्त  स्टेशन  म।स्टरों  पर  चलाने  की  कोशिश  की  |  परंतु  इसी  बीच  उनका
 स्थानांतरण  म।लेगाँव  जिला  मुख्यालय  से  और  कर  दिया  गया  तथा  हम  उन  पर  मुकदमा
 नहीं  चला  पायें  ।

 यहां  मैं  विशेष  रूप  से  मंत्री  महोदय  को  हूं  कि  मेरे  जिले  आंग  लोंग  से
 इम।रती  लकड़ी  बोक/ज।न  और  लुम्डिंग  रेलवे  स्टेशनों  से  समुचित  दस्तावेजों  के  बुक  किया
 जा  रहा  अतः  हम।री  कड़ी  निगर।नी  के  क/रण  सड़क  म।र्गं  से  तो  तस्करी  बन्द  हो  गयी  है फिर  भी
 रेलवे  में  भारी  भ्रष्ट/।चार  मुझे  अ।शा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  म।मले  की  जांच  करेंगे  ।

 श्रो  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  क्या  आप  मुझे  लिखकर  सूचित  करेंगे  ?

 डा०  जयंत  रंगवी  :  मैं  आपको  जरूर  लिखकर  सुचित  करूंगा  ।

 मुझे  उम्मीद  है  कि  निजीकरण  की  बढ़ती  प्रवृत्ति  से  रेलवे  में  खान-पान  तथा  अन्य  क्षेत्रों
 में  कार्यरत  निम्न  वर्गों  के कर्मेंच।रियों  पर  कोई  असर  नहीं  ।  मैं  उम्मिद  करता  हूं  कि

 पूर्व  के  लोगों  की  जरूरतों  को  करने  के  लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  उचित  कदम  उठायेंगे  ।

 श्री  कालका  दास  :  सभापति  मैं  अपका  अभार  व्यक्त  करना  च  हता  हूं
 कि  आपने  मुझे  रेलवे  बजट  पर  बोलने  का  अवसर  प्रद।न  ।  रेलवे  विभाग  का  देश  की  प्रगति  और
 सम।ज  की  में  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  लेकिन  दुर्भाग्य  से  अज  इस  विभाग  से  न  संतुष्ट

 न  यात्री  संतुष्ट  हैं  न  इस  विभाग  में  कार्यरत  कमंचारी  संतुष्ट  और  न  इसका  प्रगति  में  जो सहयोग

 होना  च  हिए  वह  हो  रहा  मैं  जनता  हूं  कि विभाग  की  इस  असफलता  में  जनाब  जाफर  शरीफजी  का

 कोई  भाग  नहीं  है  ।  क्‍योंकि  ये  तो  अभी  बनें  विभाग  की  जिस  तरह  से  दुदेशा  हो  रही  जनता

 अःज  इतनी  असंतुष्ट  है  ४  किसी  भी  क्षेत्र  में  यह  प्रशंसा  प्राप्त  नहीं  कर  पाया  ।  यह  ठीक  है  कि  जन/ब

 ज/फर  शरीफ  जी  इसके  लिए  उत्तरदायी  नहीं  लेकिन  जाफर  शरीफ  जी  ने  जो  रेलवे  का  बजट  प्रस्तुत
 किया  उसमें  भी  कोई  ऐसे  संकेत  नहीं  दिए  हैं  जिससे  यह  भरोसा  सके  कि  यह  देश  महत्वपूर्ण
 विभाग  जनता  की  कुछ  सेवा  करेगा  या  इस  राष्ट्र  के विकास  के  लिए  जो  अपेक्षायें  हैं  उनको  पूरा  कर

 पायेगा  ।  बल्कि  दुर्भाग्य  यह  है  कि  जहां  जनता  को  राहत  देनी  चाहिये  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  रेल

 बजट  पेश  उसमें  किराये  को  और  बढ़ाया  जहां  उपभोक्ताओं  को  कम  कीमत  पर  बस्तुयें
 मिलनी  चाहिए  वहां  मल  भाड़े  में  बढ़ोत्तरी  करने  से  महूंगई  और  बढ़  जायेगी  ।  इस  बजट  से
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 स्पष्ट  है  कि  जिस  तरह  से  माल  भाड़े  में  वृद्धि  की  गई  है  यह  है  कि  महंगाई  बढ़ने  में  यक  सिद्ध

 होगा  जो  राष्ट्र  और  समाज  के  लिए  घातक  है  ।

 सभापति  जैस!कि  मैंने  निवेदन  किया  कि  इस  बजट  के  पेश  होने  से  महंग।ई  पर  बहुत
 बुरा  असर  पड़ेगा  जिससे  जनसाधारण  की  कमर  टूटेगी  ।  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  इस  सदन  के  स/मने

 कोई  पग  नहीं  सम।ज  के  स।मने  नहीं  रखा  जिससे  हम  लोगों  से  यह  कह  सके  कि  आने  वाले
 समय  में  आपको  कुछ  राहत  मिलेगी  ।  इस  बजट  से  न  जनता  सुखी  न  इस  विभाग  में  कार्यरत
 कर्मचारी  इससे  खुश  हैं  और  न  इस  बजट  से  सम।ज  में  विश्व/स  पैदा  हुआ  इनके  कर्मचारी  प्रतिदिन
 विभाग  की  ओर  से  हो  रहे  अन्याय  से  कुचले  जा  रहे  है  ।

 सभापति  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंएशिया  की  सबसे  बड़ी  रेलवे  क।लोनी--किशनगंज
 सराय  रोहिल्ला  और  डी०  सी०  एम०  कालोनी  आते  हैं  ।  वहां  पर  मुझे  बुल/या  गया  और  अपनी  मांगों
 से  अवगत  कराया  ।  वे  रेलवे  कमंचारी  जिस  तरह  से  रेल  विभाग  की  दुव्यवस्था  से  परेशान  हो  रहे  हैं  उसका

 उदाहरण  यह  उनका  मांग-पत्न  मेरे  हाथ  में  मैंने  इस  संदर्भ  में  इस  मांग  पत्र  के  आधार  पर  रेल  मंत्री
 को  चिट्ठी  लिखी  और  कुछ  सवाल  भी  रेल  विभाग  से  किए  थे  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  आपके  मध्यम
 द्वारा  रेल  मंत्री  जी  से  कि  रेलवे  में  कम  करने  ब।ले  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  के  बच्चे  को  वहां  नौकरी  दी
 जाये  उसके  स्थान  पर  और  जिन  कक्‍्वार्टरों  में  वे  लोग  रहते  वह  रेलवे  कर्मंच।री  के  प/स

 रहे  और  उसकी  दुर्दशा  न  हो  ऐसा  एश्योरेन्स  रेलवे  विभाग  को  देना

 सभापति  मैं  यह  निवेदन  करना  चांहता  हूं  कि  अभी  हमर  रेल  मंत्री  जी  ने  था
 कि  हम  इस  प्रक।र  के  पग  उठायेंगे  जिससे  गरीब  आदमी  को  राहत  मिलेगी  ।  मैं  इनके  विभाग  की  बात
 लेता  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी  को  दो  स।ल  में  एक  रेल  पास  है  और  जो  बड़े  अधिक,री  लोग
 उनको  एक  स/।ल  में  दो  बार  मिलता  इसका  मतलब  यह  है  कि  जिसकी  शक्तित  जिनके  प/स
 परचेजिंग  पावर  उनको  एक  साल  में  दो दफा  पस  और  जिस  गरीब  अ।दमी  की  परचेजिंग  पावर  नहीं

 उसको  दो  साल  में  एक  बार  ?  मैं  समझता  हूं  कि  यह  जो  अन्तर  इसको  समाप्त  करके  गरीब  को

 प्रोत्साहन  देने  के लिए  उसे  ज्यादा  पास  देने  अगर  न  हो  पाये  तो  कम  से  कम

 बराबर  तो  मिलना  ही  चाहिए  ।

 सभापति  किशनगंज  और  सराय  रोहिल्‍ला  की  रेलवे  कालोनी  के  रहने  वलों  के

 लिए  रेलवे  ने  कोई  अस्पताल  की  व्यवस्था  नहीं  की  छोटे-छोटे  कर्मचारी  हैं  जिनके  लिए  वहां  दवाई
 की  व्यवस्था  नहीं  कोई  उपचार  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  अनेक  वर्षों  से  वहां  के  कर्ंच।री  यह  मांग

 करते  आ  रहे  हैं  कि उनकी  वस्ती  में  वाला  एक  अस्पताल  होना  चाहिए  लेकिन  अफसोस  की

 बात  यह  है  कि  आज  तक  वहां  पर  अस्पत।ल  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  यह
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  दिशा  में  तुरन्त  देखें  कि  वहां  पर  वाला  एक  अस्पताल

 जरूर  निर्माण  करवा  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उन  कर्मच!रियों  के  बच्चों  के लिए  कोई

 सैंट्रल  स्कूल  नहीं  बहुत  दिनों  से  किशनगंज-सरःय  रोहिल्ला  के  रेलवे  कमंच्र/री  इसकी  मांग  कर

 रहे  हैं  ताकि  बच्चों  को  अच्छी  शिक्षा  मिल  सके  क्योंकि  रेलवे  के  स्कूलों  स्तर  ठीक  नहीं
 इसलिये  जब  वहां  सेन्ट्रल  स्कूल  होगा  तो  जिन  कर्मचररियों  के  बच्चे  सेन्ट्रल  स्कूल  में  पढ़ते

 ट्रान्सफर  होने  पर  भी  वे  बिना  किसी  बाधा  के  सेन्‍्ट्रल  स्कूल  में  पढ़  इसलिये  अविलम्ब  वहां  पर  एक

 सेन्ट्ल  स्कूल  खुलवाया  जाये  ।
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 न  नीनीननीनी  न  ीनीीयनणनयनीीयय  मिनी  नमन  |

 सभापति  किशनगंज  काफी  बड़ी  रेलवे  क।/लोनी  है  परन्तु  रेलवे  विभाग  ने  बहां  पर  अभी  तक

 दूध  उपलब्ध  कराने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  कोई  दूध  की  डेरी  वहां  नहीं  मैं  आपके  माध्यम  से
 रेल  मंत्रीजी  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  उक्त  कालोनी  में  तुरन्त  मदर  डेरी  का  एक

 बूथ  खोला  जाता  चाहिये  त।कि  चतर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  को  दूध  आसानी  से  उपलब्ध  हो
 सके  और  सस्ती  दर  पर  दूध  खरीद  कर  वे  अपने  बच्चों  का  पालन  पोषण  कर

 इतनी  बड़ी  वस्ती  होने  के  रेलवे  विभाग  ने  आज  तक  वहां  परिवहन  या  टैक्सी  स्कूटर
 अ।दि  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जब  भी  कोई  बिमार  होता  किसी  को  और  दुःख  होता  इसके
 अलावा  वहां  से  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारी  रेलवे  स्टेशन  पर  काम  करने  के  लिये  आते  लेकिन  रेलवे

 विभाग  उनके  डिमाण्ड  करने  के  ब।वजूद  अभी  तक  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  है  कि  वहां  से  ड/यरेक्‍्ट

 कोई  बस  रेलवे  स्टेशन  तक  चल  सके  ।  मेरी  मांग  है  कि  रेलवे  मंत्री  जी  उनकी  इस  कठिनाई  की  ओर
 अविलम्ब  ध्यान  देंगे  ।

 आज  रेलवे  से  न  केवल  जनता  परेशान  है  बल्कि  रेलवे  विभाग  के  कर्ंचारी  भी  बेहद  दुखी  हैं  ।
 बैसे  तो  मैंने  उनकी  अने+  मांगे  सदन  में  प्रस्तुत  की  कुल  मिलाकर  उनकी  डिमाण्डस  जिनमें
 से  कुछ  मांगों  को  मैंने  सदन  में  उठाया  बाकी  डिम/ण्डस  को  पत्रों  या  क्वैश्वन्त  के  जरिये  रेल  मंत्री
 जी  तक  मुझे  उम्मीद  है  कि  ज'फर  शरीफ  साहब  जहां  रेलवे  के  कर्मचारियों  को  सहूलियतें
 देने  की  व्यवस्था  करेंगे  वहीं  यात्रियों  को  भी  सहूलियतें  देने  की  दिशा  में  अविलम्ब  कार्यवाही
 करेंगे  ।  हां  इनका  कहना  ठीक  अगर  वे  शरीफ  हैं  तो  शराफत  का  तकाजा

 है  कि  रेल  कर्मचारियों  को  सहूलियतें  मैं  अपपसे  सहमत  हूं  और  मैंने  आपकी  बात  को

 वहां  तक  पहुंचा  दिया  है  ।

 अ,ज  ही  मैं  गोमती  एक्सप्रेस  स ेलखनऊ  से  आ  रहा  था  और  मैं  रैलबे  की  दुर्देशा  देखकर
 चकित  रह  गया  ।  आरक्षित  कम्प।टंमेन्ट  में  भी बिना  रोक-टोक  लोग  आ  जा  रहे  न  वे  किसी  को  बैठने
 दे  रहे  न  किसी  को  बात  करने  दे  रहे  बिना  रोक-टोक  चले  आते  मैंने  कण्डक्टर  से  भी  शिकायत
 की  ।  कण्डक्टर  कहने  लगा  कि  मैं  कर  हूं  ।  जब  मैंने  पूछा  कि  इनके  पास  टिकट  है  तो
 बोला  टिकट  तो  नहीं  मैंने  पूछा  कि  फिर  कैसे  आ  रहे  बस  आ  रहे  अ।रक्षित

 मैन्ट  में  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  इसलिये  जहां  कमंचारियों  को  शिकायत  को  भी  शिक,यत

 हैं  और  य।त्रियों  को  भी  शिक।यतें  देश  के  विक,स  में  रेलबे  का  महत्वपूर्ण  स्थान  रहा  है  परन्तु  उससे
 क।फी  नीचे  स्तर  पर  यह  विभाग  क।म  कर  रहा  लोगों  की  अपेक्षाओं  के  अनुकूल  नहीं  मेरा  निवेदन

 है  कि  ज।फर  शरिफ  रेल  किरायों  में  जो  वृद्धि  की  उसमें  कुछ  र/।हुत  जनता  की  तकलीफों

 को  देखें  और  अपने  अधीन  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  तकलीफों  को  भी  दूर  करने  की  व्यवस्था
 करें  ताकि  रेल  विभाग  अच्छी  तरह  स्मृथली  चल  सके  ।  मुझे  इतना  ही  समय  देने  के  लिए
 सभापति  में  आपका  आभारी  हूं  और  उम्मिद  करता  हूं  कि  रेल  मंत्री  जी  अपनी  शर,फत

 का  परिचय  देते  जनता  को  और  अपने  कर्मचारियों  को  तुरन्त  राहत  पहुंचाने  का

 काम  करेंगे  ।

 कई  सासमनीय  सदस्य  :  सभापति  जनता  दल  की  तरफ  भी  तो  ध्यान  एक  भी  जनता

 दल  के  सदस्यों  को  आपने  नहीं  बुलवाया  है  ।

 ससापति  सहोदय  :  एक  लेडी  मेम्बर  के  बाद  ।  श्रीमती  क्षीरसागर  ।
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 *शीसती  केसरबाई  सोनाजी  क्षीरसागर  :  सभापति  महिला  सदस्यों  को  भी  बोल

 की  इजाजत  मिलनी  मैं  बाद-विवाद  में  बहुत  कम  भाग  लेती  मुझे  बोलने  की  इजाजत
 मिलनी  चाहिए  ।

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  के  बाद  देश  एक  संकटमय  दौर  से  गुजर  रहा  है  ।
 वे  नेतृत्व  के  गुणों  से  संपन्न  एक  महान  लोकश्रिय  नेता  उन्होंने  देश  का  नेतृत्व  बड़ी  सक्षमता  से  किया

 '
 था  और  उनका  नजरिया  भी  आधुनिक  मैं  रेल  मंत्री  को  इस  लिए  धन्यवाद  देती  हूं  कि  उन्होंने  रेल
 बजट  को  आधुनिक  नजरिये  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाया  है  ।'

 कांग्रेस  पार्टी  के चुन॒व  घोवणा  पत्र  में  किये  गये  वदे  के  मुत॒बिक  इस  रेल  बजट  में  कमजोर  बर्ग
 के  लोगों  के  लिए  कई  रियायतों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  आवश्यक  वस्तुओं  पर  कोई  अतिरिक्त  लेवी

 नहीं  लगायी  गई  रेल  बजट  की  यह  ब।त  स्वागत  योग्य  यात्री  किराए  तथा  माल  भाड़े  में  वृद्ध
 करने  से  रेलवे  को  584  करोड़  रुपए  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना

 च।हती  हूं  कि  विकलांग  लोगों  के  लिए  किराए  में  पिछले  वर्ष  की गई  50%  की  रियायत  को  इस  बार  भी
 फिर  से  शुरू  करना  चाहिए  त।कि  सम।ज  के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  मदद  मिल  संके  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  यह  रियायत  हमारे  जवानों  की  विधवाओं  को  भी  मिलनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्य।न  अपने  क्षेत्र  की  एक  बड़ी  मांग  अर्थात्‌  पारली-बीड़  रेल  लाइन  की
 मांग  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगी  ।  इस  क्षेत्र  क ेलोग  पिछले  20  वर्षों  से इसकी  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 बीड़  महूराष्ट्र  का  सबसे  ज्यादा  पिछड़ा  क्षेत्र  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  तथा  रेल  मंत्री  ने  अनुग्रह
 पूर्वक  इस  रेल  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  का  आदेश  दिया  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  हो

 है  कि  इस  बजट  में  इस  रेल  लाइन  का  प्रावधान  नहीं  है  ।  इस  जिले  के  लगभग  चार  लाख  लोग
 अजीविका  की  तलाश  में  दूसरी  जगहों  में  ज।ते  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  इस  क्षेत्र  के  विक.स  की
 ओर  सरकार  आखिर  कब  ध्य।न  देगी  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  को  सुनिश्चित  करना  सरकार  की  नीति

 मैं  रेल  मंत्री  स ेमिली  तो  उन्होंने  कहा  कि  मैं  चार  महीने  के  भीतर  इस  पर  पुनविचार  करूंगा  ।
 मैं  उनसे  निवेदन  करती  हूं  कि  बीड-प।रली  रेल  लाइन  के  लिए  आवश्यक  प्रावधान  वहू  इसी
 बजट  में  कर  दें  ।

 सरकार  ने  कोंकण  रेल  निगम  की  से  संबंधित  कदम  उठाए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसी
 तरह  एक  मराठवाड़ा  रेलवे  निगम  भी  बनाया  जाये  ।  कोंकण  रेलवे  तथा  मनमाड़-औरंगाबाद  रेलवे
 लाइन  के  लिए  पिछले  बजट  में  14  और  10  करोड़  रपये  की  रकम  का  प्रावधान  किया  गया

 परन्तु  इस  बजट  में  10  करोड़  और  5  करोड़  रुपये  की  कटौती  कर  दी  गयी  यदि
 आवन्टन  में  इसी  तरह  कटौती  होती  मैं  यह  कहने  को  विवश  हूं  कि यह  कभी  भी  पूरी  नहीं

 अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  दोनों  रेल  लाइनों  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रत्येक  के  लिए
 कम  20  करोड़  रुपये  का  आवन्टन  होना  चाहिए  ।

 मैं  इस  बात  की  सराहना  करती  हूं  कि  सिर्फ  कुछ  खास  घुनी  गई  परियोजनाओं  को  ही  कार्यान्वयन
 के  लिए  लिया  गया  परन्तु  मैं  यह  सुझाव  भी  देना  चाहूंगी  कि  बॉड  जारी  करके  रेल  लाइनों  को  पूरा

 नि  #मूलत: मराठी में दिए गए  भाषण  के  0  ््॒॒ध  िणीथणीदखख।खझझ।जआ।डसफक  खआकसअआवइइनइनरड्फ  स  क  कल  य्ईंॉ्  इन
 मराठी  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रुपान्तर  ।
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 करने  के  लिए  संस।धन  जुटःयं  सकते  हैं  ।  मेरा  प्रस्त:व  हैं  कि  रोजग।र  गारंटी  योजना  के  तहत
 मिट्टी  सम्बन्धी  कम  किया  जा  सकता  इसने  रोजग:र  भी  मिलेगा  तथा  रेल  लाइनों  को  भी  शीघ्र

 पूरा  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 अब  मैं  मिरज-ल/तूर  और  मराठवाड़ा  ल',इन  के  ब,र  में  कुछ  चाहूंगी  ।  जब  हम।री  प्रिय
 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  गांधी  ने  वर्ष  पहले  मराठवाड़ा  जिले  का  दौरा  किया  था  तो  उन्होंने
 इन  रेल  ल।इनों  के  बन।ये  जाने  की  की  थी  ।  परन्तु  मुझे  यह  देखकर  दुःख  हुआ  है  कि  मिरज-लातूर
 लाइन  के  लिए  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  मेरा  अनुरोध  है  कि इस  रेल  ल।इन  के  लिए  भी  इस
 बजट  में  पर्याप्त  प्रावधान  जाए  ।

 रेलवे  की  खान-प.न  सम्बन्धी  व्यवस्था  सचमुच  बहुत  बुरी  स्थिति  में  हैं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख
 हो  रहा  है  कि  इस  सेवा  के  ऊपर  कोई  ध्य,न  नहीं  दिया  गया  हे  ।  चप.ती  और  द,ल  तो  कई  बार  अधपकी

 ही  रहती  खान  प।न  संबंधी  सेवा  को  शी  प्र  अत्य.वश्यक  मेरा  सुझाव  हैं  कि  इंदिरा
 महिला  विकास  के  अन्तगंत  रेलवे  की  खान-पान  संबंधी  सेवाओं  की  देख  रंख  करने  के  लिए
 महिला  अधिकःरियों  की  नियुक्ति  की  महिल।एं  स्वाभाविक  रूप  से  इस  काम  को  करने  में  ज्य(दा

 निपुण  होती  मुझे  लगता  है  कि  यदि  महिलाओं  को  खान-प।न  की  सेवा  का  कार्यभार  दे  जाए
 क्योंकि  वे  स्वादिष्ट  भोजन  बनाने  में  सक्षम  हैं  तो  वे  इसका  प्रबन्ध  अच्छे  ढंग  से  करेंगी  और  रेल  यात्रियों
 को  स्वादिष्ट  और  बेहतरिन  खाना  मिल  सकेगा  ।

 मैं  यह  भी  च।हूंगी  कि  बहुत  सारी  ग,ड़ियां  समय  पर  नहीं  चलती  मैं  महसूस
 करती  हूं  कि  यह  सुनिश्चिय  ज।ए  कि  गाड़ियां  समय  पर

 मैं  यह  सुझाव  भी  चाहती  हूं  कि  रेलवे  को  सप्ताहਂ  भी  चाहिए  ।  जो  यात्री

 दूसरे  दर्जे  में  याज्ा  करते  है  उनके  स,थ  रेलवे  के  कमंच  रियों  व्यवह।र  अच्छा  नहीं  रहता  यदि
 चार  सप्त।हਂ  मनाया  ज।ए  तो  मुझे  विश्व।स  है  कि  रेलवे  के  कमंच।री  य/त्री-जनता  के  निकट  अ.येंगे  ।  मैं
 मंत्री  महोदय  से  इस  सुझाव  पर  विच,र  करने  आग्रह  करती  हुं  ।

 अन्त  में  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  बत।ना  च।हती  हूं  कि  बीड़  जैसे  पिछड़े  क्षेत्र  पर  अविलम्ब  ध्यान
 मेरा  निवेदन  है  कि  कम  सें  कम  च।र  महीनों  के  बाद  बीड-परली  रेल  लाइन  के

 लिए  प्रावधान  चाहिए  तथा  कम  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  कर्नाटक  के  मैं  भी  कर्नाटक  की  हूं  ।  मेरे  माता-पिता  कर्नाटक  सें  रहते  मेरी

 उनसे  कोई  खास  मांग  नहीं  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  मुझे  अपनी  बहन  समझकर

 मेरे  मराठव,ड़ा  क्षेत्र की  के  लिए  कुछ  कर  ।  मुझे  उग्मीद  है  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  नज्न  निवेदन

 पर  विचार  करंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करती  हूं  तथा  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  कि  आपने

 मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।

 श्री  छेदी  पासवान  :  सभापति  माननीय  रेल  मंत्री  जी  द्वारा  जो  बजट

 पेश  किया  गया  है  उसका  में  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  करण  की  मंत्री  जी  ने  बिहार  के

 विकास  के  बार  में  उसमें  कोई  चर्चा  महीं  की  खासकर  मध्य  बिहार  में  पयंटन  स्थल  की  असीम
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 !  उसको  देखते  हुए  ग्रेन्ड  कॉर्ड  जो  ल,दन  उसमें  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  विशेष  ध्यान
 प्ैन्ड  कॉर्ड  लाइन  में  आज  तक  आजादी  के  बाद  से  43-44  वर्षों  में  कोई  नई  ट्रेन  नहीं  चलाई  गई  में

 उद,हरण  के  तौर  पर  बताना  चाहता  हूं  कि  पटना  से  दिल्ली  और  अमृतसर  के  बीच  सप्ताह  में  8।  जोड़ी
 गशड़ियां  चलती  हैं  जबकि  ग्रैन्ड  कॉर्ड  ल।इन  से  आजादी के  पूर्व  जो  अंग्रेजों  द्वारा  ट्रेन  चलाई  जाती  थी  आज

 वही  ट्रेन  चल  रही  कोई  नई  ट्रेन  नहीं  चलाई  जाती  म।त्र  17  जोड़ी  गाड़ियां  सप्ताह  में  प्रैन्ड  कॉर्ड
 लाइन  पर  चलाई  जाती  हैं  जबकि  पटना  और  अमृतसर  के  बीच  81  जोड़ी  गाड़ियां  चलाई  जाती  हैं  ।

 पुर्वे  मे ंजनवरी  1991  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  गया  था  कि  डीलक्स  एक्सप्रेस  को  नियमित  रूप
 से  प्रैन्ड  कॉड  लाइन  पर  चलाया  लेकिन  वह  भी  सिर्फ  थोथे  आश्व|सन  के  रूप  में  देखे  उसको
 रोकने  का  काम  नहीं  किया  गया  मैं  निवेदन  कखूंगा  कि  ग्रैन्ड  कॉई  ल,इन  पर  नियमित  रूप  से  डीलक्स
 की  सुविधा  उपलब्ध  करवाई  इसके  अलावा  जो  बौद्ध  गया  है  वह  पयंटन  स्थल  वहां  पर  पर्यटन
 यात्री  बौद्ध  मन्दिर  के  दर्शन  करने  के  लिए  आते  रहते  लेकिन  राजधानी  एक्सप्रेस  गया  स्टेशन  पर
 नहीं  रोकी  जाती  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  य।त्ियों  की  सुविधा  को  देखते  हुए  गया  स्टेशन  पर  राजधानी
 एक्सप्रेस  को  भी  रोकने  का  काम  इसके  अलाबा  रो  से  जो  मद्रास  एक्सप्रेस  चलाई  जाती
 है  उसका  विस्तार  गया  तक  किया  क.रण  कि  गया  के  ब।द  जितने  भी  पर्यटन  स्थल  मद्रास
 के  लोग  देखने  के  लिए  आते  हैं  और  मध्य  बिहार  के  लोग  मद्रास  इलज  कराने  के  लिए  जाते  जो  मद्रासਂ
 और  रो  एक्सप्रेस  है  वह  आठ  बजे  सुबह  आकर  रों  में  लग  जाती  है  और  सात  बजे  रात्ति  में  उसको

 जाता  अगर  इस  बीच  जो  गाड़ी  खड़ी  रहती  है  उसका  विस्त/र  गया  तक  कर  दिया  जाए  तो
 मध्य  बिह।र  के  लोग  भी  लाभान्वित  हो  सकते  इसके  अलावा  मैं  अपने  क्षेत्र  की  ओर  मंत्री  जी  का  ध्यान
 आक्ृष्ट  करूंगा  ।  सासाराम-आरा  लाइट  रेलवे  जो आज  से  दस  स,ल  पहले  चलती  थी  उसको  बन्द
 कर  दिया  गया  आजादी  के  बाद  देश  में  नए-नए  रेल  विकास  किए  जा  रहे  हैं  और  हमारे  बिहार
 में  पुरानी  रेल  को  भी  कबड़  करके  अस्तित्व  सत्राप्त  किया  जा  रहा  इसलिए  मैं
 निवेदन  करूंगा  कि  अ।रा-सासाराम  लाइट  रेलवे  को  तत्काल  बड़ी  लाइन  में  परिणत  करें  त/कि  वहां  के
 लोगों  को  ल,भ  मिल  सके  ।  इसके  अलावा  पटना  सें  गंगा  नदी  पर  रेलवे  पुल  कः  निर्माण  जो  लम्बे  अरसे
 से  बिहार  सरकार  ने  केन्द्र  सरक.र  में  प्रस्त।व  करके  भेजा  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  ।  इससे  सबसे  बड़ा
 लाभ  बिहार  को  कि  उत्तरी  बिह।र  और  दक्षिण  बिहार  का  सीधा  सम्पर्क  हो  ज।एगा  और  यातायात
 की  सुविधा  बढ़ेगी  और  लोगों  की  आय  बढ़ेगी  ।  इसलिए  मैं  मंत्नी  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  पटना  गंगा  पर
 तत्काल  रेलवे  पुल  का  निर्माण  करवाया  जाए  ।

 इसके  अलावा  1984  में  भावन.थपुर  रेल  लाइन  निर्माण
 के  लिए  बिह/र  सरकःर  ने  प्रस्त।व  करके  भेजा  है  और  केन्द्र  सरक।र  ने  1988  में  एक  नई  रेल  सेवा  उपलब्ध
 करवाने  का  आश्व/सन  दिया  था  जिसकी  स्वीकृति  1988  में  हो  चुकी  है  कि  1988  में  कार्य  बड़ी  तेजी
 पर  लगशया  जाएगा  लेकिन  आज  तक  चन्दुन/थपुर,  भावन।थपुर  के  लिए  कोई
 रेल  सेवा  उपलब्ध  नहीं  करवाई  गई  न  ही  कोई  क।म  हो  रहा  इसलिए  मैं  अ।प्स  निवेदन  कशूंगा
 कि  इस  कार्य  में  अविलम्ब  तेजी  प्रैन्ड  कॉर्ड  लाइन  पर  य/त.यात  की  भीड़  को  कम
 करने  के  लिए  मुगलसर  य  से  सोन  नगर  तक  तीसरी  लाइन  सेवा  उपलब्ध  कराई  रोहतास  जिले
 के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सास।राम  रेलवे  स्टेशन  को  तत्क,ल  सुन्दर  ज/ये,  क/रण  कि  वह
 ऐतिहासिक  जगह  वहां  शेरशहा  का  किला  शेरशहा  ने  पूरे  हिन्द्स्त।न  पर  पूरे  पांच  वर्षों  तक

 हुकुमत  किया  था  ।  बाहर  से  उस  किले  को  देखने  के  लिए  लोग  अते  हैं  लेकिन  उनके  लिए  कोई  ट्रेन
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 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  तत्क/ल  वहां  सास।राम  रेलवे  स्टेशन

 सौनदयंकरण  किया  जाए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  स।थ  मैं  अपनी  ब.त  सम|प्त  करता  अपने  जो  मुझे  बोलने  का  समय  उसके

 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 को  सोहत  विष्णू  रावले  :  सभापति  मुम्बई  वी  ०  टी  ०-करजत  तथा

 कसारा  तथा  चर्च  गेट-विरार  लोकल  गाड़ियों  के  प्रत्येक  डिब्बे  में  बिजली  हारा  संचालित

 ठहरने  का  स्थान  दर्शाने  वाल  गन्तथ्य  बोर्ड  लगाने  के  बारे  में  मैं  रल  मंत्री  जी  से  अशग्रह  करता  मुम्बई
 बी०  टी०  से  लोकल  रेल  गाड़ी  को  करजत  और  कसारा  तक  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  और  वह  च्चंगेट
 से  विरार  तक  बढ़नी  कोंकण  क्षेत्र  में  चलने  व।ली  ग।ड़ियों  की  गति  बढ़ाने  की  भी  आवश्यकता

 मुम्बई  वी०  टी०  तथा  करजत  के  बीच  तथा  चच्च  गेट  तथा  विरार  के  बीच  चलने  बाली  लोकल  गाड़ियों
 में  स्टेशनों  के न|मों  की घोषणा  करने  के  लिए  सार्वजनिक  सम्बोधन  प्रणाली  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता

 है  ।  इससे  य/त्रियों  को  बहुत  सुविधा  होगी  ।

 कोंकण  क्षेत्र  मे ंचलने  वाली  ग।ड़ियों  क ेलिए  सरकार  ने  51  करोड़  रुपये  अनुदान  दिया  है  ।  इस

 अनुदान  की  राशि  बढ़ाई  ज,नी  सरकार  का  यह  निर्देश  है  कि  रेलवे  क(रपोरेशन  में  स्थानीय
 लोगों  को  वरीयता  मिलनी  चाहिए  लेकिन  देखने  में  है  कि  उसमें  महाराष्ट्र  से  बाहर  के  लोगों  को  भर्ती
 किया  जाता  सरकार  का  इस  बारे  में  जो  निर्देश  है  उसे  लागू  करने  के  लिए  मैं  ग्ल  मंत्री  जी  सें  आग्रह
 करता  सबविस  के  लिए  पेपरों  में  जो  विज्ञापन  निकलते  हैं  वे  केवल  अंग्रेजी  और  हिन्दी  के  पेपरों  में  ही
 निकाले  जाते  मरा  आभ्रह  है  कि  वे  विज्ञापन  मराठी  पेपरों  में  भी  निकलने  चाहिए  त।कि  स्थानीय
 लोगों  को  म/लूम  हो  सके  ।  स्ट।ल  स्थानीय  लोगों  को  देने  के  लिए  भी  मैं  रेल  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  ।

 अब  मैं  रल  मंत्री  जी  स ेएक  ब।त  की  ज।नक।री  कोंकण  रेलवे  के  लिए  जो  पैसे  एलाट
 किए  गए  हैं  वह  पैसे  क्या  कारपोरेशन  शेयर  म।किट  में  इन्वेस्ट  कर  मेरी  जानक।री  के  अनुसार
 स्टेट  बैंक  आफ  मंसूर  में  वे  दस  करोड़  रुपए  रखे  हुए  इसके  लिए  आपसे  अनुमति  ली  गई  हैं  या  नहीं  ?

 यह  आपको  मालूमात  कर  चाहिए  ।

 महा  राष्ट्र  मे ंदिवा-वसई  रेलवे  आपटा-रोहा  रेलवे

 कस।रा  के  लिए  किसानों  की  जमीन  रेलवे  विभाग  ने  ली  इसके  बदले  में  रेलवे
 विभाग  ने  किसानों  को  कितने  पैसे  दिए  क्या  आप  नौकरी  में  उन्हें  इसके  लिए  वरीयता  देते  हैं  या  नहीं  ?

 इसकी  भी  जांच  होनी  चाहिए  ।  कुर्ला-बान्द्रा  टमिनल  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  रेलवे  विभाग  की
 तरफ  से  आबन्टित  किए  जाने  चाहिए  ।  ठाणे  वडाला  लाइन  के  लिए  अनुदान
 देने  की  आपसे  बिनती  करता  हूं  ।

 सरकार  ने  जो  भाड़े  में  वृद्धि  की  उसका  मैं  विरोध  करता  100  दिन  में  महंगाई  कम  करने
 वाली  सरक।र  जिन  चीजों  की  कीमते  कम  करने  वाली  उनके  तो  नाम  बता  दिए  लेकिन  जिन  चीजों  के
 ऊपर  भार  अधिक  पढ़ने  वाला  है  यानी  वह  महंगी  होने  ब।ली  उनके  नाम  नहीं  बताए  100  दिन
 में  महंगाई  कम  करने  वाली  सरकार  ने  100  दिन  के  अन्दर  ही  महंगाई  लाने  वाला  बजट  पेश  किया  है

 soe  ०५
 )
 न

 4.00  प>म्त>
 सभापति  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  पहले  बार  मैं  बोल  रहा  इसलिए  मैं

 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।
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 अनुवाद |
 सभापति  सहोदय  :  अब  सभा  5.00  म०प०  पर  बजट  के  लिए  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए

 स्थगित  होती  है  ।

 4.01  म०प०

 तत्पश्चात  सोक  सभा  5,  00  स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 5.00  भ०  प०

 लोक  सभा  5.  00  स०प०  पर  पुमः  समयेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 मारीशस  के  प्रधान  मन्‍्त्री  सर  अनिरुद्ध  जगन्नाथ  और  उनको  धर्मपत्मी

 श्रीमती  सरोजिनी  जगन्नाथ  का  स्थागत

 अध्यक्ष  महोदय  :  म/तनीय  मुझे  एक  घोषणा  करनी  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को
 ज्ञात  है  कि  म।रिशस के  प्रधान  मंत्री  सर  अनिरुद्ध  जगन्‍न।थ  और  उनकी  धमंपत्नी  श्रीमती  सरोजिनी  जगन्नाथ
 इस  समय  भारत  के  सरक।री  दौर  पर  है  ।

 मुझे  सभा  को  सूचित  करते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  मारिशस  के  प्रधान  मंत्री  सर  अनिरद्ध
 जगन्नाथ  इस  म।ननीय  सभा  की  कार्यवाही  देखने  क ेलिए  इस  समय  विशेष  कक्ष  में  विराजमान  हैं  ।

 मैं  और  इस  सभा  के  म/ननीय  सदस्यों  की  ओर  से  सर  अनिरुद्ध  जगन्नाथ  का  हादिक  स्वागत
 करता  हूं  ।  हम  अपने  देश  में  उनकी  प्रसन्‍नता  तथा  ल/भप्रद  प्रवास  की  कामना  करते  हम  म।रीशस
 की  संसद  और  हितेबी  के  प्रति  भी  अपनी  शुभ  कामनाएं  सम्प्रेषित  करना  चाहते  हैं  ।

 5.01  म०प०

 बजट  1991--92

 बित  मंत्रो  मनमोहन  :

 मैं  वर्ष  1991-92  का  बजट  प्रस्तुत  करता  हैं  ।  इस  समय  मुझे  एकाकीपन की  अनोखी  अनुभूति
 हो  रही  है  |  मैं  बजट  भाषण  को  एकाग्रचित  सुनने  वाले  एक  मुस्कराते  चेहरे  को
 पस्थित  पा  रहा  हूं  ।  श्री  राजीव  गांधी  अब  नहीं  रहे  ।  परंतु  भारत  को  2  वीं  सदी  में
 ले  जाने  का  भारत  को  एक  संगठित  व  तकनीकी  रूप  से  विकसित  परंतु  एक
 उदार  भारत  का  उनका  सपना  आज  भी  जीवित  है  ।  मैं  इस  बजट  को  उनकी  प्रेरणादायक
 स्मृति  को  समपित  करता  हूँ  ।

 2.  नई  जिसने  मुश्किल  से  एक  महीना  पहले  ही  कार्यभार  सम्भाला  को
 एक  संकटग्रस्त  अर्थव्यवस्था  विरासत  में  मिली  है  ।  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  बहुत  ही
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 नाजुक  है  ।  1989  जब  हमारी  पार्टी  सत्ता  में  हमारी  अर्थव्यवस्था  में

 अंतर्राष्ट्रीय  विश्वास  काफी  सुदृढ़  था  ।  उसके  पश्चात्‌  की  राजनीतिक
 राजकोषीय  असंतुलनों  में  वृद्धि  तथा  खाड़ी  इन  सभी  के  मिलेजुले  प्रभाव  के  कारण

 इस  विश्वास  में  अत्यधिक  कमी  वाणिज्यिक  ऋणों  तथा  अनिवासी
 भारतीयों  द्वारा  जमाओं  में  कमी  के  कारण  पूंजी  प्रवाह  में  भारी  कमी  हुई

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  1990  तथा  1991  में  लिए  गए
 भारी  ऋणों  के  बावजूद  हमारे  विदेशी  मुद्रा  भंडारों  में  भारी  कमी  1990
 से  तथा  विशेष  रूप  से  1991  से  एक  संकट  के  कगार  पर  जड़े  हैं  ।  विदेशी  मुद्रा
 का  यह  भारी  संकट  हमारी  विकास  प्रक्रिया  को  बनाए  रखने  तथा  विकास  कायेक्रमों  को

 सुव्यवस्थित  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  गंभीर  चुनौती  है  |  विपरीत  आतंरिक  और

 बाह्य  कारणों  के  मिश्रण  1990  के  मध्य  से  मूल्य  स्तर  पर  भारी  मुद्रास्फीतिकारी  दबावों
 में  वृद्धि  हुई  है  ।  भारत  के  लोगों  को  दो  अंकीय  मुद्रास्फीती  का  सामना  करना  पड़  रहा
 जिससे  हमारे  समाज  के  निर्धन  वर्गों  को  सर्वाधिक  आघात  पहुंचता  है  ।  संक्षेप  हमारी
 अर्थव्यवस्था  का  संकट  काफी  गहरा  और  तीव्र  है  ।  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहाश्र  में  इस  तरह
 की  परिस्थिति  पहले  कभी  उत्पन्न  नही  हुई  है  ।

 3.  बड़े  और  निरंतर  वृहत-आथिक  असंतुलन  और  निवेशों  के  कम  प्रतिफल  के  कारण
 तथा  विशेष  रूप  से  पिछले  निवेशों  पर  लाभ  की  कम  दरों  के  फलस्वरूप  इस  समस्या  का

 प्रादर्भाव  हुआ  है  ।  सरकारी  व्यथ  में  अवहनीय  वृद्धि  हुई  है  ।  बजटीय  आथिक
 जिसके  सामाजिक  और  आर्थिक  प्रभाव  शंकास्पद  खतरनाक  गति  से  बढ़ने  दी  गई  है  ।

 हमारी  कर  प्रणाली  में  अभी  भी  अनेक  खामिया  हैं  ।  इस  प्रणाली  में  सुस्पष्टता  नहीं
 जिसके  कारण  इस  प्रणाली  में  दी  गई  विभिन्न  रियायतों  के  सामाजिक  और  आर्थिक  प्रभाव

 का  मूल्यांकन  करना  सरल  नहीं  है  ।  सावेजनिक  क्षेत्र  को  इस  ढंग  से  नहीं  चलाया

 जिससे  कि  निवेश  हेतु  यथेष्ट  अधिशेष  धनराशियों  का  सुजन  हो  सके  ।  उद्योगों  को  अत्यधिक

 तथा  प्रायः  अविवेकपूर्ण  ढंग  से  संरक्षण  प्रदान  करने  से  एक  स्पन्दनशील  निर्यात  क्षेत्र  का

 विकास  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  में  भी  कमी  आई  इससे  आय  और  सम्पत्ति  संबंधी

 विषमताओं  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  इसने  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  के  हितों  के  विरूद्ध  कार्य  किया

 है  ।  सरकार  के  आय  और  व्यय  के  बीच  बढ़ते  हुए  अंतर  से  संपूर्ण  अथेव्यवस्था  की  आय

 और  ब्यय  के  बीच  के  अंतर  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  यह  भुगतान  संतुलन  के  चालु  खाते

 के  घाटों  में  परिलक्षित  होती  है  ।

 4.  राजकोषीय  व्यवस्था  का  संकट  एक  गंभीर  चिता  का  विषय  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 का  राजकोचीय  जो  कि  राजस्व  और  कुल  व्यय  के  बीच  के  अंतर  को  दर्शाता

 वर्ष  1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  8  प्रतिशत  से  भी  अधिक  होने  का  अनुमान
 जब  कि  1980  के  दशक  के  प्रारम्भ  में  यह  6  प्रतिशत  तथा  1970  के  दश्क  के  मध्य  में

 4  प्रतिशत  था  ।  इस  राजकोषीय  घाटे  को  उधार  लेकर  पूरा  करना

 कैस्लीय  सरकार  का  आंतरिक  कर्ज  बढ़कर  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  लगभग  55  प्रतिशत  तक

 पहुँच  गया  है  |  इस  कर्ज  का  परिशोधन  करना  अब  दूभर  हो  गया  है  ।  केवल  ब्याज  की
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 अदायगियों  की  राशि  ही  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  लगभग  4  प्रतिशत  है  और  यह  केस्द्रीय

 सरकार  के  कुल  व्यय  का  लगभग  20  प्रतिशत  बैठती  है  |  अगर  कोई  निर्णायक  कारंबाई

 नहीं  की  गई  तो  स्थिति  ऐसी  हो  जिसका  सुधार  करना  सम्भव  नहीं  हो

 5.  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  बहुत  कठिन  चालू  खाते  का  जो  कई  वर्षों
 तक  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  लगभग  2  प्रतिशत  1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  का
 2.5  प्रतिशत  से  भी  अधिक  होने  का  अनुमान  इन  लगातार  घाटों  के
 जिसका  वित्तपोषण  विदेशों  से  उधार  लेकर  करना  विदेशी  ऋणों  जिनमें
 अनिवासी  भारतीयों  की  जमा  राशियां  भी  सम्मिलित  निरंतर  वृद्धि  होती  रही  है  तथा
 1990-91  के  अंत  में  इन  ऋणों  की  राशि  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  लगभग  23  प्रतिशत

 होने  का  अनुमान  है  ।  ऋण  परिशोधन  1990-91  की  वर्तमान  लेखा
 प्राप्तिपों  का  लगभग  21  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  यहू  दबाव  पिछले  वर्ष  खाड़ी  संकट
 के  कारण  चरम  बिंदु  पर  पहुँच  गया  ।  1990  के  बाद  भुगतान  संतुलन  की
 स्थिति  लड़खड़ाती  हुई  एक  संकट  से  दूसरे  संकट  में  पहुंचती  गई  ।  विदेशी  मुद्रा  भंडार  के
 वर्तमान  स्‍तर  जो  इस  समय  लगभग  2,500  करोड़  रुपए  मात्र  एक  पखवाड़े  की  अवधि
 के  लिए  आयात  का  वित्तपोषण  हो  सकेगा  ।

 6.  मूल्य  संबंधी  जो  हम  सभी  लोगों  के  लिए  तात्कालिक  चिंता  का  विषय

 एक  गम्भीर  समस्या  बन  गई  क्‍योंकि  मुद्रास्फीसति  दो  अंकीय  स्तर  तक  पहुंच  चुकी  है  ।
 3  1991  को  समाप्त  होने  वाले  राजकोषीय  वर्ष  के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक

 में  12.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  की  जबकि  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  13.6  प्रतिशत
 की  बढ़ोतरी  हुई  ।  वर्ष  1990-91  में  मुद्राश:्फीति  के  संबंध  में  मुख्य  चिंता  की  बात  यह
 रही  $  मुद्रास्फीति  आवश्यक  उपभोक्‍ता  वस्तुओं  पर  ही  केन्द्रित  लगातार  तीन  अच्छे

 मानसूनों  और  इस  प्रकार  तीन  शानदार  फसलों  के  बावजूद  इन  वस्तुओं  की  कीमतों  में  बृद्ध
 हुई  ।  मुद्रास्फीति  से  सभी  को  दुख  होता  विशेषरूप  से  हमारी  जनसंख्या  के  निर्धन
 वर्गों  जिनकी  आय  सूचीबद्ध  नहीं  होती  है  ।

 7.  अब  गंवाने  के  लिए  कोई  समय  बचा  नहीं  है  ।  वर्ष  प्रतिवर्ष  न  तो  सरकार  और
 न  ही  कोई  अर्थव्यवस्था  अपने  साधनों  की  सीमा  से  बाहर  चल  स+ती  है  ।  युक्तिचालन

 धन  अथवा  समय  उधार  लेकर  गुजारा  करने  की  अब  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।
 आर्थिक  जो  काफी  पहले  ही  किए  जाने  चाहिए  को  और  अधिक  टालने  का
 अर्थ  यह  होगा  कि  भुगतान  संतुलन  की  जो  इस  समय  काफी  जटिल  नियंत्रण  से

 बाहर  हो  जाएगी  तथा  जो  पहले  ही  काफी  अधिक  बरदाश्त  की  सीमा  को
 पार  कर  जाएगी  ।  अर्थव्यवस्था  के  प्रबंध  को  सुधारने  के  लिए  हमारी  कार्य  नीति  का
 भिक  बिन्दु  और  निस्संदेह  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  विश्वसनीय  राजकोषीय
 समायोजन  तथा  वृहत्‌ृ-आर्थिक  स्थिरीकरण  होना  चाहिए  और  उसके  पश्चात  राजकोषीय  स्थिति
 को  सतत्‌  रूप  से  सुदृढ़  बनाया  जाता  चाहिए  ।  इस  प्रक्रिया  अनिवार्य  रूप  अधिक

 नहीं  तो  कम  से  कम  तीन  वर्ष  लगेंगे  ।  लेकिन  परेशानी  उठाये  बिना  कोई  भी  समायोजन

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  आधिक  स्वतंत्रता  को  बनाए  रखने  तथा  अर्थव्यवस्था  को  फिर  से

 मजबूत  बसाने  के  लोगों  को  आवश्यक  त्याग  करने  के  लिए  तैयार  रहना
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 8.  अर्थव्यवस्था  के  इस  वृहत्‌  प्रबंध  कार्य  के  बीच  की  इस  अवधि  में  हमारा

 यह  लक्ष्य  होना  चाहिए  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  राजकोषीय  घाटे  को  धौरे-धीरे  कम  किया

 राजस्व  घाट  में  भी  पर्याप्त  रूप  स ेकमी  लाई  जाए  तथा  भुगतान  संतुलन  के  मौजुदा
 खाते  के  घाटे  को  कम  किया  जाए  ।  केवल  ऐसे  विवेकपूर्ण  प्रबंध  द्वारा  ही  हम  आंतरिक  और

 बाह्य  ऋण  में  हो  रही  घातांकीय  वृद्धि  को  रोकने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  और  सरकार  तथा  देश

 पर  पड़ने  वाले  ऋण  परिशोधन  भार  को  प्रबंध  योग्य  सीमाओं  में  रख  सकेंगे  ।  वास्तव  हमें
 सरकार  के  आन्तरिक  ऋण  तथा  देश  के  बाह्य  ऋण  भार  को  कम  करने  के  लिए  सजग
 रूप  से  प्रयास  करने  ताकि  विकास  प्रक्रिया  के  वित्तपोषण  के  लिए  हम  अधिकाधिक
 अपने  ही  संसाधनों  पर  निर्भर  कर  सके  ।  परिवर्तन  की  इस  अवधि  के  दौरान  हमारा  यह
 प्रयास  होना  चाहिए  कि  इस  समायोजन  से  निर्धत  वर्ग  पर  कम  से  कम  भार  पड़े  ।  हम
 मानवीय  तरीके  से  समायोजन  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है  |  हमारा  यह  भी  प्रयास  होगा
 कि  समायोजन  प्रक्षिया  हमारी  अथंव्यवस्था  के  अन्तनिहित  विकास  की  प्रेरणाओं  को  प्रतिकूल
 रुप  से  प्रभावित  न  करे  ।  समायोजन  और  स्थिरीकरण  को  अब  टाला  नहीं  जा  सकता  ।

 हमें  तेजी  से  और  दृढ़ता  से  कार्य  करना  होगा  ।  यदि  हम  इन  आवश्यक  सुधारों  को  आरम्भ  नहीं
 करेंगे  तो  मौजुदा  स्थिति  से  विकास  में  बाधा  आर्थिक  मंदी  पैदा  होगी  तथा  मुद्रास्फीति
 में  बुद्धि  जिससे  अधथंव्यवस्था  को  और  हानि  पहुंचेगी  तथा  निर्धन  लोगों  पर  और
 अधिक  भार  पड़ेगा  ।

 9.  मात्र  वृहेतू-आर्थिक  स्थिरीकरण  और  राजकोषीय  समायोजन  ही  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।
 इसके  साथ  ही  समायोजन  प्रक्रिया  के  एक  अभिन्न  भाग  के  रूप  में  आथिक  नीति  और  आथिक
 प्रबंध  में  सुधार  किए  जाने  जिनसे  बर्बादी  और  अकार्यकुशलता  दूर  हो  सके  और

 हमारी  अर्थव्यवस्था  में  विकास  प्रक्रिया  के  लिए  गतिशीलता  का  एक  नया  तत्व  शासिल  किया
 जा  सुधार  प्रक्रिया  में  औद्योगिक  उत्पादन  की  कार्यकुशलता  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्मकता  को  बढ़ावा  देने  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  विगत  की  तुलना
 में  अधिक  मात्रा  में  विदेशी  निवेश  और  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया  जाना
 जिससे  निवेश  की  उत्पादकता  बढ़ाई  जा  सके  और  यह  सुनिश्चित  करने  पर  जोर  दिया  जाए
 कि  भारत  के  वित्तीय  क्षेत्र  को  तेजी  से  आधुनिक  बनाया  जाए  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के निष्पादन
 को  सुधारा  जाए  ।  इसके  फलस्वरूप  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  प्रमुख  इस  तेजी  से  बदलती
 हुई  विश्व  अर्थव्यवस्था  में  अपनी  पर्याप्त  प्रौद्योगिकीय  तथा  प्रतिस्पर्धात्मकआ  स्थिति  बनाए  रख
 सकेंगे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  आवश्यक  संरचनात्मक  और  नीति  संबंधी  सुधारों  और
 करण  उपायों  के  सफलतापूर्वक  कार्यान्वयन  के  पश्चात्‌  हमारी  अर्थव्यवस्था  समुचित  मूल्य
 स्थिरता  और  अधिक  सामाजिक  समानता  के  साथ  पुनः  सतत्‌  विकास  के  रास्ते  पर  लौट  आएगी  ।

 10.  हमें  पंडित  जवाहरलाल  इन्दिरा  गांधी  और  राजीव  गांधी  के  प्रपत्नों
 का  आभारी  होना  जिनके  कारण  हमने  एक  अच्छा  विविधीकृत  औद्योगिक  ढांचा
 विकसित  किया  है  ।  जैसे-जैसे  हम  विभिन्न  संरचनात्मक  सुधार  लागू  करते  यह  हमारे
 लिए  एक  बड़ी  परिसंपत्ति  का  कार्य  करता  है  ।  प्रवेश  पर  सीमाओं  एवं  फर्मों  की
 आकार  वृद्धि  पर  रोक  लगाए  जाने  से  प्रायः  लाईसेंसिंग  में  एवं  एकाधिकारक  की  मात्रा  में
 बुद्धि  हुई  है  ।  इससे  भारतीय  उद्योग  के  कुछ  हिस्से  जकड़े  गए  जिनसे  उत्पादकों  के
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 »  हितों  की  रक्षा  तो  होती  लेकिन  उपभोकताओं  के  हितों  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  विया  जाता

 है  ।  लागतों  को  कम  प्रौद्योगिकी  का  उन्नयन  करने  और  गुणवत्ता  मानकों  को  सुधारने
 अपर्याप्त  रूप  से  बल  दिया  गया  है  ।  घरेलू  बाजार  में  फर्मों  के  बीच  प्रतियोगिता  की

 मात्रा  बढ़ाना  जरूरी  जिससे  कि  उत्पादकता  कार्यकुशलता  में  सुधार  करने  और
 लागतों  को  कम  करने  के  लिए  पर्याप्त  प्रोत्साहन  प्राप्त  हो  सके  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने
 के  लिए  हमने  औद्योगिक  नीति  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  की  घोषणा  की  जिनसे  घरेलू
 क्षेत्र  में  विनियमन  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  होगी  ।  यह  प्रगति  हमारे  सामाजिक  लक्ष्यों  के  अनुरूप
 होगी  और  भुगतान  संतुलन  संबंधी  अपरिहाय  बंदिशों  से  सुसंगत  भी  होगी  ।

 11.  औद्योगिक  विकास  संबंधी  नीतियों  का  व्यापार  संबंधी  नीतियों  के  साथ  घनिष्ठ
 संबंध  है  ।  इसमें  कोई  सन्‍्देह  नहीं  है  कि  हमारे  औद्योगिक  विकास  के  प्रारम्भिक  चरण  में
 संरक्षण  जरूरी  जिससे  कि  हम  प्रारंभिक  अवस्था  में  बिना  किसी  बाधा  के  काम  कर
 सकते  चार  दशकों  में  आयात  प्रतिस्थापन  का  काम  किया  जो  सदा  ही  सुचारू
 नहीं  बल्कि  कभी-कभी  अविवेकपूर्ण  अब  समय  आ  गया  है  कि  भारतीय  उद्योग  को
 विदेश  में  एक  क्रमिक  ढंग  से  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  सक्षम  बनाया  जाए  ।  इस  दिशा  में
 प्रारंभिक  कारंवाई  के  रूप  में  सरकार  ने  आयात-निर्यात  नीति  में  परिवर्तन  लागू  किए
 जिनका  उद्देश्य  आयात  लाइसेंसिंग  में  कटौती  तेज  निर्यात  संवर्धन  और  आयात  में
 तम  कमी  लाना  है  ।  1  और  3  1991  को  किये  गए  विनिमय  दर  संबंधी
 योजन  तथा  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  प्रणाली  को  उदार  व्यापार  नीति  में

 सुधार  की  दिशा  में  दो  प्रमुख  प्रारम्भिक  उपाय  हैं  ।  ये  सुधार  मात्रात्मक  प्रतिबंधों  की  तुलना  में

 मूल्य  आधारित  तंत्र  की  दिशा  में  परिवर्तन  करने  की  एक  शुरूआत  हैं  ।

 12.  औद्योगीकरण  के  लिए  योजना  तैयार  करने  के  चार  दशकों  के  बाद  अब  हम
 विकास  के  एक  ऐसे  स्तर  पर  पहुंच  गए  जब  हमें  उसका  स्वागत  करना  न  कि  उसे
 शंका  की  दृष्टि  से  देखा  जाए  ।  हमारे  उद्यमी  किसी  से  कम  नहीं  हैं  ।  हमारा  उद्योग

 आधुनिक  हो  गया  है  ।  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  से  हमें  प्रौद्योगिकी  और  बाजारों  की

 सुविधा  उपलब्ध  होगी  ।  इससे  हमारे  औद्योगिक  क्षेत्र  में  क्रमिक  ढंग  से  विदेश  में  प्रतियोगिता
 करने  में  सक्षमता  आएगी  ।  कार्यकुशलता  और  गुणवत्ता  पर  भी  वांछित  ध्यान  दिया

 जाएगा  ।  हमने  निम्नलिखित  ढंग  से  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के  लिए  नीति  को  उदार
 बनाने  का  निर्णय  लिया  51  प्रतिशत  तक  विदेशी  शेयर  पूंजी  की  बढ़ी  हुई  सीमा
 के  साथ  विशिष्ट  उच्च-प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  को  तत्काल
 मोदन  दे  दिया  बशरतें  कि  शेयर  पूंजी  प्रवाह  निवेश  के  समय  पूंजीगत  वस्तुओं  के
 आयात  के  वित्तपोषण  के  लिए  पर्याप्त  हो  और  कुछ  समय  के  दौरान  लाभांश  निर्यात  आय
 हारा  संतुलित  हो  जाए  ।  निर्यात  कार्यकलापों  में  प्रमुख  रूप  से  लगी  व्यापार  कंपनियों
 को  51  प्रतिशत  तक  की  विदेशी  पूंजी  की  अनुमति  दे  दी  जाएगी  ।  चुने  हुए  क्षोत्रों
 में  अनेक  बड़ी  अस्तर्राष्ट्रीय  फर्मों  के साथ  बातचीत  करने  और  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  प्रत्यक्ष  विदेशी
 सिवेश  को  अनुमोदित  करने  के  लिए  एक  विशेष  बोर्ड  का  गठत  किया  जाएगा  ।  इससे
 पर्याप्त  निवेश  आकर्षित  किया  जा  सकेगा  और  उच्च-प्रौद्योगिकी  तथा  विश्व  बाजारों  तक

 पहुंच  सुलभ  हो  सकेगी  ।
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 13.  हमारे  गणराज्य  के  संस्थापकों  के  लिए  विकास  की  नीति  में  सरकारी  क्षेत्र  एक

 ऐसा  महत्वपूर्ण  अंग  जो  प्रतियोगी  और  पर्याप्त  अधिशेषों  के  सृजन
 में  सक्षम  होगा  ।  सरकारी  क्षेत्र  ने  हमारी  औद्योगिक  अर्थ-व्यवस्था  के  विविधिकरण  में

 पूर्ण  योगदान  दिथा  है  ।  लेकिन  अनेक  कमियां  भी  रही  सरकारी  क्षेत्र  व्यापक

 स्‍तर  पर  आंतरिक  अधिशेषों  का  सृजन  नहीं  कर  पायः  इसलिए  इस  कठित  स्थिति

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  संबंध  में  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाना  आवश्यक  हो  गया  ताकि  इसे

 विकास  का  एक  साधन  बनाया  जा  न  कि  बिना  पर्याप्त  प्रतिफल  के  यह  राष्ट्रीय
 बचतों  का  शोषक  बनता  रहे  ।  इसे  काफी  हृ॒द  तक  स्वीकार  किया  गया  लेकिन  कथनी

 और  करनी  में  अभी  भी  अन्तर  है  |  इस  अंतर  को  कम  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के

 निवेशों  के  पोर्टफोलियों  की  समीक्षा  की  जाएगी  जिससे  कि  सरकारों  क्षेत्र  भविष्य  में  अपना
 देश  के  लिए  अर्थव्यवस्था  के  लिए  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  व  आधारभूत

 ढांचे  के  लिए  अनिवाये  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  कर  सके  |  संसाधन  जनता  की  व्यापक

 भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  और  उत्तरदायित्व  में  बृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  पारस्परिक

 निधियों  में  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  निवेश  संस्थाओं  तथा  इसके  साथ  ही  इन  कर्मों  के

 चारियों  चुने  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपत्रमों  में  सरकारी  इक्विटी  के  20  प्रन्निशत  तक

 की  हिस्सेदारी  दी  जाएगी  ।  वे  सरकारी  जो  निरन्तर  रुग्ण  रहते  हैं  और  जिनमें

 सुधार  नहीं  लाया  जा  उन्हें  दुबारा  शुरू  करने  या  उनके  संबंध  में  पुनर्वास  की  योजना

 बनाने  के  लिए  उन्हें  औद्योगिक  वित्त  और  पुनरनिर्माण  बोर्ड  को  अथवा  स्थापित  किए  जाने

 वाले  उच्चाधिकार  प्राप्त  ऐसे  ही  किसी  निकाय  को  सौंपा  औद्योगिक  वित्त  और

 पु्ननिर्माण  बाई  के  पुनर्वास  संबंधा  उपायों  से  प्रभावित  होने  वाले  कमंचारियों  के  हितों  की

 पूर्ण  करने  के  लिए  एफ  साम।जिक  सुरक्षा  तन्त्र  की  व्यवस्था  की  प्रबंध  में

 स्वायत्तता  और  तदनुरूपी  जिम्मेदारी  की  सरकार  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों

 के  बीच  सहमति  ज्ञापनों  की  एक  प्रणाली  के  माध्यम  से  की  जा  सकती  है  ।

 14.  हमारी  बैंकिंग  प्रणाली  और  वित्तीय  अर्थव्यवस्था  में  आधारभूत
 हांचे  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  हम।री  बढ़ती  हुई  और  फंलती  हुई  वित्तीय  प्रणाली  ने

 व्मक  वित्त  के  एक  विशाल  क्षेत्र  के  प्रसार  में  मदद  दी  है  तथा  इसने  हमारी  बचत

 विशेषरूप  से  वित्तीय  बचतों  को  बढ़ाने  में  महत्ववृर्णं  योगदान  दिया  यह  एक  अत्यंत

 उल्लेखनीय  उपलब्धि  परन्तु  हमारी  वित्तीय  प्रणाली  में  कुछ  कड़ापन  और  कतिपय

 जोरिया  आ  गई  जिन  पर  हमें  ध्यान  देना  चाहिए  ।  वित्तीय  क्षेत्र  में  सुधार  का  हमारा
 इसकी  परंपराओं  में  सुधार  करते  आथिक  विकास  और  प्रतियोगितात्मक  क्षमता

 के  एक  अभिन्न  अंग  के  रूप  में  इसके  बुनियादी  योगदान  को  संरक्षित  करना  होना

 इस  कार्य  में  यह  जरूरी  है  कि  पूंजी  की  पर्याप्तता  सुनिश्चित  की  विवेकपूर्ण  मानदण्ड

 लागू  किए  जाए  और  देश  के  वाणिज्यिक  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  की  लाभप्रदता  में  सुधार

 किए  कोई  जादुई  समाधान  संभव  नहीं  ये  जटिल  समस्याएं  जिन  पर

 धानीपूर्वक  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  एक  उच्चस्तरीय  समिति  नियुक्त
 करने  का  प्रस्ताव  करता  जो  विर्त्ताय  की  कामकाज  आंर  प्रक्रियाओं

 के  सभी  प्रासंगिक  पहलुओं  पर  विचार  करेगी  ।  यह  समिति  सरकार  को  ऐसे  उचित  उपायों
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 के  संबंध  में  सुझाव  देगी  जो  हमारे  वित्तीय  क्षेत्र  की  स्थिति  को  सुधारने  और  व्यवहारयंता  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  आवश्यक  जिससे  कि  यह  एक  स्वस्थ  वित्तीय  प्रणाली  के
 और  मानदण्डों  को  छोड़े  बिना  अर्थ-व्यवस्था  की  आवश्यकताओं  को  बेहतर  ढंग  से  पूरा  कर  सके  ।

 15.  ब्याज  दरें  वित्तीय  क्षेत्र  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  ऋण  बाजारों  के  विकास  के
 निर्माणात्मक  स्तर  पर  ब्याज  दरों  में  प्रशासनिक  हस्तक्षेप  आवश्यक  और  बांछनीय  भी  है  ।

 हमारे  विफ्रास  के  वर्तमान  स्तर  हम  हस्तक्षेप  की  मात्रा  घटा  सकते  हैं  और
 ब्याज  दरों  के  ढ़ांचे  में  अधिक  लचीलापन  ला  सकते  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ब्याज  की
 निम्नतम  निर्धारित  दर  निश्चित  करके  और  वाणिज्यिक  बैंकों  को  उनके  जोखिम  के  आधार
 पर  निम्नतम  स्तर  से  अधिक  ब्याज  दरे  लेने  की  स्वतंत्रता  देकर  इस  दिशा  में  पहले  ही
 महत्वपूर्ण  द-दम  उठाया  है  ।  सरकार  भी  सावधि  ऋण  देने  वाली  वित्तीय  संस्थाओं  को  ऐसी
 ही  स्वतंत्रता  देने  का  विचार  रखती  जहां  न्युनतम  ब्याज  दर  15  प्रतिशत  होगी  और
 ये  संस्थाएं  ऋणकर्ता  की  साख  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ब्याज  दर  लेने  के  लिए  स्वतंत्र
 सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  कर-मुक्त  बाण्डों  को  पूंजी  बाजार  में  जारी  किए  गए
 बतंनीय  और  अपरिवतंनीय  दोनों  ही  प्रकार  के  ऋण-पत्नों  के  लिए  ब्याज  दरों  के  संबंध  में

 सभी  प्रकार  के  प्रतिबंधों  को  दूर  करने  का  भी  प्रस्ताव  इसके  ऐसे  ऋण  साधनों

 पर  ब्याज  दर  का  अधिशासन  बाजार  प्रणालियों  द्वारा  होगा  और  ऐसे  ऋण  साधनों  की  ऋण
 साख  पूंजी  बाजार  प्रक्रिया  का  एक  अभिन्न  अंग  बन  जाएगी  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक
 के  परामर्श  से  सरकार  ब्याज  दरों  के  ढांचे  पर  लगातार  नजर  रखेगी  ही  में  बैंक
 जमा  राशियों  पर  देय  ब्याज  दर  में  वृद्धि  की  गई  अब  मैं  अल्प  बचत  स्कीमों  पर  देय
 ब्याज  की  दरों  के  संबंध  में  इसी  प्रकार  का  प्रस्ताव  करता  हमारा  अंतिम

 सामान्य  और  वास्तविक  दोनों  ही  ब्याज  दरों  में  महत्वपूर्ण  +मी  लाना  है  ।  यह  तभी  संभव

 हो  सकेगा  जब  अगले  तीन  वर्षो  में  मुद्रास्फीति  की  दर  में  पर्याप्त  रूप  से  कमी  आ  जाए  ।

 16.  वर्ष  1987-88  के  लिए  बजट  प्रस्तुत  करते  समथ  हमारे  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री

 स्वर्गीय  श्री  राजीव  गान्धी  ने  इस  सदन  को  आश्वासन  दिया  था  fe  पूंजी  बाजारों  के  स्वस्थ

 विकास  के  निवेशकर्ताओं  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  और  व्यापारिक

 कुप्रथाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  स्टाक  एक्सचेंजों  और  प्रतिभूति  उद्योग  के  नियमन  तथा

 सुचारू  कामकाज  के  लिए  एक  अलग  बोर्ड  स्थापित  करेगी  ।  यद्यपि  बोर्ड  की  स्थापना  कर

 दी  गई  परंतु  दुर्भाग्यवश  बोर्ड  को  पर्याप्त  शक्तियां  प्रदान  +रने  के  विधान  अधिनियमित

 नहीं  किया  जा  सका  है  |  अब  ऐसा  तत्काल  किया  जाएगा  और  प्रतिभूति  संविदा

 अधिनियम  तथा  कंपनी  अधिनियम  के  प्रासंगिक  उपबंधों  को  प्रशासित  के  लिए  भारतीय

 प्रतिभुति  तथा  एक्सचेंज  बोर्ड  को  पूर्ण  सांविधिक  शक्तियां  प्रदान  की  इन  शक्तियों

 की  पूंजी  निर्गेम  नियंत्रक  और  सरकार  से  एक  स्वतंत्र  निकाय  को  सौंपने  से  इस  देश  में

 स्टॉक  एक्सचेंजों  के  कामकाज  को  प्रभावी  ढंग  से  नियंत्रित  प्रोत्साहित  करने  और

 मानीदर  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  स्टॉक  एक्सचेंजों  के  संबंध  में  व्यापार  जिसमें

 राष्ट्रीय  निकासी  और  समझौते  की  एक  प्रणाली  तथा  एक  केन्द्रीय  संग्रह  स्थल  की  स्थापना

 करना  शामिल  पर  भी  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा
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 पिछले  पारस्परिक  निधियों  के  संबंध  में  एक  प्रतियोगी  ढांचा  विकसित  करने  की  दिशा

 में  पिछले  कुछ  वर्षों  में  कुछ  प्रगति  हुई  है  और  उसके  उत्साहजनक  परिणाम  निकले  हैं  ।

 बहुत  से  निवेशकर्ताओं  के  शेयरों  के  प्रत्यक्ष  स्वामित्व  की  तुलना  में  पारस्परिक  तिधियां

 अधिक  उपयुक्त  निवेश  साधन  है  ।  पारस्परिक  निधियों  के  माध्यम  से  पेश  की  जाने

 वाली  इक्विटी  संबद्ध  बचत  स्कीमों  के  लिए  पहले  ही  कर  रियायते  प्रदान  कर  रहीं  है  ।

 सरकार  ने  अब  क्षेत्र  तथा  संयुक्त  क्षेत्र  पारस्परिक  निधियों  के  लिए  इस  क्षेत्र  को  खुला

 छोड़कर  पारस्परिक  निधियों  के  विकास  को  और  प्रोत्साहित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 निवेश  करने  वाले  लोगों  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  तथा  पूंजी  बाजार  के  स्वस्थ  विकास  को

 प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  सभी  पारस्परिक  निधियों  के  परिचालन  के  लिए  व्यापक

 मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  विकसित  की  जा  रही  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  विधान

 नियमित  करने  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  ।

 18.  अनिवासी  भारतीय  निवेशकर्ताओं  से  संबंधित  नीतियों  और  प्रक्रियाओं  की  व्यापक

 रुप  से  समीक्षा  की  जाएगी  तथा  उनमें  और  ढील  दी  जाएगी  ताकि  अनिवासी  भारतीयों

 द्वारा  औद्योगिक  व  अन्य  उद्यमों  की  स्थापना  किए  जाने  में  सभी  बाधाओं  और  सभी

 त्मक  कठिनाईयों  को  दूर  किया  जा  सके  ।  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  अप्रत्यावर्तन  आधार
 पर  निवेश  करने  के  लिए  नए  क्षेक्न  उपलब्ध  कराये  जाएंगे  जिनमें  आधारभूत  ढांचा
 तथा  अचल  संपत्ति  का  विकास  शामिल  हैं  ।  उदाहरणार्थ  आजकल  विदेशी  राष्ट्रीयता  वाले
 अनिवासी  भारतीयों  को  रिहाइशी  संपत्ति  प्राप्त  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 नियम  की  धारा  31  के  अंतर्गत  विशिष्ट  अनुमति  प्राप्त  करनी  होती  अब
 प्रस्ताव  है  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को  इस  उपबंध  से  सामान्य  रूप  से  छुट  दे  दी

 ऐसे  आवास  की  बिक्री  से  प्राप्त  राशि  तथा  किराये  की  आमदनी  अप्रत्यावतंनीय  होगी  ।
 अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  बिन्दु  के  रूप  में  कार्य  करने  के  वास्ते  केंद्रीय
 सरकार  के  साथ  परस्पर  विचार-विमर्श  को  सुविधाजनक  बनाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  का
 प्रस्ताव  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  एक  मुख्य  आयुक्त  नियुक्त  करने  का  है  ।  मैं  राज्य
 सरकारों  से  भी  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  आयुक्त  का  एक  कार्यालय  स्थापित  करने  का
 आग्रह  करूंगा  ।  :

 19.  मुझे  विश्वास  है  कि  अब  समय  आ  गया  है  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में  टैरिफ  और  घरेल
 कीमतें  निर्धारित  करने  के  लिए  अधिक  स्पष्ट  संस्थागत  साधन  अपनाये  जहां  अब  भी
 भारतीय  उद्योगों  को  विदेशी  पतियोगिता  से  बचाने  तथा  प्रशासित  कीमतों  के  निर्धारण  की
 आवश्यकता  विशेषकर  सार्वजनिक  उपयोग  के  क्षेत्र  में  इस  उद्देश्य  के  हमें
 गिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  का  पुनर्गठन  करने  और  इसे  एक  टैरिफ  आयोग  में  परिवर्तित
 करने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 20.  अब  जबकि  हम  सदी  के  अंतिम  दशक  में  प्रवेश  कर  रहे  भारत  एक
 अजीब  स्थिति  में  आ  पहुंचा  है  ।  इस  स्थिति  में  हम  जो  निर्णय  लेते  है  और  जो  निर्णय

 नहीं  लेते  उन्हीं  पर  आने  वाले  काफी  समय  तक  भविष्य  निर्धारित  होगा  ।  इसलिए  आश्चर्य

 नहीं  होना  चाहिए  कि  हमें  किस  रास्ते  को  अपनाना  इस  विषय  पर  देश  भर  में
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 पर्याप्त  रुप  से  चर्चा  हो  ।  एक  लोकतांत्रिक  समाज  में  यह  अन्यथा  मही  हो  सकता  ।  हम
 इस  चर्चा  से  क्‍या  प्राप्त  कर  सकते  है  ?  हमारे  सामने  जो  बात  स्पष्ट  रूप  से  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  वह  यह  है  कि  अगर  हम  अपनी  योजना  प्रक्रिया  को  छोड़  दें  तो  हम  एक
 न्यायोचित  समाज  की  स्थापना  करने  का  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  भारत
 का  भावी  विकास  इस  बात  पर  अत्यंत  निर्भर  करता  है  कि  योजना  प्रक्रिया  को  क्तिने
 अच्छे  ढंग  तेजी  से  बदलती  हुई  परिस्थितियों  की  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  बनाया  जाता

 है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  अपने  सथाज  के  संसाधनों  के  अपनी  अर्थव्यवस्था  के  कुछ  प्रमुख
 क्षेत्रों  में  विवेकपूर्ण  ढंग  से  उपयोग  और  सुब्यवस्थित  समन्वय  के  विकास  असंतुललित
 रहेगा  ।  इससे  न्याय  के  लम्बे  अर्से  से  संजोए  गए  मूल्यों  का  उल्लंघन  होगा  और  इससे
 भारत  अपनी  बौद्धिक  और  नैतिक  क्षमता  से  नीचे  ही  रहेगा  ।  परंतु  हमारी  योजना
 प्रक्रिय॒  एक  गतिशील  अर्थव्यवस्था  की  आवश्यकताओं  के  प्रति  संबेदी  होनी  चाहिए  ।  आथिक
 प्रक्रियाओं  के  अत्यधिक  केन्द्रीयकरण  तथा  नौकरशाही  के  कारण  इनके  परिणाम  अच्छे  नहीं
 रहे  हैं  ।  हमें  बाजार  प्रणालियों  के  प्रचालन  के  लिए  संभावनाओं  और  क्षेत्र  का  विस्तार
 करने  की  आवश्यकता  है  ।  मात्ात्मक  नियंत्रणों  की  अपेक्षा  एक  सुधरी  हुई  मूल्य
 साधनों  के  आबंटन  का  एक  उत्तम  साधन  हो  सकती  है  ।  बाजार  केवल  उनकी  सेवा
 कर  सकता  जो  बाजार  प्रणाली  के  अंग  हैं  ।  हमारे  देश  में  अधिकांश  लोग  अस्तित्व

 बनाए  रखने  की  अथ्थंव्यवस्था  में  रहते  हैं  ।  हमें  प्रत्यक्ष  सरकारी  हस्तक्षेप  के  विश्वसनीय
 कार्यक्रमों  की  आवश्यकता  जो  इन  लोगों  की  आवश्यकता  पर  ध्यान  केन्द्रित  करे  ।  हमपर
 उन्हें  पीने  योग्य  पानी  और  सड़को  जैसी  अच्छी  सामाजिक  सेवाएं  प्रदान  करने
 की  जिम्मेदारी  है  |  इसी  संचार  और  ऊर्जा  जैसे  पूंजीगत  और  गहन
 प्रौद्योगिकी  वाले  क्षेत्रों  के  जो  लम्बी  अवधि  वाले  की  पहले  से  अधिक  ध्यानपूर्वक
 योजना  बनाने  की  आवश्यकता  होगी  भूमि  और  जल  का  अपक्षरण  जो  इस  देश  के  लाखों  गरीब
 लोगों  की  जीविका  के  लिए  एक  खतरा  उस  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  भी  प्रभावी

 सरकारी  नेतृत्व  और  कार्रवाई  की  आवश्यकता  होगी  ।

 21.  हम  जिस  चुनौती  का  सामना  कर  रहे  वह  अभूतपूर्व  है  ।  पश्चिमी  विश्व

 में  अपने  प्रारंभिक  चरण  में  औद्योगिक  क्रांति  में  सामाजिक  दुर्देशा  एवं  अन्याय  को  ध्यान

 में  रखे  जो  इस  प्रक्रिया  के  लंक्षण  केवल  धन  अजित  करने  पर  ही  अधिक  बल

 दिया  गया  ।  शासन-तंत्र  का  लोकतंत्रीकरण  काफी  बाद  में  हुआ  ।  अल्प-विकसित

 व्यवस्था  के  त्वरित  औद्योगिक  परिवर्तन  के  लिए  नया  मार्ग  बनाने  में  समाजवादी  प्रयोग  और

 शासन  व्यवस्था  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  जैसे  देशों  में  प्रौद्योगिकीय  और  सनिक

 क्षमताएं  विकसित  त्वरित  औद्योगिक  विकास  और  मानव  संसाधनों  के  विकास  के  लिए

 पूंजी  केसंग्रहण  में  काफी  सफलता  प्राप्त  की  है  |  परन्तु  हाल  ही  की  घटनाओं  से  यह  स्पष्ट

 हो  गया  है  कि  इस  दृष्टिकोण  में  विशेषरूप  से  तकनीकी  परिवर्तन  के  प्रबंध  में  इसकी

 विभाजक  पर्यावरणात्मक  ह्रास  पर  नियंत्रण  और  व्यक्तियों  की  विशाल

 निहित  शक्ति  और  प्रतिभा  का  उपयोग  करने  अनेक  कमिया  भारत  में  हमने  पंडित

 जवाहरलाल  नेहरू  के  नेतृत्व  में  एक  प्रयोग  प्रारंभ  किया  था--एक  ऐसा  प्रयोग  जिसका  उद्देश्य

 अपनी  पिछड़ी  अर्थ-वध्यवस्था  को  तीत्र  गति  से  विकसित  करने  के  लिए  विभिन्न  प्रणालियों  की

 171



 बजट  1991-92  24  1991
 ——__—

 अच्छाइयों  और  गुणों  को  एकीकृत  करना  था  ।  हमें  आधुनिकी+रण  और  बुहृतर
 सामाजिक  न्याय  के  क्षेत्ञ  में  उल्लेखनीय  सफलता  मिली  हम  इन  सभी  क्षेत्रों  में

 अमी  भी  अपनी  पूरी  क्षमता  प्राप्त  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  लोकतांत्रिक  प्रणाली  के  मूल्यों
 के  प्रति  अपनी  निष्ठा  पर  अड़िग  रहते  इस  अधूरे  काम  को  पूरा  करना  है  ।

 22.  इसके  साथ  हमे  धन  अजित  करने  तथा  विकास  प्रक्रिया  में  इसके  समुचित
 स्थान  को  चाहिए  ।  क्योंकि  इसके  हम  अत्यधिक  अज्ञानता  तथा  बिमरी

 के  कलंक  को  दूर  नहीं  कर  सकते  ।  हम  धन  अजित  करने  की  प्रक्रिया  में  सामाजिक

 दुर्देशा  और  अन्याय  को  अपरिहाय॑  बुराइयों  के  रूप  में  स्वीकार  नहीं  वःर  मौजूदा  समय
 की  मूल  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  है  कि  धन  अजित  करने  के  कार्य  को  न

 केवल  समानता  और  न्यायोचित  ढंग  से  किया  बल्कि  इसका  उपयोग  सभी  की  गरीबी

 दूर  करने  और  वि+रस  करने  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  किया  जाए  ।

 23.  धन  के  सृजन  के  लिए  हमे  पूंजी  के  संचय  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  ।  इसवत
 अनिवार्य  रूप  से  यह  अये  है  कि  मितव्ययता  बरती  हमें  उन  लोगों  के  रास्ते  की
 बाधाओं  को  भी  दूर  करना  होगा  जो  धन  का  सृजन  करने  में  जुटे  इसके  साथ  हमे
 घन  के  प्रति  एक  नया  दृष्टिकोग  विकसित  करना  होगा  ।  अंतिम  विश्लेषण  के  तौर  सभी
 धन  संपत्ति  एक  सामाजिक  उत्पाद  है  ।  जो  इसका  सृजन  करते  है  और  इसके  स्वामी  उन्हें
 इते  एक  न्यास  के  रूय  में  रखता  चाहिए  तथा  इसका  उपयोग  विशेषरूप  से  जो

 असुविधातज्राप्त  और  साधनहीत  के  हिंत  में  करता  चाहिए  ।  वर्षों  गांधीजी  ने

 धारिता  के  सिद्धांत  का  प्रतिपादन  किया  था  ।  यह  सिद्धांत  हमारा  मार्गदर्शः  होना
 गांधीजी  जित  मितवथ्ययता  का  व्यवहार  करते  थे  और  जिसका  उपदेश  देते  वह
 तांत्रिक  राजनीति  के  ढांचे  में  त्वरित  आर्थिक  विकास  के  लिए  एक  आवश्यक  शर्ते  है  ।  संपत्ति
 धारकों  के  लिए  उन्होंने  जिस  न्यासधारिता  का  निर्धारण  किया  उसमें  सामाजिक
 दारी  का  सिद्धान्त  शामिल

 24.  सुधार  की  महत्ता  पर  प्रकाश  डालने  का  मेरा  उद्देश्य  अविवेकपूर्ण  और  हृदयहीन
 उपभोक्‍तावाद  को  प्रोत्साहित  करना  नहीं  जो  हमने  पश्चिम  की  समृद्ध  समाज  से  उधार
 लिया  है  ।  उपभोक्ता-वादी  प्रवृति  के  संबंध  में  मुझे  दो  आपत्तियां  हैं  |  पहली  तो  यह  कि

 हम  इसे  वहन  नहीं  कर  सकते  |  एक  ऐसे  समाज  जहां  हमें  पीने  के  स्वास्थ्य
 आवास  तथा  अन्य  बुनियादी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कमी  यह  दुख  की  बात  होगी  कि

 हमारे  उत्पादक  संसाधनों  का  उपयोग  एक  छोटे  से  वर्ग  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  किया  जाए  ।  हमारे  देश  में  पीने  और  सिंचाई  के  लिए  ग्रामीण
 अच्छे  शहरी  ढांचे  तया  गरीबों  के  लिए  प्रायमिक  और  बुनियादी  स्वास्थ्य  सेवाओं

 हेतु  बड़े  पैमाने  पर  निवेश  करने  की  आवश्यकता  इतनी  अधिक  न  कि  उद्बनत  औद्योगिक
 सोप्तायटियों  की  नकल  पर  उपभोक्‍कतावाद  को  बढ़ावा  देना  प्रभावी  ढंग  से  बंद  किया  जाना

 चाहिए  ।  विए्ास  के  प्रति  हमारे  दृष्टिकोण  में  कार्यकूशलता  और  मितव्ययता  दोनों  पर  ही
 जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मित््॒यप्रता  से  हमारा  तात्पर्य  यह  नहीं  है  कि  जीवन  को
 ग्रस्त  अयवा  शुष्क्र  और  नीरस  बताया  जाए  जो  खुशी  और  हूंसी  की  तरफ  पीडामय  दृष्टि
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 से  मेरे  विचार  हमारे  इस  प्राचीन  देश  में  भुखमरी  तथा  बीम/री  को
 समाप्त  करने  के  एक  उत्तम  उद्देश्य  के  प्रयास  में  मितव्ययता  समाज  को  एकजुट  रखने  का

 एक  उपाय  है  ।

 25.  अब  मैं  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राजकोबीय  समायोजन  की  चर्चा  करूंगा  ।
 अयंग्यवस्था  में  राजकोषीय  अध्षंतुलन  को  दूर  करने  की  शुरूआत  व्यय  में  कटौती  और  सरकार
 की  आय  में  वंद्धि  करके  की  जानी  चाहिए  जिससे  कि  राजकोषीव  घाटे  को  कम  किया  सके

 बीच  की  इस  अवधि  हमारी  राजकोषीय  व्यवस्था  तभी  समर्थ  बन  यदि
 राजस्व  प्राप्तियों  से  न  केवल  राजस्व  व्यय  की  पूर्ति  बल्कि  ऐसे  क्षेत्रों  के  लिए  पूंजीगत
 व्यय  के  वित्तपोषण  के  लिए  भी  पर्थाप्त  अधिशेष  की  व्यवस्था  हो  जिनसे  प्रत्यक्ष  आथिक
 प्रतिकल  प्राप्त  नहीं  जैसे  कि  रक्षा  या  सामाजिक  क्षेत्र  ।  यदि  बजट  में  निवेश  संबंधी
 उ्यय  से  पर्याप्त  आय  प्राप्त  नहीं  होती  तो  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  हमारी  राजकोषीय
 व्यवस्था  के  संरचनात्मक  असंतुलनों  को  दूर  करने  के  लिए  सफल  घरेलू  उत्पाद  के  समानुपात  में
 राजकोषीय  घाटे  तथा  राजस्व  घाटे  दोनों  में  ही कमी  करने  की  आवश्यकता  केन्द्रीय  सरकार
 का  वर्ष  1991-92  का  बजट  इस  दिशा  में  एक  जरूरी  पहला  कदम  है  ।

 26.  इस  बात  को  मानना  होगा  कि  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राजकोषीय  घाटे  में
 आवश्यक  कटौती  करना  एक  अति  कठिन  कार्य  है|  1991  में  संसद  में  पेश  थविःये
 गए  अंतरिम  बजट  में  38,475  करोड़  रुपए  के  घाटे  का  अनुमान  लगाथा  गया  था  ।  लेकिन

 यह  अनुमान  कुछ  ऐसे  निर्णयों  की  धारणाओं  पर  आधारित  था  जिन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया
 गया  नियमित  बजट  को  विलम्बित  करने  से  थह  कार्य  और  भी  कठिन  हो  गया  ब्योंकि
 इस  वित्तीय  वर्ष  के  लगभग  चार  महीने  किसी  भी  राजकोषीय  सुधार  के  बिना  ही  गुजर
 गए  हैं  ।  वास्तव  राजस्व  और  व्यय  की  पिछली  प्रवृत्तियों  से  पता  चलता  हैकि  हमारी
 तरफ  से  सुधारात्मक  कार्रवाई  नहीं  किए  जाने  1991-92  के  दौरान  राजकोषीय  घाटा
 52,000  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  के  स्तर  तक  पहुंच  सकता  है  ।  आंकड़ों  के  दोनों  सेटों
 के  बीच  के  अंतर  से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आवश्यक  राजकोषीय  सुधार  की  वास्तविक
 मात्रा  का  पता  चलता  है  ।

 27.  उपलब्ध  अन्तरिम  आंकड़ों  के  वर्ष  1990-91  के  लिए  अल्पावधिक
 कोषीय  हुंडियों  के  माध्यम  से  उधारों  द्वारा  यथामापित  11,430  करोड़  रुपए  का  बजटीय

 10,722  करोड़  रुपए  के  संशोधित  अनुमान  से  काफी  अधिक  जो  राजस्व
 विशेष  रूप  से  कंपनी  कर  राजस्व  भारी  कमी  के  कारण  था  ।  इससे  उस  बाधा  का
 पता  चलता  जिससे  हम  शुरूआत  कर  रहें  हैं  ।  अब  मैं  वर्ष  1991-92  की  स्थितिका
 उल्लेख  कहूंगा  ।

 28.  आयोजना-भिन्न  व्यय  के  तढ़ते  रतर  के  जिस  उधार  लेकर  वित्तपोषित
 किया  गया  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  ब्याज  की  अदायगियों  में  घातीय  बुद्धि
 वर्ष  1990-91  के  दौरान  21,850  करोड़  रुपए  की  ब्याज  अदायगी  के  सं»धित  अनुमान
 केन्द्रीय  सरकार  की  निवल  राजस्व  प्राप्तियों  का  33  प्रतिशत  हिस्सा  हैं  ।  वर्ष  1991-92
 के  दौरान  27,450  करोड़  रुवए  की  अनुमानित  ब्याज  मौजूदा  वर  की  दरों
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 पर  केन्द्रीय  सरकार  की  निवल  राजस्व  प्राप्तियों  का  42  प्रतिशत  हिस्सा  है  ।  यदि  मौजुदा

 प्रवत्ति  जारी  रही  और  कोई  सुधार  संबंधी  उपाय  न  किये  गये  तो  वर्ष  1994-95  ब्याज

 की  अदायगियां  केन्द्रीय  सरकार  की  निवल  राजस्व  प्राप्तियों  के  50  प्रतिशत  हिस्से  से  भी

 अधिक  हो  इन  परिमाणों  और  अगुपातों  से  स्थिति  की  गंभीरता  और  आगामी  तीन

 वर्षों  के  दौरान  आयोजना-भिश्न  व्यय  में  भारी  समाणोजन  किये  जाने  की  अध्यभिक

 श्यकता  का  पता  चलता  है  ।

 29.  वर्ष  1990-91  के  कुल  आयोजना-भिन्न  व्यय  का  संशोधित  अनुम।न  76,761  करोड़

 रुपए  था  ।  सामान्य  तौर  अत्यधिक  सख्ती  से  जांच  करने  के  बाद  लेकिन  व्यय  को  कम  करने

 के  लिए  बविनिदिष्ट  उपायों  के  अभाव  1991-92  में  यह  आयोजना-भिन्न  व्यय  बढ़  कर  89,000

 करोड़  रुपए  हो  गया  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राजकोषीय  सुधार  का  कोई  भी  प्रयस  तभी
 सार्थक  यदि  आयोजना-भिन्न  व्यय  में  उस  स्तर  कम  से  कम  10  प्रतिशत  की  कमी  कर  दी

 जहां  यहू  अन्यथा  पहुंच  जाएगा  ।

 30.  आयोजना-भिन्न  व्यय  का  अकेला  सबसे  बड़ा  घटक  ब्य|ज  अदायगिया  हैं  ।  अगर  इस
 वर्ष  के  दौरान  सरकार  के  उधार  में  आमूल  कटौती  कर  दी  जाती  फिर  भी  अगले  वित्तीय-व्ै  में  ब्य।ज
 अदायगियां  35,000  करोड़  रुपए  के  आस  पास  होगी  ।  तीन  वर्षों  क ेलिए  सरक।री  उधार  में  सख्त

 अनुशासन  के  माध्यम  से  ही  1994-95  4-95  तक  ब्याज  अदायगियों  की  घातीय  वृद्धि  पर  कुछ  ह॒द  तक  नियंत्रण
 किया  जा  सकता  है  ।

 31.  आयोजन/-भिन्न  व्यय  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  घटक  रक्षा  क्षेत्र  के लिए  आवंटन  जहां
 वर्ष  1990-91  के  संशोधित  अनुमानों  में  15,750  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  अगर
 रक्षा  पक्ष  को  छोड़  दिया  तो  आयोजना-भिन्न  व्यय  में  कमी  करने  का  प्रयास  सफल  नहीं  हो  सकता  ।
 इसके  यह  सुनिश्चित  करना  भी  अत्यंत  आवश्यक  है  कि  व्यय  में  कमी  करने  के  प्रयास  से

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  पर  किसी  प्रकार  का  विपरीत  प्रभाव  न  पड़े  ।  हम  रक्षा  सेव।ओं  कीं

 कुशलता  और  कारगरता  को  कम  किए  बिना  व्यय  को  सीमित  करना  चाहते  हैं  ।  इन  सभी  बातों  को
 ध्यान  में  रखते  चालू  वर्ष  में  रक्षा  क ेलिए  16,350  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  करने
 का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 32.  म।ननीय  सदस्य  इस  बात  से  अवगत  है  कि  3  1991  से  निर्यात  संबंधी  अ'धिक

 सहायता  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  विनिमय  दर  में  समायोजन  और  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसिंग  प्रणाली  के
 विस्तार  जो  जुलाई  के  प्रारंभ  में  कार्यान्वित  की  गई  निर्यात  क्षेत्र  की  पर्याप्त  रूप  से  क्षतिपूरति
 की  जा  रही  है  ।  पहले  की  गई  4,200  करोड़  रुपए  की  अनुम।नित  की  तुलना
 में  वर्ष  1991-92  के  बजट  अनुमानों  में  निर्यात  संबंधी  अधिक  सहायता  के  लिए  अब  केवल  1,224
 करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  जिससे  इस  वर्ष  की  शेष  अवधि  के  दौरान  3,000
 करोड़  रुपए  तक  की  राशि  की  बचत  होगी  ।

 33.  जहां  तक  उर्वरक  संबंधी  आथिक  सहायता  का  संबंध  आज  की  श!म  से  कैल्शियम
 नियम  अमोनियम  अमोनियम  सल्फेट  और  पोटाश  के  सल्फेट  जैसे  निम्न  विश्लेषण

 मूल्य  और  आवागमन  संबंधी  नियंत्रणों  से  मुक्त  होंगे  ।  अन्य  सभी  उदवंरकों  के  मूल्य  में  औसतन
 40  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  ।  इसके  एकल  सुपर  फास्फेट  के  म।मले  में  उत्पादकों  को  प्रति
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 टप्त  देय  आर्थिक  सहायता  की  भी  सीमा  निर्धारित  की  ताकि  अगले  कुछ  वर्षों  में  पूणं  विभियमन
 की  ओर  जाया  जा  यह  सभी  उच्च  लागत  वाली  इकाइयों  की  लागत  कम  करने  और  क्षमता

 में  सुधार  करने  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  इस  संबंध  में  आवश्यक  अधिसूचनाएं
 आज  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  अलग  से  जारी  की  जा  रही  है  ।

 34.  उवरकों  के  मूल्य  में  वुद्ध  के लिए  आधथिक  तक  अत्यंत  स्पष्ट  है  और  इसका  विस्तार  से
 उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इसके  मैं  सदन  का  ध्य।न  इस  तथ्य  की  ओर  आक्कृष्ट
 करना  चाहूंगा  कि  1981  से  उवेरकों  के  मूल्य  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  इन  दस  वर्षों  में  कृषि
 क्षेत्र  को  प्राप्त  हुए  धान  और  गेहूं  के  खरीद  मूल्य  और  अन्य  फसलों  के  बाजार  मूल्यों  में  भी  लगातार

 वृद्धि  हुई  है  ।  वसूली  मूल्यों  में  उपयुक्त  वृद्धि  उर्वरकों  की  कीमतों  में  प्रस्तावित  वृद्धि  के  लिए
 किसानों  की  क्षतिपूर्ति  कर  दी  जाएगी  ।

 35.  हम  यह  भी  सुनिश्चित  करते  रहेंगे  कि  आयोजना  संसाधनों  का  50  प्रतिशत  भाग  कृषि
 और  ग्रामीण  क्षेत्र  में  निविेशित  किया  जाए  ।  छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  लिए  कुएं  खोदने  तथा  छिछले

 नलकूपों  के  लिए  सहायता  देने  की  चल  रही  योजनाओं  के  लिए  व्यवस्था  दुगुनी  कर  दी  जाएगी  ।  दुर्गम
 क्षेत्रों  मे ंजहां  जल-स्तर  बहुत  नीचा  सहायता  की  अधिकतम  सीमा  को  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ।
 इसी  पीने  योग्य  खारे  जलचर-पालन  और  तेलहनों  व  दालों  के  उत्पादन  के  लिए
 सहायता  की  व्यवस्था  में  पर्याप्त  बढ़ोतरी  की  जाएगी  ।  छोटे  ट्रेक्टरों  और  इसी  प्रकार  के
 पानी  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  ड्रिप  और  स्प्रिकलर  सिंचाई  और  कम  पैदावार  वाले  क्षेत्रों  में  अच्छे  किस्म
 वाले  बीजों  को  लोकप्रिय  बनाने  के लिए  नई  योजनाएं  बनाई  जा  रही  है  ।  इस  खरीफ  मौसम  में
 न्वित  की  जाने  वाली  एक  अन्य  नई  राज्य  सहकारी  समितियों  और  किसानों  के  समूह
 को  थोड़े  से  शुल्क  के  भुगतान  पर  कपास  अथवा  दालों  की  फसल  के  अंतर्गत  पता  लगाए  गए  बड़े  क्षेत्रों
 में  मुक्त  पौध  संरक्षण  प्रदान  करने  के  संबंध  में  है  ।  इन  क्षेत्रों  मे ंएकीकृत  कीट  प्रबंध  के लाभ  का  प्रदर्शन
 करना  भी  संभव  होगा  ।  उवंरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेफलस्वरूप  उत्पादन  में  संभावित  किसी  और
 खपत  में  कमी  से  बचने  के  लिए  ऋण  संबंधी  ढांचे  को  सुदृढ़  किया  ताकि  छोटे  और  सीमांत  किसानों
 को  ऋण  की  पर्याप्त  उपलब्धता  विशेषरूषप  से  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  इसके  साथ  ही  संपूर्ण  देश  में

 मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  और  कृषि  सलाहकार  सेवाओं  को  मजबूत  बनाया  ताकि  उरवरकों
 के  प्रभावी  प्रयोग  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  और  जैव-उवरकों  को  लोकप्रिय  बनाया  जा  सके  ।  हम
 ऐसी  कुछ  सित्ताई  परियोजनाओं  का  भी  पता  जिन्हें  इसी  वर्ष  पूरा  किया  जा  सके  और  यह
 सुनिश्चित  करेंगे  कि  उनके  लिए  आवश्यक  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जाए  ।  अन्य  नई  योजनाओं
 को  भी  धन  का  अभाव  महसूस  नहीं  होने  दिया  जाएगा  ।  जहां  तक  संभव  होगा  हमारा  बल  किसानों
 को  अच्छी  सेवाएं  उपलब्ध  करवाने  पर  न  कि  राहतों  और  अधिक  सहायता  पर  ।

 36.  चीनी  से  संबंधित  आर्थिक  जिससे  राजकोष  पर  प्रतिवर्ष  350  करोड़  रुपए  का
 बोझ  पड़  रहा  है  सचमुच  एक  विपथन  जो  हमारी  प्रणाली  में  1990  से  हुई
 जबकि  उत्पादकों  को  अदा  किया  जाने  वाला  वसूली  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत
 भोक्‍ताओं  के  लिए  निगम  मूल्य  में  वृद्धि  द्वारा  प्रतिसंतुलित  नहीं  गया  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 के  महामगरीय  और  शहरी  क्षेत्रों  में  5.  25  रु०  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर
 चीनी  की  अल्प  मात्रा  उपलब्ध  कराई  जाती  जबकि  बाजार  में  अधिकांश  व्यक्ति  10  रुपए  प्रति
 ग्राम  की  कीमत  अदा  करते  हैं  ।  सरकार  ने  यह  निर्णय  है  कि  इस  आथिक  सहायता  को  तत्काल
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 समाप्त  कर  दिया  जाना  इसके  फलस्वरूप  आज  शाम  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगेत
 चीनी  का  निर्गम  मूल्य  85  पैसे  प्रति  कि०ग्रा०  बढ़कर  6.  10  रुपए  प्रति  किलोग्राम  हो  जाएगा  ।  इसके
 साथ  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  ताकि  यह  कमजोर
 विशेषकर  ग्रामीण  निर्धनों  की  चावल  और  गेहूं  जैसी  खाद्यान्नों  की बुनियादी  आवश्यकताओं  को  विशेष
 रूप  से  ध्यान  में  रखते  हुए  और  अधिक  कारगर  ढंग  से  सेवा  कर  सके  ।  चालू  वर्ष  में  खाद्यान्न  संबंधी
 आर्थिक  सहायता  की  व्यवस्था  बढ़ाकर  2,600  करोड़  रुपए  की  जा  रही  जबकि  अन्सरिम  बजट  में
 केवल  1,800  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  तथा  1990-91  के  संशोधित  अनुमानों  में

 2,450  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 37.  विभिन्न  दरों  में  समायोजन  के  जो  1991  के  शुरू  में  किए  गए
 कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  क ेलिए  आयात  बिल  की  रुपयों  में  कीमत  में  वुद्धि  होगी  ।  इसलिए
 यह  आवश्यक  है  कि  घरेलू  उपभोक्ताओं  के  लिए  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  वुद्धि  की  जाए  ।

 इससे  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  में  वृद्धि  को  रोकने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।  मोटर  घरेलू
 एल०पी०जी०  और  देश  के  अंदर  उपयोग  के  लिए  विमानन  टरबाइन  ईंधन  की  कीमत  में  20  प्रतिशत
 की  वृद्धि  होगी  ।  डीजल  तथा  गैर-औद्योगिक  उपयोग  के  लिए  केरोसीन  को  छोड़कर  अन्य  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  कीमतों  में  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  जाएगी  ।  गैर-औद्योगिक  उपयोग  के  लिए  केरोसीन
 की  कीमत  10  प्रतिशत  कम  कर  दी  जिसका  अर्थ  यह  है  कि  15  1990  से  लागू  कीमत
 में  वृद्धि  की  दृष्टि  से  50  प्रतिशत  तक  वापस  जाना  ।  सर्वाधिक  कठिन  वित्तीय  स्थिति  में  भी  ऐसा  गर्रबों
 को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  जिनके  लिए  प्रकाश  और  ईंधन  का  एक
 अनिवार्य  स्रोत  है  ।  यद्यपि  डीजल  की  कीमत  में  कोई  वृद्धि  नहीं  मैं  किसानों  कै  हितों  की  रक्षा
 करने  का  भी  प्रयास  जो  डीजल  का  उपयोग  करते  हैं  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  मैं  राज्य  सरकारों
 के  साथ  चर्चा  करूंगा  ।  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में  प्रस्तावित  वृद्धि  इस  शाम  से  प्रभावी  हो  जाएगी
 और  इस  संबंध  में  आवश्यक  अधिसूचना  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  अलग  से  जारी
 की  जा  रही  है|

 38.  ब्याज  रक्षा  और  आर्थिक  सहायताओं  को  आयोजना-भिन्न  व्यय
 के  संबंध  में  1991-92  के  बजट  अनुमानों  में  28,073  करोड़  रुपए  की  कुल  1990-91
 के  संशोधित  अनुमानों  में  की  गई  व्यवस्था  की  तुलना  में  1,538  करोड़  रुपए  की  कमी  दर्शाती  है  ।
 यदि  हम  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखें  कि  चालू  वर्ष  में  मंत्रालयों  और  विभागों  द्वारा  महंग।ई  भक्ते  की
 अतिरिक्त  किस्तों  के  भुगतान  के  लिए  कोई  अलग  से  व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो  ऐसे  अन्य
 परिन्न  व्यय  में  कुल  कमी  2,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  हो  जाएगी  ।  हाल  के  वर्षों  मंत्रालयों  को

 अनुदेश  जारी  करने  की  यह  एक  सामान्य  प्रथा  रही  है  कि  इस  प्रक/र  की  अतिरिक्त  आवश्यकताओं  को

 अनुमोदित  बजट  अनुमानों  में  से  ही  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  अनिवार्य  रूप  से  योजना  पक्ष  से
 संबंधित  कुछ  कार्यक्रमों  को  उपयुक्त  साधन  उपलब्ध  नहीं  कराए  जा  सके  हैं  ।  मेरा  इरादा
 भिन्न  प्रशासनिक  ब्यय  में  अधिकतम  संभव  मितव्ययिता  लागू  करने  का  है  ।  सभी  मंत्रालयों  से
 अपने  कार्यकलापों  की  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  ताकि  जो  प्राथमिकताएं
 सूची  में  सबसे  नीचे  उनके  लिए  कम  व्यवस्था  की  जबकि  जिनकी  उपयोगिता  खत्म  हो  चुकी
 है  उनके  लिए  व्यवस्था  समाप्त  कर  दी  जाए  ।  सभी  मंत्रालयों  द्वारा  दिशा  में  प्रयत्न  पहले
 ही  प्रारंभ  किए  जा  भुके  हैं  और  यह  कार्य  1991  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।
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 इस  वृष्टिकोण  अन्य  आयोजना-भिन्न  व्यय  में  प्रस्तावित  जिसका  मैं  सदन  के  समक्ष  वायदा
 कर  रहा  योजना  कार्यक्रमों  के  लिए  व्यवस्था  में  कमी  किए  बिना  और  अधिक  सार्थक  तरीके  से  लागू
 की  जाएगी  ।

 39.  आयोजना-भिन्न  व्यय  का  एक  बड़ा  घटक  और  जो  राजकोष  पर  भार  है  ।  मैं  ग्रामीण
 ऋण  राहत  स्कीम  के  अंतर्गत  सरकार  की  बाध्यता  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  पिछले  वर्ष

 लागू  की  गई  इस  स्कीम  के  अंतर्गत  कुल  राजकोषीय  देयता  के  संबंध  में  बहुत  कम  अनुमान  लगाया  गया
 था  ।  पिछले  वर्ष  के  लिए  संशोधित  अनुमानों  में  उपलब्ध  कराई  गई  1,500  करोड़  रपए  की  राशि
 के  अतिरिक्त  हमें  चालू  वर्ष  में  1,500  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  करनी  है  ।  इतना  ही  पर्याप्त

 नहीं  है  ।  हमें  अगले  वर्ष  क ेलिए  भी  इतनी  ही  राशि  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 40.  व्यय  के  क्षेत्र  में  प्रमुख  समायोजनों  के  जिनका  मैंने  अपने  भाषण  में  उल्लेख
 किया  वर्ष  1991-92  में  कुल  आयोजना-भिन्न  व्यय  के  लिए  बजट  अनुमान  79,697  करोड़  रुपए
 है  ।  ब्याज  अदायगियों  को  अल्पावधि  में  कम  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  ब्याज  अदायगियों  को
 चालू  वर्ष  के  लिए  आयोजना-भिन्न  व्यय  में  की  गई  1990-91  के  संशोधित  अनुमानों  में
 की  गई  व्यवस्था  की  तुलना  में  4.  9  प्रतिशत  की  कमी  दर्शाती  और  जो  व्यवस्था  इस  वर्ष  के  लिए
 की  जानी  उसकी  तुलना  में  लगभग  15  प्रतिशत  की  कमी  दर्शाती  लेकिन  ऐसा  लागू  किए  जा

 रहे  विशिष्ट  उपचारात्मक  उपायों  के  कारण  संभव  हुआ  है  ।  इस  प्रकार  हमने  आयोजना-भिन्न  व्यय
 में  10  प्रतिशत  की  कमी  करने  की  अपनी  वचनबद्धता  पूरी  कर  दी  जिसका  हमारे  घोषणापत्र  में  उल्लेख
 किया  गया  था  ।

 41.  कांग्रेस  पार्टी  के  घोषणापत्र  में  विकास  संबंधी  हमारी  कार्यनीति  में  विशेष  बल  वाले  क्षेत्रों  का
 उल्लेख  किया  गया  है  ।  इनमें  रोजगार  कार्यत्रमों  में  पर्याप्त  वृद्धि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 लिए  आवासीय  इकाइयों  का  सिंचाई  वाले  कुओं  के  लिए  कार्यक्रम  का  विस्तार  आदि  शामिल

 हैं  ।  इसके  लिए  आयोजना  प्राथमिकताओं  में  परिवर्तन  करने  और  कुछ  मामलों  में  उनके  पुन:निर्धारण
 करने  की  जरूरत  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में निविश  और  गरीबों  के लाभ  के  लिए  बनाए  गए  कार्यत्रमों
 के  लिए  व्यय  पर  अधिक  बल  दिया  जा  सके  ।  हमारी  कार्य  पहली  1992  सें

 शुरू  होने  वाली  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिलक्षित  होगी  ।  हमारा  यह  प्रयत्न  होगा  कि  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  को  इस  कंलेण्डर  वर्ष  के  अन्त  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  ताकि
 199 2-93  के  लिए  वार्षिक  योजनाओं  के  साथ-साथ  उस  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्यों  के  बजटों

 में  बदली  हुई  प्राथमिकताओं  को  दर्शाया  जा  सके  ।

 42.  चूंकि  पहले  लेखानुदान  केवल  प्रथमचार  माह  के  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  लिया  गया

 इसलिए  यह  बजट  1991  के  अन्त  से  पहले  प्रस्तुत  किया  जाना  था  ।  इसलिए  1991-
 92  के  लिए  वाधिक  योजना  का  पुन:निर्धारण  करने  के  लिए  हमारे  पास  समय  नहीं  जिसमें  हमारी
 विभिन्न  प्राथमिकताओं  को  पूरी  तरह  से  परिलक्षित  किया  जा  सके  ।  इसके  हस  वर्ष  की
 वाधषिक  योजना  का  भारी  राजकोषीय  उपचारात्मक  उपायों  के  संदर्भ में समायोजन  करना  पड़ा
 पर  हमे  अमल  करना  है  ।  पहले  यह  अनुभव  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय  आयोजना  के  लिए
 बजट  समर्थन  और  राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय  आयोजना  सहायता  में  पर्याप्त  कमी  करना  आवश्यक  होगा  ।

 सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  मुझे  खुशी  है  कि  आयोजना-भिन्न  व्यय  में  प्रस्तावित  पर्याप्त
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 कटौतियों  के  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  केद्वीय  आयोजना  सहायता  के  प्रवाह  को

 अब  14,710  करोड़  रुपए  के  स्तर  पर  बनाए  रखना  संभव  जैसा  कि  1991-92  के  अंतरिम

 बंजट  में  दर्शाया  गया  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  परिव्यय  19,015  करोड़  रुपए  के  बजट

 समर्थन  सहित  42,969  करोड़  रुपए  के  स्तर  पर  मामूली  वृद्धि  दर्शाता  है  ।

 43.  मुझे  इस  बात  का  अहसास  है  कि  संचार  और  पैट्रोलियम  जैसे  मूल

 आधारभूत  क्षेत्रों  पर  हमें  और  अधिक  ध्यान  देना  वर्तमान  स्थिति  जबकि  विदेशी  मुद्रा  की

 अत्यंत  कमी  यह  विशेष  रूप  से  आवश्यक  है  कि  कच्चे  प्राकृतिक  गैस  और  विद्युतीय
 ऊर्जा  के  घरेलू  उत्पादन  में  पर्याप्त  रूप  से  वृद्धि  की जाए  ।  परिवहन  और  घरेलू  क्षेत्रों

 में  और  अधिक  सक्षम  प्रौद्योगिकियों  के  माध्यम  से  ऊर्जा  के  उपयोग  में  सर्वाधिक  किफायत  को  प्रोत्साहित
 करने  के  लिए  भी  त्वरित  आधार  पर  प्रयास  करने  होंगे  ।  पारेषण  तथा  वितरण  लाइनों  में  होने  वाली

 हानियों  में  भी  भारी  कटौती  करनी  जो  इस  समय  22  प्रतिशत  तक  के  अत्यधिक  स्तर  पर  ही
 रही  हैं  ।  एक  बार  स्थिति  का  सावधानीपूर्वक  जायजा  लेने  के  बाद  हम  इस  काम  पर  ध्यान  लगाएंगे  ।

 मुझे  पूरी  आशा  है  कि  अब  किए  जा  रहे  राजकोषीय  उपचा  रात्मक  उपायों  के  तब  तक  साधनों
 की  स्थिति  में  सुधार  होने  से  हमें  आवश्यक  नम्यता  प्राप्त  हो जाएगी  ।  इस  समय  मेरा  प्रयास  है  कि
 राजकोष  पर  बाध्यकारी  दबावों  के  बावजूद  केन्द्रीय  के  लिए  उचित  सहायताਂ  के  माध्यम  से
 आवश्यक  निवेश  बनाए  रखे  जाएं  ।

 44.  यह  बजट  तैयार  करते  मैंने  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  राजकोषीय
 समायोजन  का  भार  राज्य  सरकारों  पर  न  पड़े  ।  मेरा  यह  विश्वास  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को
 कोषीय  उपचारात्मक  उपाय  लागू  करके  एक  उदाहरण  क।यम  करना  चाहिए  और  मुझे  आशा  है  कि
 राज्य  सरकारें  भी  इस  दिशा  में  जितनी  जल्दी  संभव  हो  प्रयास  करेंगी  ।  मैं

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  कोल  इण्डिया  और  भारतीय  रेलवे  को  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  देव  राशियों
 का  भुगतान  तत्काल  किए  जाने  के  अनुरोध  करना  चाहुंगा  ।  हम,राज्य  स्तर  के  उद्यमों  को  केन्द्र  से  राज्यों
 को  साधनों  के अनियोजित  और  अनधिक्ृत  अंतरण  का  माध्यम  नहीं  बनने  दे  सकते  ।  यह  न  तो  उचित

 है  और  न  ही  न्यायसंगत  ।  अतः  यह  प्रथा  तत्काल  बंद  की  जानी  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  राज्य  सरकारों
 को  अपने  राजकोषीय  निष्पादन  को  सुध।रने  तथा  अपने  सरकारी  उद्यमों  की  कार्यप्रणली  को  कारगर
 बनाने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाने  चाहिए  ।  उन्हें  मुझसे  यह  उम्मीद  नहीं  करनी  च।हिए  कि  मैं  उन्हें
 भारतीय  रिजवं  बंक  से  अनधिकृत  ओवरड्राफ्ट  प्राप्त  करने  की  अनुमति  देकर  राजकोषीय  ढिलाई  को
 पनपने  दूं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वे देश  की  राजकोषीय  स्थिति  को  सुधारने  के  कठिन  कार्य  में  सक्रिय  सहयोगी
 बनें  ।

 45.  वृहत्‌  आधथिक  समायोजन  की  जिसे  इस  बजट  के  साथ  शुरू  किया  जा  रहा  को
 पूरा  होने  में  कम  से  कम  तीन  ब्ष  लगेंगे  ।  समायोजन  का  यह  कार्य  मानवीय  ढंग  से  होना  चाहिए  ।

 परिवतंन  की  इस  अवधि  के  दौरान  हम  हर  तरह  से  यह  प्रय।स  करेंगे  कि  गरीबों  पर  इस
 योजन  का  कम  से  कम  भार  पड़े  ।  कुछ  सीमा  तक  गरीब  लोगों  पर  भार  कम  ही  जब  मुद्रास्फिति
 की  दर  कम  हो  ज।एगी  ।  हम  मुद्रास्फीति  और  मूल्यवृद्धि  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  दृढ़  प्रयत्न
 इस  बजट  की  यह  राजकोषीय  नीति  इस  संबंध  में  मुख्य  रूप  स ेयोगदान  देगी  ।  इसके  अतिरिक्त  हमारा
 यह  प्रयास  रहेगा  कि  साम।जिक  क्षेत्रों  क ेलिए  परिव्यय  में  वृद्धि  करके  गरीब  लोगों  को  सुरक्षा  प्रदान
 की  जाए  ।  भारत के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  दूर  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करना  जैसे  कार्यों
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 को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दिया  जाना  जारी  रहेगा  ।  इसके  साथ  सरकार  समाज  के  सर्वाधिक
 कमजोर  और  असुरक्षित  वर्गों  के  उत्थान  के  लिए  वचनबद्ध  है  |

 46.  ग्रामीण  विक/स  मंत्रालय  के  लिए  आयोजना  जो  पिछले  वर्ष  3,115  करोड़
 रुपए  बढ़ाकर  इस  वर्ष  3,508  करोड़  रुपए  किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  केवल  रोजग।र  कार्यक्रमों
 के  लिए  2,100  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा  गया  है  ।  विभिन्न  रोजगार  संबंधी  क/यंक्रमों  स ेलगभग
 90  करोड़  कार्य  दिवस  का  रोजगार  सुजित  हीने  की  संभावना  है  ।  इस  वर्ष  हम  अपने  घोषणापत्र
 में  बताएं  गए  100  करोड़  कार्यदिवस  के  लक्ष्य  की  ओर  नहीं  बढ़  पा  रहे  तो उसकी  वजह  यह  है
 कि  वह  जिसमें  ऐसे  रोजगार  की  सर्वाधिक  आवश्यकता  होती  पहले  ही  समाप्त  हो  चुकी  है  ।
 इस  समय  तैयार  की  जा  रही  आठवी  योजना  में  हमारी  पार्टी  के  घोषणापत्र  में  उल्लिखित  दीर्धावधिक
 रोजगार  लक्ष्यों  और  सिंचाई  कुंओं  के  निर्माण  जैसे  शहरी  रैन-बसेरे  और  सुलभ-शौचालयों
 तथा  गांवों  में  निर्धन  पिछड़े  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आवासीय
 इकाइयों  का  निर्माण  करने  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के लिए  एक  व्यापक  नीति  और  कार्यक्रमों  का  उल्लेख

 होगा  ।

 47.  ग्रामीण  जलापूर्ति  योजना  के  लिए  व्यवस्था  की  बढ़ाकर  758  करोड़  रुपए  किया  जा  रहा
 जिससे  वर्ष  1992-93  2-93  के  अंत  तक  स्नोतहीन  समस्या  वाले  गांवोंਂ  को  पूरी  तरह  से  इसके  अंतर्गत

 शामिल  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  250  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  अलग  से  की  जा  रही  है  ।

 पहले  यह  आशा  की  गई  थी  कि  इन  सभी  गांवों  को  अ  ठवीं  योजनावधि  के  अंत  तक  श।मिल  कर  लिया

 जाएगा  ।  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  ने  इस  कार्यक्रम  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  थी  और  इस  प्रयोजन

 के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्थापना  की  थी  ।  अब  श्री  राजीव  गांधी  के  नाम  पर  शुरू  किए  गए
 इस  कार्यक्रम  को  तेजी  से  आगे  बढ़ाया  जाएगा  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए
 संसाधनों  की  कमी  आड़े  न  आए  ।

 48.  यह  बड़ी  चिता  की  बात  हैकि  योजना  प्रक्रिया  के  चार  दशकों  के  पश्चात्‌  भी  मनुष्यों
 द्वारा  मैला  ढोने  की  अमानवीय  प्रथा  को  हम  अभी  तक  समाप्त  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  लिए
 बिगत  में  भी  अपर्याप्त  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।  अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  न  केवल  शुष्क
 शौचालयों  को  बदलने  संबंधी  कार्यक्रम  में  तेजी  लाई  बल्कि  सफाई  कमंचारियों  के  पुनर्वास  और

 उनके  पुन:प्रशिक्षण  के  लिए  आवंटन  की  राशि  में  भी  वृद्धि  की  जाए  ।  इस  प्रयोजन  के  इस
 कार्यक्रम  हेतु  आवंटन  की  राशि  में  25  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  कर  दी  गई  है  और  आवश्यकता  पड़ने
 १२  वर्ष  के  दौरान  और  अधिक  राशि  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  इस  कार्यक्रम  के  लिए  बढ़ी  हुई  व्यवस्था

 को  मिलाकर  कल्याण  मंत्रालय  के  कार्यक्रमों  के  वस्ते  कुल  जो  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  से  संबंधित  की राशि  1990-91  की  364

 करोड़  रुपए  की  राशि  से  बढ़ाकर  1991-92  में  479  करोड़  रुपए  कर  दी  गई  महिला  और  बाल

 विकास  जो  हमारे  निर्घेन  समाज  के  दो  सर्वाधिक  सुविध।हिन  वर्गों  का  कार्य  देखता  के  लिए
 पिछले  वर्ष  के  330  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  को  बढ़ाकर  इस  वर्ष  400  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया

 ।  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  के  लिए  मैं  1991-92  के  लिए  1,051  करोड़  रुपए  के  आयोजना

 परिव्यय  की  व्यवस्था  कर  रहा  जबकि  1990-91  में  यह  राशि  950  करोड़  रुपए
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 49.  सामाजिक  क्षेत्रों  में  निगेश  के  लिए  संसाधनों  का  आवंटन  मानव  संसाधनों  के  विकास  के

 लिए  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  इस  संदर्भ  में  मेरे  लिए  विशेषकर  प्रारंभिक  शिक्षा  के  महत्व
 पर  बल  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  अर्थव्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  और  उसका  पुनर्निर्माण  करने
 का  हमारा  प्रयास  केवल  तभी  सफल  हो  सकता  जब  हम  अपने  लोगों  के  लिए  निवेश  करे  ।

 सूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  आधथिक  तथा  सामाजिक  तौर  पर  अन्य  पिछड़ी  जातियों
 के  बच्चों  को  अच्छी  शिक्षा  उपलब्ध  कराने  पर  विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।  प्रथम  पीढ़ी  के  शिक्षा  ग्रहण
 करने  वाले  वर्ग  के  बच्चों  पर  विशेष  ध्यान  देने  की आवश्यकता  है  ।  यदि  अवसर  की  समानता  को  सही
 अर्थों  में  महत्व  देना  तो  अच्छी  शिक्षा  अमीर  लोगों  के  बच्चों  का  ही  विशेषाधिकार  नहीं  रहना
 चाहिए  ।  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है  कि  हमारे  सामने  चाहे  जो  भी  बाघाएं

 वित्तीय  समर्थन  के  अभाव  में  शिक्षा  के  कार्यक्रम  प्रभावित  न  14  वर्ष  तक  की  आयु  के  बच्चों  को

 निःशुल्क  एवं  अनिवाय  शिक्षा  प्रदान  करने  के  संवैधानिक  निर्देश  को  हमारे  सदी  में  पहुंचने  से  पहले
 एक  वास्तविकता  बनाने  के  लिए  सभी  प्रकार  के  प्रयत्न  किए  जाएंगे  ।  उच्चतर  और  तकनीकी  शिक्षा
 के  क्षेत्र  आधुनिकीकरण  और  विविधीकरण  के  लिए  अधिक  संसाधनों  की  आवश्यकता  परंतु
 इसके  साथ  इन  संस्थाओं  में  किए  गए  वर्तमान  निवेश  से  इष्टतम  परिणाम  प्राप्त  करने  के  प्रयास

 किए  जाने  चाहिए  ।  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे ंआवश्यकताएं  बहुत  अधिक  है  और  हमें  संसाधनों  का  प्रता  लगाने
 के  लिए  नए  रास्ते  खोजने  होंगे  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रदान  किया  गया  बजट  समर्थन

 एक  महत्वपूर्ण  स्रोत  परंतु  यह  एकमात्र  स्रोत  नहीं  बने  रह  सकते  ।  मैं  1990-91  में  शिक्षा  के

 लिए  किए  गए  865  करोड़  रुपए  के  आवंटन  को  बढ़ाकर  1991-92  में  977  करोड़  रुपए  कर  रहा
 हूँ  ।  यह  आवंटन  शिक्षा  के  प्रति  मेरी  प्रबल  वचनबद्धता  और  शिक्षा  क्षेत्र  को सरकार  द्वारा  दी  गई
 मिकता  के  अनुरूप  नहीं  है  ।  मैं  इससे  भी  अधिक  करना  चाहता  परंतु  हमें  राजकोष  पर  दबाव
 के  साथ  रहना  सीखना  चाहिए  ।

 50.  विश्व  में  वैज्ञानिकों  तथा  प्रौद्योगिकीविदों  की  संख्या  की  दृष्टि  से  हमारा  देश  तीसरे  स्थान
 पर  है  ।  फिर  हमारे  देश  में  प्रौद्योगिकीय  विकास  न  तो  इस  संख्या  क ेऔर  न  ही  उस  निवेश  के

 अनुरूप  हुआ  जो  हम  अपनी  निरंतर  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  के  लिए
 करते  रहे  हैं  ।  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  संबंधी  नीति  में  उपयुक्त  परिवर्तन  करके  इस  अंतर  को  कम  करना

 होगा  और  हमारे  विकास  की  अपेक्षाओं  के  साथ  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  को  अधिक  घनिष्ठता  से  संबद्ध
 करके  नई  प्रौद्योगिकियों  के  बेहुतर  उन्हें  अपनाने  तथा  अंगीकरण  के  लिए  मार्ग  प्रशस्त
 करना  होगा  ।  यह  काम  और  भी  जरूरी  हो  क्योंकि  हम  अपने  आप  को  एक  अंतर्राष्ट्रीय
 योगी  अर्थव्यवस्था  के  लिए  तैयार  कर  रहे  हैं  ।

 51.  सरकार  ने  पांच  नए  कदम  उठाने  का  भी  निर्णय  लिया  है  ।  इनमें  से  कदम  पिछड़े
 वर्गों  के कल्याण  के  लिए  एक  निगम  स्थापित  जिसे  कांग्रेस  के  घोषण।पत्र  में  पहले  100  दिनों
 में  पूरा  करने  के  लिए  शामिल  गया  है  ।  इस  निगम  के  ढांचे  और  कार्य  को  कल्याण  मंत्रालय
 द्वारा  अंतिम  रूप  रहा  है  और  इसकी  इस  सत्न  की  समाप्ति  से  पूर्व  कर  दी  जाएगी  ।

 52.  सरकार  पर्याप्त  धनाराशि  के  साथ  एक  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  रीनिवल  फंड  )
 स्थापित  करेगी  ।  इस  निधि  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  तकनीकी  परिवतेन
 और  उत्प।दक  उपकरणों  के  आधुनिकीकरण  की  लागत  की  जिम्मेदारी  कामगारों  पर  न  पड़े  ।  यह
 निधि  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदाम  जो  क।मगारों  को  प्रौद्योगिकीय  परिवर्तन  के  प्रतिकूल  परिणामों
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 से  सुरक्षा  प्रदान  करेगी  ।  मेरा  अनुमान  है  कि  हस  निधि  की  माला  में  वृद्धि  होगी  और  राज्य  सरकारें
 भी  यथासमय  इस  निधि  में  अपना  अंशदान  करेंगी  ।  यह  निधि  तकनीकी  परिवतेंन  के  दौरान  प्रभावित
 कामगारों  के  लिए  न  केवल  सुधारात्मक  उपायों  की  व्यवस्था  अल्कि  इससे  भी  अधिक  बात  यह
 होगी  कि  उन्हें  पुनः  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  ताकि  वे  आधुनिकीकरण  की  प्रक्रिया  में  एक  लाभक।री
 उत्पादक  भागीदार  बनने  की  स्थिति  में  हो  सकें  ।

 53.  तीसरा  कार्यक्रम  साम्प्रदायिक  दंगों  से  प्रभावित  परिवारों  के  बच्चों  की  देखभाल  से  संबंधित

 है  ।  ये  दंगे  हमारे  गणराज्य  की  स्थच्छ  छवि  पर  एक  धब्बा  है  ।  हमारी  सरकार  सभी  धर्मों  और  सांस्कृतिक
 अल्पसंख्यकों  की  सुरक्षा  और  उन्नति  के  लिए  पूरी  तरह  से  वचनबद्ध  है  ।  साम्प्रदायिक  हिंसा  की  घटनाओं
 को  बार-बार  होने  से  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  जाएंगे  ।  दंगा  पीडित  परिवारों  को
 अलग-अलग  राशियों  की  क्षतिपूर्ति  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  अनुभव  यह  दर्शाता  है  कि

 ऐसी  क्षतिपूर्ति  दंगा  प्रभावित  परिवारों  के  बच्चों  के  हितों  की  हमेशा  रक्षा  नहीं  करती  ।  थे  बच्चे  बाद  में

 असंतुष्ट  और  असंगठित  वयस्कों  के  रूप  में  बड़े  होते  हैं  ।  वे असामाजिक  तत्वों  और  प्रतिक्रियावादी

 रूढ़िवादी  तत्वों  के  प्रचार  का  सरलता  से  शिकार  हो  जाते  हैं  ।  ऐसे  बच्चों  के  हितों  की  रक्षा
 उनके  विशेषकर  उनकी  शिक्षा  की  देखरेख  करने  के  लिए  सरकार  एक  स्वायत्तशासी

 गैर-सरकारी  संगठन  के  रूप  में  साम्प्रदायिक  सदभाव  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठान  फाउंडेशन
 फार  कम्यूनल  की  स्थापना  करने  का  इरादा  रखती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  वर्ष  1991-92
 में  इस  फाउंडेशन  के  लिए  अपना  महत्वपूर्ण  योगदान  देगी  ।  मैं  राज्य  सरकारों  तथा  साथ  ही  उद्योग
 और  व्यापार  को  इस  अच्छे  उद्देश्य  के लिए  उदारतापूर्वक  योगदान  देने  के  लिए  आमंत्रित  करता  हूं  ।

 54.  चौथा  देश  के  प्रत्येक  भाग  से  युवकों  को  बड़ी  संख्या  में  देश  के  अन्य  भागों  में
 जाकर  अल्प  अवधि  के  लिए  काम  करने  के  योग्य  बनाने  और  उन्हें  विभिन्न  धर्मों  और  भाषाओं  के  लोगों
 के  साथ  परस्पर  मिलने  का  अवसर  देने  की  एक  योजना  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  है  ।  इस  दिशा  में  नवोदय  विद्यालय  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  ऐसा  कदम  पहले  ही  जा  चुका
 हैं  ।  इसे  अब  सुदृढ़  किया  जाएगा  तथा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसका  विस्तार  किया  जाएगा  ।

 55.  पांचवां  कार्यक्रम  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  के  संवर्धन  से  संबंधित  है  ।  एक  राष्ट्र  के  रूप
 में  हम  गुट-निरपेक्ष  और  अन्य  विकासशील  देशों  के  साथ  अपने  विकास  संबंधी  ज्ञान  और
 ज्ञता  को  बांटने  और  निकट  सहयोग  करने  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  ।  भारतीय

 साम।जिक  कार्यकर्ताओं  और  किसानों  के  लिए  इस  बात  की  काफी  गुंजाइश  है
 कि  वे  तृतीय  विश्व  में  विकास  प्रक्रिया  मे ंअपना  योगदान  कर  सकें  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंहमारा
 विशेषकर  एशिया  और  अफ्रीका  में  बहुत  से  विकासशील  देशों  के  लिए  अत्यधिक  प्रासंगिक  और  सहायक
 हो  सकता  है  ।  हमें  उम्मीद  है  कि  आने  वाले  वर्ष  में  हम  कम  से  कम  500  स्वयंसेवकों  को  चुने  हुए
 देशों  विभिन्न  राष्ट्र  निर्माण  कार्यों  मे ंभाग  लेने  के  लिए  भेज  सकेंगे  ।  इस  कार्यक्रम  का  विस्तृत  ब्यौरा
 तैयार  किया  जाएगा  और  इस  सत्त  की  समाप्ति  से  पूर्व  इसकी  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ।

 56.  इस  सदन  को  यह  जानकर  भी  प्रसन्नता  होगी  कि  तंजानिया  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  डा०  जुलियस
 के०  न्येरेरे  की  अध्यक्षता  वाले  आयोगਂ  की  सिफारिशें  स्वीकार  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग
 के  समर्थन  में  जनमत  जुटाने  और  इस  संबंध  में  ठोस  कार्रवाई  कार्यक्रम  बनाने  के लिए  हमारी  सरकार  को

 सलाह  देने  प्रधानमंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय  समिति  गठित  करने  का  हमारा  प्रस्ताव
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 इस  समिति  में  व्यापार  और  श्रमिक  संधों  भौर  बुद्धिजीवी  ब्यवसायों  के  प्रतिनिधि

 शामिल  होंगे  ।

 57.  अपने  महान  नेता  राजीव  गांधी  की  यादगार  को  बताए  रखने  के  वास्ते  तथा  उन  आदशों
 और  उद्देश्यों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  जिनके  लिए  वह  जीवित  रहे  तथा  अपना  जीवन  बलिदान  कर

 राजीव  गांधी  फाउंडेशन  की  स्थापना  की  गई  यह  फाउंडेशन  अन्य  बातों  के  विकास
 के  लिए  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  अनुप्रयोग  से  संबंधित  कारंबाई  साक्षरता  के

 पर्यावरण  की  साम्प्रदायिक  सद्भाव  और  राष्ट्रीय  के  कम  सुविधा  प्राप्त
 स्त्रियों  और  विकलांग  व्यक्तियों  के  प्रशासनिक  सुधार  तथा  विश्य-अर्थव्यवस्था  में  भारत  की

 भूमिका  पर  विशेष  रूप  से  जोर  देगा  ।  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  को  श्रद्धांजलि  के  रूप  में  तथा  फाउंडेशन
 के  सराहनीय  उद्देश्यों  के समर्थन  में  सरंकार  ने  चालू  वर्ष  से  शुरू  करके  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  20
 करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष  के  हिसाब  से  फाउंडेशन॑ं  को  100  करोड़  रुपए  का  अंशदान  करने  का  निर्णय  किया

 है  ।

 58.  इस  नये  कायंत्रमों  में  से  प्रत्येक  क ेलिए  आवश्यक  ठीक-ठीक  राशियों  का  निर्धारण  हो
 जाने  वित्त  मंत्रालय  के  योजना  परिव्यय  में  250  करोड़  रुपए  की  एकमुश्त  राशि  की  व्यवस्था
 सम्मिलित  की  गई  है  ।

 59.  1991-92  के  लिए  कुल  1,13,422  करोड़  रुपए  के  ब्यय  की  बजट  व्यवस्था  की
 गई  जिसमें  से  79,697  करोड़  रुपए  योजना-भिन्न  व्यय  तथा  33,725  करोड़  रुपए  योजनागत
 ब्यय  के  लिए  है  ।

 60.  राजस्व  प्राप्तियों  के  क्षेत्र  कराधान  की  मौजूदा  दरों  के  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के  दौरान  66,218  करोड़  रुपए  का  सकल-कर  राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुम।न  है  इसकी

 तुलना  में  पिछले  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  में  यह  राशि  58,916  करोड़  रुपए  थी  ।  1991-92
 में  राज्यों  को  करों  में  से  उनके  हिस्से  के  रूप  में  15,  643  करोड़  रुपए  की  अदायगी  की  जाएगी  जबकि
 1990-91  के  लिए  संशोधित  अनुमानों  में  यह  राशि  14,535  करोड़  रुपए  थी  ।  इस
 केन्द्र  की  निवल  राजस्व  जिनमें  कर-भिन्न  राजस्व  शामिल  1991-92  में  बढ़कर
 65,524  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  जबकि  1990-91  में  यह  राशि  57;381  करोड़

 रुपए  थी  ।

 61.  पूंजीगत  प्राप्तियों  के  क्षेत्र  इस  वर्ष  बज।र  उधार  की  राशि  7,500  करोड़  रुपए  होगी
 जोकि  पिछले  वर्ष  की  8,000  करोड़  रुपए  की  राशि  से  कम  है  ।  यह  केन्द्रीय  सरक।र  के  उधारों
 को  कम  करने  के  लिए  ठोस  प्रयासों  का  एक  भाग  जो  वरना  पिछली  प्रवृत्तियों  क ेअनुसार  लगभग

 10  प्रतिशत  और  अधिक  हो  गई  होती  ।  लघु  बचत  के  निवल  संग्रहण  से  8,000  करोड़  रुपए  की  राशि
 प्राप्त  होने  का  अनुमान  जो  पिछले  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  के  बराबर  ही  है  ।  इसके
 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  चुनींदा  उपक्रमों  में  स ेअपनी  इक्विटी  का  20  प्रतिशत  भाग  का  विनिवेश
 करके  उसे  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  तथा  पारस्परिक  निधियों  के  पक्ष  में  अंतरित  करने  का
 निर्णय  लिया  जिससे  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  राजकोष  में  2,  500  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  होगी  ।
 इस  विनिवेश  से  इक्विटी  का  अ।ध।र  विस्तृत  प्रबन्ध  में  सुध।र  होगा  तथा  इन  उद्यमों  क ेलिए  संसाधनों

 की  , उपलब्धता  में  वृद्धि  होगी  ।
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 sa  62.  विदेशी  सहायता  जिनमें  अनुदान  को  3,510  करोड़  रुपए  की  निवल  प्राप्तियां
 होने  का  अनुम/न  जब  कि  1990-91  के  संशोधित  अनुमानों  में  यह  राशि  3,984  करोड़  रुपए
 थी  ।  यद्यपि  विनिमय  दर  में  हाल  ही  के  समायोजनों  के  ऋण  की  वापसी  अदायगी
 और  ब्याज  अदायगी  संबंधी  देयताओं  में  हुई  वृद्धि  को बजट  अनुमानों  में  पूरी  तरह  से  दर्शाया  गया

 तथापि  विनिमय  दर  में  समायोजनों  के  क/रण  विदेशी  के  रुपए  मूल्य  में  होने  वाली  संभावित

 वृद्धि  का  अभी  अन्दाजा  लगाया  जा  रहा  है  ।  इन  प्राप्तियों  में  जिस सीमा  तक  वृद्धि  उसी  के  अनुस।र
 व्यय  में  भी  वृद्धि  हो  जबकि  यह  सहायता  उन  संबंधित  परियोजनाओं  या  स्कीमों  को  प्रदान
 की  जाएगी  जिनके  लिए  यह  प्राप्त  हुई  है  ।  इस  ये  परिवर्तन  बजटीय  घाटे  को  निष्प्रभावी
 करने  वाले  होंगें  तथा  इन्हे  संशोधित  अनुमान  तैयार  करते  समय  सम्मिलित  कर  लिया  जाएगा  ।

 63.  प्राप्तियों  ओर  व्यय  की  अन्य  भिन्नताओं  को  हिसाब  में  लेते  कराधान  की  वर्तमान
 दरों  के  अनुस।र  कुल  1,03,698  करोड़  रुपए  की  प्राप्तियां  होने  का  अनुमान  है  तथा  कुल  व्यय
 1,13,  422  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।  इस  अतिरिक्त  संसाधन  जुंट!ए

 बजटीय  चाटा  9,724  करोड़  राजस्थ  घाटा  15,859  करोड़  रुपए  तथा  राजकोषीय  घाटा
 39,732  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान

 6.00  म०ण्प०
 "64.

 64.  माननीय  सदस्यों  ने  यह  देखा  होगा  कि  व्यय  सम्बन्धी  चालू  वित्तीय  वर्ष  के
 दौरान  प्रस्तावित  राजकोषीय  समाधान  एक  महत्वपूर्ण  अंग  सरकार  की  आय  बढ़ाने  के

 लिए  राजस्व  जुटाने  के  उपायों  के  बगैर  राजकोषीय  समायोजन  की  पूरी  नहीं  हो सकती  ।  अब  मैं
 प्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  प्रोत्स।हन  तथा  लेबी  प्रस्तुत  करने  में  सदन  के  सहयोग  की  अपेक्षा
 करता  हूं  ।

 65.  प्रत्यक्ष  करों  से  राजस्व  की  राशि  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  अनुपात  और  कुल  कर  राजस्व
 की  के  रूप  में  पिछले  समय  में  लगात।र  कमी  दर्ज  की  गई  ।  हमारी  राजकोषीय  पद्धति  में
 न्यायर  गति  और  सनन्‍्तुलन  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  से  इस  प्रवृत्ति  को  बदला  जाना  चाहिए  ।
 विकास  के  लिए  उन  लोगों  से  साधन  जुटाए  जाने  चाहिए  जो  रखते  इस  प्रयोजन  के  लिए  हमें
 प्रत्यक्ष  करों  पर  अधिक  बल  देना  इसके  लिए  जहां  कहीं  अःवश्यक  दरों  में  तथा  बेहतर
 कर  अनुपालन  की  आवश्यकता  इसके  सःथ  ही  प्रण.ली  को  युक्ति  संगत  जिससे  अधिकतम
 सीम/न्त  कर  की  दर  कम  होती  प्रक्रियाएं  सरल  बनती  रियायतों  की  प्रचुरता  कम  होती  है  और
 आय  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर आयकर  की  औसत  दरें  अधिक  उचित  स्तर  पर  अ  ती  अ।वश्यक  बजट

 प्रस्तुत  करने  से  पहले  समय  उपलब्ध  नहीं  था  कि  इसमें  कोई  अधारभूत  संरचनात्मक  परिवर्तन

 किए  फिर  भी  मेने  इस  दिशा  में  एक  कदम  अगगे  बढ़ने  के  लिए  सजग  प्रयास  है  ।

 66.  इस  बात  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि  आयकर  और  धनकर  दोनों  ही  के  क्षेत्र  में

 बड़े  पैमाने  पर  कर-अपवंचन  है  ।  यदि  अगले  कुछ  महीनों  में  कर  अनुपालन  में  कोई  पर्याप्त  सुधार
 नहीं  हुआ  तो  सरकार  के  पास  ऐसा  अपराध  करने  पर  कर-वंचक  को  पर्याप्त  ऊंची  कीमत  अदा  कराने
 के  कड़े  उपाय  अपनाने  के  अलावा  कोई  विकत्प  भहीं  होगा  ।  कर-वंचकों  के  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाने
 से  पहले  मैं  उन्हें  काले  धन  को  प्रकाश  में  ल/ने  एक  अन्तिम  अवसर  देना  चाहूंगा  ।  इस  प्रकार  जुटाए
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 जाने  बाले  काले  धन  का  उपयोग  झोपड़पट्टियों  का  सुधार  करने  और  ग्रामीण  निर्धनों
 के  लिए  कम  लागत  वाले  मकानों  का  निर्माण  जैसे  सामाजिक  रुद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिए
 किया  जाएगा  ।

 67.  मेरा  प्रस्ताव  एक  स्कीम  शुरू  करने  जिसके  अन्तगंत  कोई  भी  व्यक्ति  30

 1991  के  दिन  की  काये  समाप्ति  से  पहले  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  के  खाते  में  धन  जमा  करा  सकता  है  ।
 उसके  पश्चात्‌  ऐसी  जमा  राशि  में  से  40  प्रतिशत  को  घटाकर  एक  विशेष  लेवी  के  रूप  में  रखा  जाएगा
 जो  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  में  एक  निधि  की  पूंजी  होगी  ।  इस  निधि  उपयोग  सरकार  द्वारा  निर्धारित
 मार्गेदर्शी  रूप  रेखाओं  और  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  झोपड्पट्टियों  का  सुधार  करने  और  निर्धनों  के

 लिए  कम  लागत  वाले  मकानों  के  वित्त  पोषण  के  लिए  किया  जमाकर्ता  को  शेष  उसके

 द्वारा  चुने  गए  किसी  भी  प्रयोजन  के  लिए  एकाउन्ट  पेयी  चेकों  के  माध्यम  से  एक  अथवा  अधिक  किस्तों
 में  निकालने  की  छूट  होगी  ।  इस  जम।राशि  के  लिए  अवधि  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होगा  ।  ऐसी  राशि
 जमा  करने  वाले  व्यक्तियों  को  निधियों  के  उन  स्नोतों  को  बताने  की  कोई  नहीं  जिनसे
 वें  राशियां  जमा  की  गई  दूसरे  शब्दों  में  की  गई  धनर।शि  के  सम्बन्ध  कोई  जांच-पड़ताल
 अथवा  अन्वेषण  नहीं  किया  ज/एगा  ।  तथापि  प्रत्यक्ष  कर  कानून  के  उपबन्ध  विशेष  लेबवी
 के  जमा  करने  की  तारीख  निवल  राशि  पर  लाग्‌  संबंधित  व्यक्ति  की  आय  के  आकलन
 में  लेवी  की  रकम  के  सम्बन्ध  में  कटौती  की  अनुमति  नहीं  होगी  ।  इस  संबंध  में  आवश्यक  संसद
 के  इसी  सत्र  में  शीघ्र  ही पेश  किया  स्कीम  के  ब्यौरे  तथा  इसके  लागू  होने  की  तारीख  भी  शी  ध्र  ही
 घोषित  की  जाएगी  ।

 68.  आयकर  अधिनियम  में  एक  व्यवस्था  जिसके  जीवन  में  एक  बार
 घोषित  की  गई  राशि  पर  ८०्ड  और  ब्याज  की  छूट  पाने  की  सुविधा  लाभ  उठा  सकता

 जिन  व्यक्तियों  ने  इप  सुविधा  का  लाभ  उठा  लिया  मेरा  प्रस्ताव  उन्हें  अपनी  बेहिसाबी
 आय  बताने  का  एक  अं.र  अवसर  देने  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  वित्त  विधेयक  में  आयकर  अधिनियम
 की  धारा  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  सम्मिलित  है  ।

 69.  समझौता  आयोग  की  स्थापना  निर्धारिती  को  उसकी  अघोषित  आय  धन  की  घोषणा
 करने  का  अवसर  देने  के  लिए  की  गई  थी  ।  विद्यमान  प्रक्रियाओं  के  अन्तगंत  आयकर  कुछ
 आधारों  पर  अ,योग  द्वारर  कोई  आवेदन  स्वीक।र  करने  पर  आपत्ति  कर  सकता  इससे
 अनावश्यक  देरी  होती  है  ।  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  सम।प्त  किया  जा  रहा  समझौता

 आशयुक्‍त्र  की  रिपोर्ट  और  उस  पर  ध्यान  बशर्ते  की  यह  रिपोर्ट  छः  महीने
 की  अवधि  के  अन्दर  प्रस्तुत  कर  दी  ज।ए  ।

 70.  हमारे  चुन,व  पत्न  में  यह  वायदा  किया  गया  है  कि  हम  उपयुक्त  कर  छूटों  द्वारा
 लाभों  के  पुनरनिवेश  को  उन  क्षेत्रों  में  प्रोत्स।हित  जहां  बड़े  पैमाने  पर  निवेश  की  अत्यन्त  आवश्यकता

 जैसे  कि कम  और  मध्यम  अ,य  वर्ग  के  स,मूहिक  सड़कें  और  गैर-परम्परागत

 स्कूली  इमारतें  और  पेयजल  आपूर्ति  ।  कोई  व्यापार  अथवा  व्यवस।य  चलाने  वाले
 किसी  भी  के  कर-योग्य  ल।भ  अक्कलन  करने  साम,जिक  और  अ।थिफक  कल्य।ण  को  बढ़ावा
 देने  वाली  स्कीमों  अथवा  परियोजनओं  के  वित्तपोषण  के  लिए  अदा  की  गई  पूरी  राशि  की  कटौती  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  मेरा  प्रस्तव  आयकर  अधिनियम  में  एक  प्रावधान  करने  का

 दुलंभ  संसाधनों  के  इष्टतम  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मेरा  प्रस्ताव  प्रमुख  व्यक्तियों  की  एर्फ
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 राष्ट्रीय  समिति  गठन  करने  का  है  जो  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  जिनके  लिए  सहायतर  की  आवश्यकता
 तथा  यह  समिपित  विशिष्ट  परियोजनाओं  और  स्कीमों  की  सिफारिश  करेगी  ।  कोई  भी  व्यापार

 अथवा  व्यवसाय  न  करने  वाले  करदाताओं  के  मामले  में  भी  इसी  प्रकार  की  कटौती  की  अनुमति  होगी  ।

 71.  शिक्षा  और  अनुसंधान  के  लिए  मेरी  वचनबद्धता  को  देखते  हुए  तथा  हमारी  विकास  प्रक्रिया
 में  इनकी  जो  महत्वपूर्ण  भूमिका  उसे  ध्य।न  में  रखते  हुए  मेरा  प्रस्त।व  कुछ  कर-रियायतें  देने  का  है
 जिनसे  सामाजिक  विज्ञानों  में  अनुसंघान  के  वित्तपोषण  में  मदद  मिलेगी  तथा  जिनसे  लेखकों  और  प्रकाशकों
 को  कुछ  प्रोत्साहृत  प्राप्त  होगा  ।

 72.  इस  समय  कोई  व्यापार  या  व्यवस।य  करने  वाले  करदाताओं  को  ही  उनके  द्वारा  किए
 जाने  वाले  व्य।पर  की  श्रेणी  से  सम्बद्ध  सामाजिक  विज्ञान  में  अनुसंघान  के  लिए  किसी  अनुमोदित

 कॉलिज  अथवा  अन्य  संस्थाओं  को  अदा  की  गई  राशि  के  संबंध  में  कटौती  की  छूट  प्राप्त  है  ।
 मेरा  विचार  है  कि  स।म/जिक  विज्ञान  अनुसंधान  में  शोध  कार्य  करने  क ेलिए  और  अधिक  कर-प्रोत्साहंन
 प्रदान  करने  की  इसलिए  मेरा  इन  क्षेत्रों  में अनुसंधान  के  हैं  उसे
 व्याप,र  से  सम्बन्धित  हो  अथवा  नहीं  ।  अदा  की  गई  राशि  के  सम्बन्ध  में  इसी  प्रक/र  की  शत-प्रतिशत

 कटौती  की  छूट  देने  का  मेरा  कोई  व्याप।र  अथवा  व्यवसाय  ने  करनें  व।लें  कर-द।ताओं  को
 भी  इस  कटौती  की  छूट  देने  का  है  ।

 73.  हमारे  राष्ट्रीय  मिशन  और  साथ  ही  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  सन्दर्भ  पुस्तकों
 की  भूमिका  के  महत्व  को  दोहर।नाः  आवश्यक  नहीं  है  ।  अच्छी  और  कम  कीमत  की  पुस्तकों  के  प्रकाशन
 को  प्रोत्स।हित  करने  तथा  प्रकाशन  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  मेरा  प्रस्त/।व  वर्तमान  लेखावधि
 से  5  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिए  पुस्तकों  के  प्रकाशन  से  होने  वाले  लाभों  में  परे  20  प्रतिशत  की  कटौती
 की  छूट  फिर  से  शुरू  करने  का  विभिन्‍न  भारतीय  भाषाओं  में  अच्छी  पाठ्य  पुस्तकों  के  प्रकाशन  की

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  मेरा  प्रस्ताव  भारतीय  भाषाओं  में  पाद्य  पुस्तकों  के  लेखकों  की  व्यवसायिक
 आय  में  से  भी  25  प्रतिशत  की  कटौती  फिर  से  शुरू  करने  का  यह  भी  चालू  आय  अर्जन  अवधि  से

 शुरू  होकर  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  उपलब्ध  होगी  ।

 74.  विदेशी  संस्थात्मक  निधेश  अ।कर्षित  करने  के  ऑफशोर  कन्‍्ट्री  फण्ड  विशेषतः
 अनिवासी  भारतीयों  महत्वपूर्ण  साधन  के  रूप  में  उभर  रहा  भारत  में  इस  दिशा  में  1989  में

 शुरूआत  की  तथापि  हाल  में  ऑफशोर  कन्‍्ट्री  फण्ड  में  विदेशी  संस्थात्मक  निवेशकों  की  रुचि  में
 कमी  के  लक्षण  देखने  में  अ।ए  तुलनःत्मक  राष्ट्रीय  कर  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  प्रवाह  की
 दिशा  को  प्रभावित  करने  वाला  एक  प्रमुख  क/रक  इसलिए  मेरा  यू०  टी०  आई०  के  यूनिटों
 अथवा  अन्य  पारस्पारिक  निधियों  से  ऑफशोर  निधियों  द्वारा  प्राप्त  लाभांश  आय  व  ऐसे  यूनिटों  से
 दीर्घावधिक  पूंजीगत  लाधों  पर  कर  की  दर  को  पर्याप्त  रूप  से  कम  करने  का  ल,भांश  आय  पर  कर
 की  प्रस्तावित  दर  10  प्रतिशत  जबकि  इस  समय  यह  दर  25  प्रतिशत  दीघाबधिक  पूंजीगत
 लाभों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  प्रस्तः।व  10  प्रतिशत  की  इसी  दर  का  जबकि  इस  समय  लगभग  45  प्रतिशत
 की  दर  प्रभावी  है  ।

 75.  दक्षिण  अफ्रीका  में  अश्वेत  बहुसंख्यंकों  के  संघर्ष  में  हमारी  गहरी  भावार्मक  रुचि  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  तथा  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  के  प्रति  हमारी  वचनबद्धता  की  पुष्टि  के  रूप  में  मेरा  प्रस्ताव  है
 कि  अफ्रीका  निधि  के  लिए  अययकर  अधिमियम  की  धारा  80७  के  अन्तर्गत  100  प्रतिशत  कटौती
 के  पात्र  होंगे  ।
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 76.  सरकार  अपने  अभागे  विकलांग  नागरिकों  के  कल्याण  के  प्रति  वचनबद्ध  है  ।  उनकी

 कठिनाई  को  कुछ  सीमा  तक  कम  करने  के  प्रयास  के  रूप  में  मेरा  पूर्णतः  नेब्रहीन  अथवा

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  अयकर  अधिनियम  धास
 के  अन्तर्गत  उपलब्ध  कटौती  की  राशि  15,000  रुपए  से  बढ़ाकर  20,000  रुपए  करने  का

 इस  कर-रियायत  का  लाभ  आंशिक  खझूप  से  नेत्नहीन  व्यक्तियों  को  भी  देने  प्रस्ताव  है  ।

 77.  आवास  सम्बन्धी  कार्यकलापों  को  प्रोत्साहित  करना  सरकार  की  साम।जिक-आर्थिक
 प्राथमिकताओं  में  सबसे  ऊपर  है  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  की  दिशा  में  मेरा  प्रस्ताव  आयकर  अधिनियम
 की  घारा  88  के  अन्तगेंत  कर  छूट  का  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  गृह  ऋण  खाता  स्कीम  जैसी  ही
 हुइकों  और  राज्य  आवास  बोड्डों  जेसे  सावंजनिक  आवास  निगमों  द्वारा  शुरू  की  गई  संविदात्मक  स्कीमों
 पर  भी  लागू  करने  का  इसके  धारा  88  के  अन्तग्गंत  कर  सम्बन्धी  भूमि  की
 लागत  के  लिए  लिए  गए  क्रणों  की  किस्तों/कपसी  अदायगी  तथा  उन  जिनमें
 मकान  पहली  1987  से  पहले  खरीदा  अथवा  निर्मित  कराया  गया  में  भी  उपलब्ध

 डोगी  ।

 78.  हमारे  साफ्टवेयर  उद्योग  ने  हाल  ही  के  वर्षों  में  अभूतपूर्व  प्रगति  की  वृद्धि
 के  लिए  अभी  भी  बहुत  बड़ी  अप्रयुक्त  क्षमता  विद्यमान  यही  समय  है  जब  हम
 पारीय  साफ्टवेबर  बाजार  पर  अधिकार  करने  का  प्रयास  कर  सकते  इस  उद्देश्य  के  साथ
 मैं  साफ्टवेयर  के  निर्यात  के  लिए  आयकर  अधिनियम  की  धारा  के  अधीन  कर  सम्बन्धी

 छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इस  छूट  से  इस  उद्योग  को  निर्यात  में  तेजी  से  वृद्धि  दर्ज
 करनी  चाहिए  ।

 79.  संसाधित  खनिजों  के  निर्यात  के  लिए  भी  धारा  के  अन्तर्गत  छूट  देने  का  प्रस्ताव
 करता  हूं  ।

 80.  मेरा  विचार  है  कि  लेखा-पड़्ति  आदि  जैसी  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  हमारे
 व्यावस,यिकों  के  प/स  जो  तकनीकी  और  व्यावसायिक  ज्ञान  तथा  अनुभव

 उसमें  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  अत्यधिक  क्षमता  है  ।  उनमें  से  अनेक  अपने
 व्यवस।/य  को  व्यक्तिगत  तौर  पर  अथवा  भागीदारी  वाली  फर्मो  के  रूप  में  चलाते  हैं  ।  उन्हें  धारा
 के  अन्तर्गत  उपलब्ध  कर  छूट  से  लाभ  प्राप्त  करने  के  योग्य  बनाने  के  लिए  मैं  कर  रियायत
 जिससे  अभी  केवल  निगमित  क्षेत्र  को  लाभ  प्राप्त  होता  निगमित  भिन्‍न  निर्धारितियों  को  भी  देने
 का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 81.  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंजहां  आजकल  ऐसी  सुविधाएं  लगभग  उपलब्ध  नहीं  पर्यटन  के  अ'धारभूत
 ढांचे  के  विकास  को  प्रोत्स।हित  करने  के  मैं  पर्वतीय  तथा  अन्य  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में स्थापित  नए
 स्वीकृत  होटलों  में  किए  गए  व्यय  को  दस  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  व्यय  कर  से  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता

 मैं  ऐसे  होटलों  को  धारा  के  अन्तगंत  उनके  लाभों  के  सामान्य  30  प्रतिशत  कटौती
 के  स्थान  पर  50  प्रतिशत  कटौती  देने  का  भी  प्रस्त।व  कर  ।  बशर्तें  कि  वे  कुछ  शर्तें  पूरी

 82.  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  विकास  में  स्वस्थ  पूंजी  बाजार  की  भूमिका  की  सराहना
 के  संकेत  के  रूप  मैं  दीर्घावधिक  पूंजी  प्राप्तियों  के  सम्बन्ध  में  आयकर  अधिनियम  की  धारा  48  के
 अन्तर्गत  अभी  उपलब्ध  10,000  रुपए  की  मूल  कटौती  को  15,000  रुपए  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 करता  हूं  ।

 186



 2  1913  )  बजट  1991-92

 83.  मैसा  पहले  बताया  गया  मैं  कुल  राजस्थ  प्राप्तियों  में  प्रत्यक्ष  कर  राणस्थ  के  अनुपात
 में  हास  की  प्रवत्ति  को  बदलने  के  लिए  कुछ  ठोस  कदम  उठाना  चाहता  इसलिए  प्रश्यक्ष  करों  पर
 अधिक  निर्भरता  के  माध्यम  से  इस  वर्ष  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  का  मेरा  प्रस्ताव  मैं  अब  बेहतर
 कर  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तथा  राजस्व  जुटाने  क ेलिए  अतिरिक्त  कर  लगाने  के  अपने  प्रस्तावों
 की  ओर  आता  हूं  ।

 84.  ऐसे  आय-अजेकों  का  पता  लगाने  के  जिनमें  से  अधिकांश  अन्यथा  अपनी  आय  घोषित

 नहीं  करेंगे  अथवा  अपनी  पूरी  आय  घोषित  नहीं  सरकार  को  सक्षम  बनाने  के  वास्ते  मेरा
 बैंकों  हारा  सावधि  जमाओं  पर  अदा  किए  गए  ब्याज  और  राष्ट्रीय  बचत  योजना  से  आहरणों

 जैसे  भुगत।न  के  नए  क्षेत्रों  को  स्नोत  पर  कर  की  कटौती  की  योजना  में  शामिल  करने  का  है  ।  छोटे
 जमाकर्ताओं  के  लिए  असुविधा  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  केवल  प्रतिवर्ष  2,500  रुपए  से  अधिक  के  ही

 भुगतान  के  सम्बन्ध  में  ल्ोत  पर  कर  की  कटौती  की  ऐसे  व्यक्ति  जो  सीमा  से  अधिक  भुगतान
 प्राप्त  परन्तु  जिनकी  आय  कर  यो'य  नहीं  उन्हें  निर्धारित  तरीके  से  घोषणापत्र  प्रस्तुत
 करके  कर  की  कटौती  के  बिना  भुगतान  प्राप्त  करने  बी  सुविधा  होगी  ।

 85.  आय  में  से  अल्पावधिक  पूंजी  हानियों  को  प्रतिसन्तुलित  करने  की  वर्तमान  व्यवस्था  से  कर
 बंधन  होता  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पूंजीगत  परिसम्पत्ति  के  अन्तरण  से  होने  वाली  हानि
 का  केवल  अन्य  पूंजीगत  परिसम्पत्ति  के  अन्तरण  से  होने  वाली  प्राप्ति  में  से  ही समंजन  किया  जाना  चाहिए  ।

 यह  ही  ताकिक  है  ।  कुछ  बेइमान  करदाताओं  हारा  खरीदी  जाने  वाली  अल्पावधिक  पूंजीगत  हानियों
 की  प्रथा  भी  इससे  समाप्त  हो  जानी  चाहिए  ।

 86.  कई  वर्षों  जुआ  खेलने  की  प्रवत्ति  रखने  वाले  लोगों  ने  दोड़ों  को  अधिकाधिक  संरक्षण
 प्रदान  किया  मैं  घुड़दौड़  सहित  दौड़ों  स ेहोते  वाली  आय  के  सम्बन्ध  में  5,000  रुपए  की  आयकर

 छूट  को  व:पस  लेने  का  प्रस्ताव  करता  मुझे  विश्वास  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  जो  शर्त  लगाते
 अब  दौड़ों  से  होने  वाली  अपनी  आय  को  सरकार  के  साथ  बांटने  में  आनन्द  का  अनुभव  करेंगे  ।

 87.  प्रोफेसर  कल्डोर  ने  एक  बार  कहा  था  कि  किसी  भी  सभ्य  समाज  में  45  प्रतिशत  से

 अधिक  आयकर  की  अधिकतम  सीमांत  दर  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हम  एक  ऐसी  कर  प्रणाली  के  प्रति  दृढ़
 प्रतिबद्ध  हैं  जो  विश्वसनीय  और  साथ  ही  प्रगतिशील  जिसमें  लोग  यह  महसूस  करें

 कि  ईमानदारी  सबसे  अच्छी  नीति  वर्तमान  राजकोषीय  कठिनाइयों  पर  जैसे  ही  हम  काब्‌
 वैसे  ही  हम  इस  दिशा  में  शुरूआत  करने  की  उम्मीद  करते  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  प्रक्रिया  हमारी
 सरक।र  की  पांच  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पहले  पूरी  कर  ली  जाएगी  ।  यदी  सभी  करदाला  अपना

 आयकर  और  तुरन्त  अदा  करने  का  निश्चय  कर  लें  तो  वे  स्वयं  कर  सुधार  की  प्रक्रिया  को  तेज

 करने  में  मदद  दे  सकते  परन्तु  राजकोषीय  संकट  के  बीच  में  ऐसा  परिवर्तन  संभव  नहीं  है  ।  हमें
 अच्छे  समय  का  इन्तजार  करना  होगा  ।  इन  परिस्थितियों  मैं  जो  कुछ  कर  सकता  वह  यही  है
 जो  मैं  इस  वर्ष  :  के  लिए  प्रस्ताव  कर  रहा  अधिभार  सहित  वैयक्तिक  आय  कर  दर  के  ढ़ाचे  को

 अपरिवर्तित  रखना  ।  मैंने  करदाता  पर  और  बोझ  नहीं  डाला  यही  अपने  आप  में  एक  राहृत  है  ।

 88.  मुझे  धनकर  की  दरों  को  युक्तिसंगत  बनाने  की  आवश्यकता  हेतु  बहुत  से  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  मुझे  इन  अभ्यावेदनों  में  काफी  बल  दिखता  तथापि  राजस्व  की  आवश्यकताओं  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  और  साथ  ही  समयाभाव  के  कारण  मैं  धघनकर  की  दरों  में  किसी  परिवतंन  का  प्रस्ताव

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।
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 89.  धन  कर  लगाने  के  प्रयोजन  के  परिसम्पत्तियों  का  नियमानुसार  मूल्यांकन
 की  तारीख  की  उनके  बाजार  मूल्य  अथवा  उसके  लगभग  मूल्य  पर  निर्धारण  किया  जाता  मेरे  विचार
 से  इन  नियमों  में  कुछ  विसंगति  पैदा  हो  गई  यदि  किसी  व्यक्ति  के  पास  उसके  नाम  से  कोई  परिसम्पत्ति

 है  तो  उसका  मूल्यांकन  बाज।र  मूल्य  के  अनुस।र  किया  जाता  यदि  व्यक्तियों  के
 किसी  समूह  के  पास  कोई  परिसम्पत्ति  किसी  निवेश  कम्पनी  के  माध्यम  से  है  तो  इंन
 परिसम्पत्तियों  का  कर  योग्य  मूल्य  काफी  कम  हो  जाता  क्‍योंकि  यह  बाजार  मूल्य  पर

 नहीं  बल्कि  खाता  मूल्य  पर  आधारित  होता  मैं  इस  विसंगति  को  हटाने  प्रस्त।व
 करता  जिसके  लिए  यह  व्यवस्था  होगी  कि  निवेश  कम्पनियों  के  अनुद्धत  शेयरों  का  मूल्यांकन  करते

 परिसम्पत्तियों  का  विघटन  मूल्य  उनके  बाजार  मूल्य  के  अनुसार  किए  गए  पुनर्मुल्यांकन
 पर  आधारित  होगा  ।

 90.  मैं  इस  बात  से  निराश  हूं  कि  हाल  के  वर्षो  में  निगमित  क्षेत्र  के  उत्पादन  में  अभूतपूर्व
 मूल्यवधित  और  लाभ  उचित  रूप  से  निगम  कर  प्राप्तियों  में  परिलक्षित  नहीं  हुए  हैं  ।  विशेषकर  पिछले
 वित्तीय  वर्षों  का  अनुभव  गम्भीर  चिता  की  बात  मैं  बहु-जनधारित  कम्पनियों  के  लिए
 निगम  कर  की  दर  40  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  45  प्रतिशत  कर  रहा  अल्प-जनधारित
 कम्पनियों  के  लिए  भी  निगम  कर  की  दर  में  5  प्रतिशत  बिन्दु  की  समनुरूप  वृद्धि  करके
 45  प्रतिशत  से  50  प्रतिशत  की  जा  रही  मैं  15  प्रतिशत  के  अधिभार  को  भी  जारी  रखने  का

 प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 91.  व्यापारिक  कम्पनियों  और  औद्योगिक  कम्पनियों  के  बीच  निगम  कर  की  दरों  में  पारम्परिक

 भिन्‍नता  अपनी  उपयोगिता  की  दृष्टि  से  काफी  १रानी  हो  गई  मेरा  प्रस्ताव  इस  भिन्‍नता

 को  समाप्त  करने  का  है  ।

 92.  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  मध्यावधि  में  निगम  कर  की  दरें  और

 अर्थव्यवस्था  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  होनी  जिसका  उद्देश्य  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  प्रतियोगी

 बनना  मैं  वर्तमान  राजकोषीय  संकट  पर  काबू  पाने  के  बाद  शीघ्र  ही  इस  कार्य  पर  ध्यान  दूंगा  ।

 93.  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  श्रमिक  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  जबकि  पूंजी  दुलंभ  है  ।  इन

 आध्िक  वास्तविकताओं  को  हमारे  राजकोषीय  नीति  में  परिलक्षित  होना  फिर  पिछले

 कई  वर्षों  भारतीय  अर्थव्यवस्था  में  उत्पादन  में  अधिक  पूंजी  सघनता  के  प्रति  चिन्ताजनक  बदलाव

 देखा  गया  इससे  उन  मामलों  में  भी  विकृति  और  परिहाय  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  जिनमें  श्रमिकों

 को  प्रतिस्थापित  कर  दिया  जाता  है  अथवा  उत्पादन  के  पूंजी  घनत्व  वाले  उपायों  को  अपना  कर  रोजगार

 की  संभावनाओं  को  कम  कर  दिया  जाता  यहां  तक  कि  उन  मामलों  में  भी  जहां  अन्य  आथिक  और

 तकनीकी  विचारों  के  अनुसार  ऐसा  बदलाव  न्यायोत्रित  नहीं  राजकोषीय  प्रोत्साहनों  से  ऐसे
 बदलाव  को  मदद  मिली  प्रौद्योगीकीय  उन्‍नयन  और  सतत  आधुनिकीकरण  की  अनिवायेताओं

 को  नकारा  नहीं  जा  लेकिन  हमारे  उद्योग  क्षेत्र  में  अत्यधिक  पूंजी  सघनता  को  रोका

 जाना  चाहिए  ।

 94.  संयंत्र  और  मशीनरी  के  बारे  1987  में  निर्धारित  की  गई  मूल्यह्वास  की  दरें  काफी

 उदार  हैं  तथा  इनके  अन्तर्गत  टूट-फूट  के  लिए  आवश्यक  क्षतिपूर्ति  स ेकही  अधिक  क्षतिपूर्ति  की  व्यवस्था

 की  गई  मूल्यहूस  की  इन  दरों  से  व्यापारिक  परिसम्पत्तियों  की  वास्तविक  आधथिक  अवधि  का
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 पता  नहीं  चलता  अधिकांश  संयंत्र  और  मशीनरी  के  म।मलों  में  लागू  33.  33  प्रतिशत  की  वर्तमान
 दर  के  अनुसार  कोई  भी  परिसम्पत्ति  छः  वर्षों  में  प्री  तरह  से  अवलिखित  होगी  ।  मेरे  विचार  भारत
 में  प्रौद्योगिकीय  परिवतेन  की  व्यापारिक  परिसम्पत्तियों  की  वास्तविक  आर्थिक  अवधि  तथा  कर
 प्रेरित  परिसम्पत्तियों  के  प्रतिस्थापन  को  हतोत्साहित  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  आठ
 वर्ष  की  अवधि  अधिक  युक्तिसंगत  होगी  ।  मैं  मशीनरी  और  संयंत्रों  क ेलिए  मूल्यह्तास  की
 सामान्य  दर  33,  33  प्रतिशत  से  घटाकर  25  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।  मैं  हुबाई
 मोटर  मोटर  टैक्सियों  तथा  कुछ  अन्य  उपस्करों  के  मूल्य  क्लास  की  दर  को  50  प्रतिशत  से  घटा  कर

 40  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  भी  करता  जिससे  लागत  की  पूरी  वापसी  पांच  वर्षों  की बजाए  छः
 वर्षों  में  होगी  ।  ऊर्जा  बचाने  वाले  यंत्रों  तथा  पुनर्जीवीय-ऊर्जा  यन्त्र  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने
 के  उद्देश्य  से  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  ऐसे  कुछ  अन्य  संयंत्रों  और  मशीनरी  तथा  उनकी  मददों  के  मामले  से  100
 प्रतिशत  मूल्य  हृ/स  की  दर  को  जारी  रखा  इसके  जिस  परिसम्पत्ति  का  प्रयोग
 वर्ष  में  6  महीने  स ेकम  अवधि  के  लिए  किया  जाता  उन  मामलों  में  मैं  मूल्यहृ!स  की  दर  को  सामान्य
 दरों  के  50  प्रतिशत  तक  सीमित  रखने  का  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 95.  विशेष  संस्थाओं  को  उनकी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  कर-सहायता  देना  आवश्यक  लेकिन
 इसे  निरन्तर  जारी  नहीं  रखा  ज।ना  चाहिए  ।  ऐसी  संस्थाओं  को  आत्म-निर्भर  बनने  का  प्रयास  करना

 अन्य  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  इसकी  स्थापना
 के  पश्चात्‌  से  ही  अपनी  आय  पर  सम्पूर्ण  कर  छूट  मिली  हुई  है  ।  मैं  इस  छूट  को  वापिस  लेने  का  प्रस्ताव
 करता  जिसकी  अब  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 96.  1987  सरकार  ने  आडम्बरपूर्ण  व्यय  पर  कर  लागू  यह  कर  उन
 जिनमें  कमर  का  किराया  400/-  रुपए  प्रतिदिन  से  अधिक  में  किए  गए  व्यय  के  20  प्रतिशत  की  दर
 से  लगाया  जाता  मेरा  इस  कर  को  उन  रेस्तराओं  में  किए  जने  वाले  व्यय  पर  भी  लगाने  का  प्रस्ताव

 जिनमें  वातानुकूलन  जैसी  बेहतर  सुविधाएं  उपलब्ध  यह  कर  ऐसे  व्यय  पर  15  प्रतिशत  की  दर
 से  लगाया  जाएगा  ।

 97.  बाध्यकारी  राजकोषीय  दबावों  तथा  संसाधन  जुटाने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते
 मैं  ब्याज-कर  को  फिर  से  लागू  करने  का  प्रस्ताव  करता  जिसे  सर्वप्रथम  1974  में  शुरू  किया

 गया  था  और  1978  में  उठा  लिया  गया  था  तथा  जिसे  1980  में  संशोधित  रूप  में  फिर  से  शुरू  किया
 गया  था  और  अन्ततः  1985  में  उठा  लिया  गया  मैं  इस  कर  के  क्षेत्र  को  थोड़ा  और  बढ़ा
 रहा  यह  नया  कर  सभी  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  निगमित  क्षेत्र  की  गैर-बैंकिग  वित्तीय
 संस्थाओं  द्वारा  भारत  में  दिए  गए  ऋणों  और  अग्रिमों  पर  मिलने  वाली  ब्याज  की  सकल  राशि  पर  लगाया

 जाएगा  ।  ये  संस्थाएं  उध।रकर्ताओं  से  ली  जाने  वाली  ब्याज  दरों  में  आवश्यक  समायोजन  करके  अपनी

 प्रतिपृति  कर  लेंगी  ।  इस  प्रस्तावित  कर  से  उधार  की  ल।गत  में  वृद्धि  होने  तथा  सरकार  को  राजस्व
 प्राप्त  होने  की  आशा  इसका  मौद्रिक  तथा  राजकोषीय  दोनों  प्रक।र  का  प्रभाव

 होगा  ।

 98.  यह  प्रस्तावित  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  दिए
 गए  ऋणों  और  अग्रिमों  पर  अजित  सकल  ब्याज  की  राशि  पर  3  प्रतिशत  की  दर  से  लगाया
 विभि्म  ऋण  संस्थाओं  के  बीच  हुए  लेन-देनों  पर  प्राप्त  ब्याज  को  इस  प्रस्तावित  कर  से  मुक्त  रखा
 प्रस्तावित  कर  भविष्य  में  ल/गू  होगा  तथा  1  1991  से  पहले  अजित  होने  व.ले  ब्याज  पर  कर
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 नहीं  लगाया  जाएगा  ।  भामकर  अधिनियम  के  अस्तगत  करयोग्य  भाय  का  परिकलन  करते  समय
 यह

 कर  कटौती  के  रूप  में  अनुमत्य  होगा  ।

 99.  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  में  किए  गए  अन्य  छोटे-छोटे  परिवर्तनों  के  संबंध  मैं  सदन  का  समय

 नहीं  लेना  चाहता  ।

 100.  प्रत्यक्ष  करों  पर  मेरे  प्रस्तावों  से  2,139  करोड़  रुपये  के  निवल  राजस्व  की  प्राप्ति  होने
 का  अनुमान  जिसमें  से  97  करोड़  रुपए  राज्यों  को  प्राप्त  होंगे  ।

 101.  सदन  के  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  अत्यंत
 कठिन  है  ।  विदेशी  मुद्रा  को  बड़ी  मात्रा  में  आकर्षित  करने  के  उद्देश्य  से  मैं  दो  स्कीमें  शुरू  करने  का
 प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 102.  पहली  स्कीम  के  अन्तर्गत  मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  विदेशी  मुद्रा  में  प्रेषणाएं  भारत  में  किसी
 भी  व्यक्ति  को  की  जा  सकती  चाहे  भारत  में  दान  प्राप्तकर्ता  द्वारा  ऐसी  प्रेषणा  उपहार  के  रूप  में
 प्राप्त  हुई  फिर  भी  उस  पर  उपहार  कर  नहीं  प्रत्यक्ष  कर  कानून  और  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण
 विनियमों  के  अन्तगंत  ऐसी  प्रेषणाओं  की  निधियों  के  स्रोतों  की  जांच-पड़ताल  नहीं  की  जाएगी  ।

 दूसरे  शब्दों  में  मेरा  प्रस्ताव  इन  कानूनों  के  अन्तगंत  ऐसी  प्रेषणाओं  को  मुक्त  करने  का  इन  प्रेषणाओं
 की  रुपया  प्राप्तियों  पर  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के  प्रावधान  सामान्य  तरीके  से  लागू  होंगे  ।  यह  स्कीम  तत्काल

 लागू  हो  जाएगी  और  30  1991  को  कार्ये  समाप्ति  तक  खुली  रहेगी  ।  इस  स्कीम  के  ब्यौरे
 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  धोषित  किए  जाएंगे  ।  मेरा  प्रस्ताव  इस  संबंध  में  सदन  के  समक्ष  यथाशीघ्र
 आवश्यक  विधान  पेश  करने  का  भी  है  ।

 आवश्यक  दूसरी  स्कीम  के  अन्तर्गत  भारतीय  स्टेट  बैंक  भारत  विकास  बाण्ड  जारी  जिनका

 मूल्य  अमरीकी  डालर  में  होगा  ।  ये  बाण्ड  अनिवासी  भारतीरथों  द्वारा  और  उनकी  समुद्रपा रीय  निगमित
 निकायों  द्वारा  खरीद  के  लिए  उपलब्ध  होंगे  ।  इन  बाण्डों  में  निवेश  की  कोई  अधिकतम  सीमा  नहीं
 जिनकी  परिपक्वता  अवधि  पांच  वर्ष  होगी  ।  ये  बाण्ड  अनिवासी  भारतीयों  के  बीच  पूर्णतः  हस्तान्तरणीय

 बाण्डों  से  ब्याज  पर  आयकर  से  छुट  परिपक्वता  की  अवधि  तक  बाण्ड  धनकर
 से  भी  मुक्त  अनिवासी  धारक  के  लिए  बाण्ड  का  अंकित  मूल्य  और  उस  पर  ब्याज
 को  विनिमय  दर  संरक्षण  के  साथ  प्रत्यावर्तीत  किया  जा  इन  बाण्डों  को  निवासियों  को

 उपहार  रूप  में  भी  दिया  जा  सकता  जिन्हें  देश  में  प्रेषणाओं  के  लिए  पहली  स्कीम  की  तरह  उन्मुक्ति
 और  क्षमा  प्रदान  की  ऐसी  क्षमा  और  उन्मुक्ति  केवल  प्रथम  निवासी  दान
 कर्ता  को  ही  उपलब्ध  इस  उपहार  पर  उपहार-कर  से  छूट  निवासी  दान
 प्राप्तकर्ता  बाण्ड  धारक  को  भी  विनिमय  दर  संरक्षण  और  आयकर  तथा  धनकर  से  परिपक्वता
 तक  उसी  छूट  का  अधिकार  किन्तु  राशि  केवल  भारत  में  रुपयों  मे ंअदा  की  जाएगी  और  उसे
 विदेश  नहीं  भेजा  जा  सकेगा  ।  ये  बाण्ड  देश  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  सभी  महत्वपूर्ण  शाखाओं  में
 30  1991  को  कायें  समाप्ति  तक  बिक्री  के लिए  उपलब्ध  होंगे  ।  स्कीम  के  ब्यौरे  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  घोषित  किए  मैं  सदन  के  सम्मुख  आवश्यक  विधान  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 104.  अप्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  अपने  प्रस्ताव  तैयार  करते  समय  मैंने  विस्तृत  सन्दर्भ  को
 ध्यान  में  रखा  हमारी  पार्टी  क ेचुनाव  घोषणा  पत्र  में  किए  गए  वायदों  के  हमें  यह  भी  सुनिश्चित
 करना  है  कि  आम  लोगों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाने  बाली  जरूरी  वस्तुओं  और  सामान  की
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 कीमतें  नियन्त्रण  में  रखी  आडम्बरपूर्ण  उपयोग  ज।ना  चाहिए  और  करों  का  बोझ
 समाज  के  अधिक  समृद्ध  वर्गों  द्वारा  उठाया  चाहिए  ।  इन  अनिवार्यताओं  को  ध्यान  में  रखते
 मैंने  शुल्क  तथा  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी  प्रस्त/।वों  की  इस  प्रक/र  से  संरचना  करने  का  प्रय/स  किया

 है  कि  देशज  उद्योगों  को  बढ़ावा  मिले  तथा  साथ  ही  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  मदों  के  आयात  में
 कोई  बाधा  न  हो  ।  दीर्घावधि  यदि  राजस्व  में  वृद्धि  होती  ह ैऔर  कर  अनुपालन  में  सुधार  होता  तो
 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  की  दरें  कम  हो  जाएगी  ।  अब  आयात  शुल्क
 में  कुछ  आशोधन  का  प्रयास  किया  जा  रहा है  तथा  अगले  बजट  में  प्रणाली  को  सुचारू  बनाने  तथा  दरों
 को  कम  करने  के  लिए  और  अधिक  व्यापक  आधारित  प्रयास  किए  जाएंगे  ।  मैंने  यह  सुनिश्चित
 करने  भी  प्रयास  किया  है  कि  प्रस्तावित  परिवर्तनों  से  औद्योगिक  क्षेत्र  विशेष  रूप  से
 प्रधान  उद्योगों  की  में  सुधार  हो  ।

 105.  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंधित  नियमों  और  विनियमों  को  युक्तिसंगत
 व  सरल  बनाने  का  ताकि  प्रणाली  में  होने  वाली  देरिया  दूर  हो  सकें  तथा  साथ  ही  कर  समाहर्ता  व
 करदाता  के  बीच  अन्योन्यक्रिया  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  ।  समय।भाव  को  देखते  हुए  इस  बजट  में

 ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकता  परन्तु  शीघ्र  ही  हम  कर  प्रणाली  में  संरचनात्मक  सुधारों  के

 एक  भाग  के  रूप  में  ठोस  उपाय  तैयार  कर  सकेंगे  ।

 106.  हाल  ही  के  वर्षो  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  के  लिए  अप्रत्यक्ष  करों  पर  अत्यधिक
 निर्भरता  देखने  में  आई  है  ।  इससे  लागतों  में  वृद्धि  होती  मुद्रास्फीति  बढ़ती  है  और  इसका  प्रभाव
 प्रतिगामी  होता  इसलिए  मैं  स।धन  जुटाने  के  प्रमुख  स्नोत  के  रूप  में  अप्रत्यक्ष  करों  पर  निर्भर  नहीं
 रहा  हूं  ।  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी  मेरे  प्रस्तावों  का  समग्र  जहां  तक
 केन्द्र  सरकार  का  सम्बन्ध  राजस्व  नकारात्मक  है  ।

 107.  सीमा  शुल्क  के  क्षेत्र  पिछले  समय  नवोदित  उद्योगों  के  संरक्षण  और  राजस्व

 जुटाने  की  के  उद्देश्य  से ऐसी  स्थिति  हो  गयी  है  कि  कतिपय  मदों  के  लिए  निर्धारित  आयात

 शुल्क  की  दरें  असाधारण  रूपसे  अधिक  हैं  और  अनेक  मामलो  में  ये  300  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हैं  ।

 सुधार  के  उपाय  के  रूप  मेरा  प्रस्ताव  टेरिफ  शिखरों  को  समाप्त  करना  तथा  जहां  अभी  सीमा-शुल्क
 की  बुनियादी  व  सहायक  दरों  का  योग  150  प्रतिशत  से  अधिक  उसे  कम  कर  के  150  प्रतिशत  के
 स्तर  पर  लाने  का  प्रस्ताव  जिससे  150  प्रतिशत  से  अधिक  की  टैरिफ  सीमाएं  समाप्त  हो  जाएंगी  ।

 इसके  बाद  केवल  आयातित  अल्कोहल  वाले  पेय  पदार्थ  तथा  यात्री  स।मान  इसका  अपवाद  होंगे  ।  पूरे  वर्ष

 में  इस  मद  से  132  करोड़  रुपए  की  हानि  होगी  ।

 108.  पिछले  वर्ष  राजकोषीय  स्थिति  में  गिरावट  को  देखते  हुए  शुल्क  की  सहायक  शुल्क
 दरों  को  15  1990  से  सभी  मदों  पर  बढ़ा  दिया  गया  त।कि  अतिरिक्त  साधन  जुटाए
 जा  यह  वृद्धि  युक्ति  संगत  नहीं  थी  और  भार  की  दृष्टि  से

 असमखूप  कुछ  म।मलों  में  सहायक

 शुल्क  दर  20  प्रतिशतता  बिन्दु  बढ़कर  5  प्रतिशत  से  25  प्रतिशत  और  30  प्रतिशत  से  बढ़कर  50  प्रतिशत

 हो  जबकि  कुछ  अन्य  मामलों  में  मात  5  प्रतिशतता  बिन्दु  बढ़ी  अर्थात्‌  45  प्रतिशत  से  50  प्रतिशत

 हो  गई  ।  इस  अत्यन्त  व  असमान  वृद्धि  से  कुछ  मदों  पर  शुल्कों  का  भार  अत्यधिक  बढ़  गया  और  इससे

 समग्न  कर  ढांचे  में  विकृतियां  भी  पैदा  हो  जो  विकृतियां  उत्पन्न  हो  गई  उस्हें  दूर  करने  तथा

 शुल्क  दरों  को  युक्ति  संगत  बनाने  के  लिए  मेरा  प्रस्ताव  उन  सभी  मदों  पर  10  प्रतिशत  बिम्दु  की
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 शुल्क  राहत  प्रदान  करने  का  जिनपर  20  प्रतिशत  बिन्दु  की  वृद्धि  कर  दी  गई  तथापि  छुछ  मदों

 जो  पर्यावरणात्मक  निर्यात  विदेशी  मुद्रा  बचाने  आदि  की  दृष्टि  से

 महत्वपूण्  मेरा  प्रस्तववे  15  दिसम्बर  1990  से  पहले  लागू  दरों  के  स्तर  को  वापस  लाने  का  इन
 मदों  अवशिष्ट  कच्चा  अगरबत्तियों  के  विनिर्माण  में  प्रयोग  किए  जाने  व।ला

 ईंधन  इन्जेक्शन  उपस्कर  के  लिए  मशीनरी  तथा  मुद्रण  व  समाचार-पत्र  उद्योग  क ेलिए  मशीनरीं

 की  कुछ  मर्दे  श।मिल  हैं  ।  इस  प्रस्ताव  के  फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  में  472  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि

 होगी  ।

 109.  स/मान्य  परियोजन/ओं  तथा  मशीनरी  के  लिए  पूंजीगत  सामान  पर  आयात  शुल्क  की

 प्रचलित  दरें  शैधिक  हैं  ।  यद्यपि  इस  समय  राजस्व  निहितार्थों  की  वजह  जो  इस  समय

 बहुत  अधिक  मैं  पर्याप्त  कटौती  नहीं  कर  मेरा  प्रस्ताव  शुल्क  दरों  को  85  प्रतिशत  से  कम
 करके  80  प्रतिशत  करने  का  इसके  साथ  ही  उनके  कल-पूर्जों  पर  शुल्क  की  दरों  को  भी  65

 अथवा  70  प्रतिशत  के  वर्तमान  स्तर  से  5  प्रतिशत  कम  किया  जा  रहा  इस  प्रस्ताव  के  फलस्वरुप

 पूरे  वर्ष  में  167  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होगी  ।

 110.  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  ने  सन्‌  1987  में  एक  प्रोद्योगिकीय  उन्नयन  स्कीम  शुरू  कि

 इस  स्कीम  के  अन्तगेत  ऊर्जा  उत्पादन  उपस्करों  के  पेपर  वस्त्र  मशीनरी  तथा  ऐसी
 मशीनों  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पूंजीगत  उपस्करों  के  आयात  पर  राजकोषीय  राहत
 प्रदान  की  गई  भारत  में  विनिर्मित  मशीनों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  की  दिशा  में  यह  स्कीम  बहुत
 उपयोगी  रही  है।इस  स्कीम  को  और  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  मेरा  प्रस्ताव  रियायर्ती  शुल्क
 वाली  मशीनरी  मदों  की  सूची  का  विस्तार  करने  का  जिन  पर  50  प्रतिशत  की  दर  से  रियायती  शुल्क
 लगेगा  ।  इसके  फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  में  5  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होगी  ।

 111.  हमने  अपने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  हाल  ही  में  अनेक  नए  कदम  उठाएं  हैं  ।
 अब  मैं  उन  कुछ  राजकोषीय  उपायों  का  जिक्र  जिनसे  निर्यात  प्रयासों  को  और  बढ़ावा
 मिलेगा  ।

 112.  इस  समय  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  में  लगी  इकाईयों  अथवा  100  प्रतिशत  निर्यात  प्रधान
 उपक्रमों  को  अपने  उत्पादन  का  कुछ  अनुपात  घरेलू  बाजार  में  बेचने  की  अनुमति  विद्यमान

 यह  शतते  कि  देय  उत्पाद  आयात  शुल्क  के  बराबर  होना  बाधक  सिद्ध  हुई  इन
 इकाइयों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाज।र  में  प्रभावी  ढंग  से  प्रतिस्पर्धा  करने  के लिए  बढ़ावा  दिया  जाना
 इस  प्रयोजन  के  लिए  उन्हें  घरेलू  बाजार  में  एक  आधार  का  निर्माण  करने  से  नहीं  रोका  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  प्रस्ताव  उस  सामान  पर  जिसे  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  घरेलू  ब।जार  में  बेचने  की  अनुमति
 उत्पाद  शुल्क  एक  ऐसे  स्तर  तक  कम  करने  का  जो  ऐसी  वस्तुओं  पर  लगाए  जाने  वाले

 सीमा  शुल्क  के  आधे  के  बराबर  हो  बशरतें  अन्य  बातों  के  देशज  टैरिफ
 क्षत्र  में  निमित  की  जाने  वाली  ऐसी  ही  मदों  पर  लगाए  जाने  वाले  उत्पाद  शुल्क  से  कम

 नहीं  होगा  ।

 113.  समुद्रीय  उत्पद  उद्योग  के  विकास  के  इस  उद्योग  द्वारा  अपेक्षित  विनिदिष्ट
 मशीनों  पर  शुल्क  रियायत  के  रूप  में  राजकोबीय  राहृत  प्रदान  की  गई  है  ।  मेरा  प्रस्ताव  इस  शुल्क  राहत
 को  ऐसी  मशीनरी  की  कुछ  और  म॒दों  पर  भी  लागू  करने  का  है  ।  हमारे  मछुआरों  के  कल्याण  को  ध्यान
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 में  रखते  मेरा  मछलियों  का  जाल  बनाने  के  लिए  सामान्यतः  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले
 विनिदिष्ट  धागों  को  उत्पाद  शुल्क  से  पूर्णतः  छूट  देने  का  है  ।

 संसाधित  चमड़े  के  उद्योग  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  निर्यात  प्रोत्साहन
 के  एक  उपाय  के  रूप  में  मेरा  प्रस्थाव  पोलीयूरेथीन  फिल्‍म  तथा  फोइल  तथा  साथ  ही  पोलीओल्स  पर

 सीमाशुल्क  की  बुनियादी  और  सहायक  शुल्क  को  प्रतिशत  से  40  प्रतिशत  करने  का

 सोसायनेट्स  पर  शुल्क  को  प्रतिशत  से  घटाकर  40  प्रतिशत  किया  जा  रहा  दो  महत्वपूर्ण
 चरम  यथा  टी०सी०एम०टी०बी०  और  पी०सी०एम०सी०  पर  आयात  जो  अभी

 प्रतिशत  से  अधिक  कम  करके  50  प्रतिशत  किया  जा  रहा  ये  परिरक्षक  कुछ  अन्य  रसायनों
 का  स्थान  जिनके  बारे  में  सन्देह  है  कि उनका  ककंटरोगजनन  प्रभाव  होता  मेरा  इस
 समय  चर्म  उद्योग  द्वारा  विनिदिष्ट  पूंजीगत  वस्तुओं  पर  उपलब्ध  रियायती  शुल्क  ऐसी  मशीनरी  की  कुछ
 और  मदों  पर  भी  लागू  करने  का  है  ।

 सिन्थेटिक  क्यूबिक  जो  प्राकृतिक  हीरों  के काफी  हृद  तक  समान  होता
 बड़ी  संख्या  में  शिल्पकारों  को  रोजग।र  के  अवसर  पैदा  करने  की  क्षमता  रखता  इससे  बमाए  गए

 जेवरात  भी  बड़ी  मात्रा  में  निर्यात  किए  जा  सकते  क्यूबिक  जिरकोनियम  के  देशज  विनिर्माण  को

 प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  मेरा  प्रस्तवव  कच्ची  सामग्री  जिरकोनियम  आक्साइड  तथा

 इट्रियम  आक्स।इड  पर  आयात  शुल्क  को  सर्वोच्च  प्रतिशत  से  अधिक  के  वर्तमान  स्तर  से  कम  करके

 40  प्रतिशत  करने  का  है  ।

 हमारी  कृषि  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देती  हमारे  चुनाव  घोषणा-पत्र

 में  एक  व।यदा  यह  गया  था  कि  किसानों  की  आय  रोजगार  के  अवसर  पैदा  ग्रामीण

 अर्थ-व्यवस्था  में  विविधता  लाने  तथा  ग्रामीण  औद्योगिकरण  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  खाद्य

 संसाधन  तथा  अन्य  कृषि-आधारित  उद्योगों  को  बड़े  पैमाने  पर  बढ़ावा  दिया  जाएगा  ।

 क्री  अशोक  आनम्दराव  देशमुख  :  अध्यक्ष  मैं  सभागृह  छोड़कर  जा  रहा  हूं

 .  .  हूं  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बजट  किसानों  के  लिए  नही  है  और  मैं  सदन  से

 बाक।ऊट  करता  हूं  ।

 लिनुवाद  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ऐसे  नहीं  है  ।

 व्यिवधान  ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठिए  ।

 ]

 श्री  मनमोहन  इस  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम  के  रूप  मेरा  प्रस्ताव  कृषि-आधारित

 जैसे  कि
 वनस्पति  जैली  और

 डिब्बा  बन्द  फल  तथा  सुखाई  गई  कतिपय  सोया  स्‍्टाचे  और  मांस  व  मछलियों  के

 उत्पादों  को  उत्पाद  शुल्क  से  पू"तः  मुक्त  करने  का  मैं  ऐसा  अपनी  कृषि  अर्थव्यवस्था  के  विविधीकरण

 को प्रोत्साहित संसाधित कृषि उत्पादों पर खर्च हुई उपभोक्ता की आय में किसानों का हिस्सा
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 कृषि  उत्पाद  पर  आधारित  ग्रामीण  ओद्योगीकरण  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  आधुनिक
 पश्चात्‌  प्रौद्योगिकियों  को  अपनाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कर  रहा  हूं  ।  मुझे  आशा  है  कि

 जिन  उपायों  का  मैंने  प्रस्ताव  किया  उनसे  ऐसे  उत्पादों  की  उपभोक्ता  कीमतों  में  कुछ  कमी  आएगी
 जिससे  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  युग  में  दुखी  उपभोक्ता  को  राहत  मिलेगी  ।  लगभग  84  करोड़  रुपए  की

 राजस्व  हानि  किन्सु  मुझे  विश्वास  है  कि  अर्थव्यवस्था  में  समग्र  लाभ  से  राजकोष  को  होने
 वाली  यह  हानि  प्रतिसन्तुलित  हो  जाएगी  ।

 117.  कृषि-आधारित  जूट  उद्योग  को  राहत  के  रूप  जो  चिरकालीन  समस्याओं  से  ग्रस्त
 मेरा  प्रस्ताव  उन  उत्पादों  पर  उत्पाद  शुल्क  को  660  रुपए  प्रति  मी०  टन  से  कम  करके  330  रुपए

 प्रति  मी०  टन  करने  का  जिनमें  कम  से  कम  35  प्रतिशत  जूट  रेशा  हो  ।

 118.  इस  समय  अनेक  विनिदिष्ट  थोक  कीटनाशक  तथा  कीटनाशक  मध्यवर्ती  मदों  पर  रियायती
 आयात  और  निर्यात  शुल्क  लगता  है  ।  मेरा  प्रस्ताव  कुछ  और  थोक  कीटनाशकों  तथा  कीटनाशक
 मध्यवर्ती  मदों  पर  रियायती  शुल्क  लागू  करने  का  इन  प्रस्तावों  के  फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  में  लगभग
 11  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होगी  ।

 119.  साबुन  बनाने  के  लिए  गौण  तेलों  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करने  की  एक  धन  क्रेडिट
 स्कीम  प्रचलन  में  मेरा  साबुन  बनाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  चावल  की  भूसी
 के  तेल  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  उपलब्ध  640  रुपये  प्रति  मी०  टन  के  धन  के  क्रेडिट  को  बढ़ाकर  1,000
 रुपए  प्रति  मी०  टन  करने  का  इसके  अतिरिक्त  मेरा  प्रस्ताव  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  कुछ
 और  गेर-परम्परागत  तेलों  व  विलायक  निस्सारित  तेलों  को  शामिल  करने  का  इससे
 बन  क्षेत्रों  में  हमारी  जनजातीय  स्त्रियों  के  लिए  कुछ  और  रोजगार  के  अवसर  प्राप्त  होने
 में  मदद  इन  प्रस्तावों  के  फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  में  लगभग  10  करोड़  रुपए  के  राजस्व
 की  हानि  होगी  ।

 120.  अप्रत्यक्ष  करों  के  प्रषाती  प्रभाव  को  कम  करने  क ेलिए  सन्‌  1986  में  मोडवाट  स्कीम

 शुरू  की  गई  इस  स्कीम  का  उद्योग  द्वारा  काफी  स्वागत  किया  गया  था  और  इसे  अन्य  क्षेत्रों  में  बढ़ाने
 की  काफी  मांग  रही  मेरा  प्रस्ताव  वातित  जल  के  सम्बन्ध  में  इस  स्कीम  को  फिर  से  लागू  करने  का

 है  तथा  इसका  विस्तार  करने  का  भी  प्रस्ताव  ताकि  इसके  अन्तर्गत  मानव  निर्मित  रेशों  व
 मेन्ट  याने  को  भी  उनकी  निविष्टियों  के  सम्बन्ध  में  शामिल  किया  जा  इस  स्कीम
 को  रेशों  और  याने  पर  लागू  करते  समय  मेरा  प्रस्ताव  उन  रेशों  तथा  यान  पर  शुल्क  बढ़ाने  का  नहीं  जिनपर

 हाल  ही  में  1990  में  शुल्क  बढ़ाया  गया  अन्य  रेशों  तथा  याने  पर  शुल्क  दरों
 को  समायोजित  किया  गया  है  ताकि  उत्पाद  शुल्कों  से  संग्रहों  को  पिछले  स्तर  पर  बनाए
 रखा  जा  लेकिन  मोनोफिलामेंट  तथा  मल्टीफिलामेन्ट  याने  पर  शुल्क  की
 दरें  बढ़ाई  जा  रही  हैं  ताकि  अतिरिक्त  राजस्व  जुटाया  जा  सके  ।  वातित  जल  के  सम्बन्ध  में  भी  मेरा
 प्रस्ताव  कोई  शुल्क  बढ़ाने  का  नहीं  है  ।  इन  प्रस्तावों  के  फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  में  लगभग  230  करोड़
 रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होगी  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  इस  लाभ  को  कीमतें  कम  करके  उपभोक्ता  तक

 पहुंचा  दिया  जाएगा  ।

 .  121.  मेरा  प्रस्ताव  पोलिएस्टर  मिश्रित  याने  पर  विद्यमान  उत्पाद  शुल्क  वरों  को  युक्त
 संगत  बसाने  का  अपवंचन-रोधी  उपाय  के  रूप  में  मेरा  40  प्रसिशत  उससे  कम

 194



 6  1913  )  बजंद  1991-92
 के  जन नी

 पोलिएस्टर  वाले  सूती  फेब्रिक्स  पर  उसी  दर  से  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  है  जो  40  प्रतिशत
 से  अधिक  पोलिएस्टर  वाले  सूती  फेब्निक्स  पर  ल।गू  इन  प्रस्तावों  के फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  में  लगभग
 23  करोड़  रुपए  का  राजस्व  लाभ  होगा  ।

 122.  लोगों  को  जरूरी  औषधियां  वहनीय  कीमतों  पर  उपलब्ध  कराने  के  हमारे  प्रयास
 मेरा  प्रस्ताव  पांच  विनिदिष्ट  मिरगी-रोधी  सूत्रों  को  पूर्ण  रूप  से  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त
 करने  का  इस  समय  कुछ  औषध  मध्यवर्तियों  तथा  थोक  औषधियों  पर  रियायती  दर  पर  आयात  शुल्क
 लगता  है  ।  मेरा  इस  रियायत  को  कुछ  और  औषध  मध्यवर्तियों  तथा  थोक  औषधियों  पर
 भी  लागू  करने  तथा  कुछ  और  ओऔषध  मध्यवर्तियों  पर  उत्पद  शुल्क  में  रियायत  प्रदान  करने
 का  प्रस्ताव  है  ।

 123.  खादी  और  ग्रामोद्योगों  को  विशेष  प्राथमिकता  प्रदान  करने  की  अपनी
 बद्धता  को  ध्य।न  में  रखते  हुए  मेरा  प्रस्ताव  इस  क्षेत्र  में  उत्पाद  शुल्क  में  कुछ  और  रियायतें  प्रदान  करने
 का  इस  पंजीकृत  सहकारी  महिला  समितियों  अथवा  ख।दी  व  ग्रामोद्योग
 आयोग  द्वारा  मान्य  संस्थाओं  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में विनिभित  100  रुपये  प्रति  जोड़े  स ेअनधिक
 कीमत के  जूते  पूर्णतः  मुक्त  मेरा  प्रस्ताव  छूट  की  सीमा  150  रुपये  प्रति  जोड़े  की  कीमत  तक  बढ़ाने
 का  इसके  मेरा  पंजीकृत  महिला  समितियों  और  खादी  एवं  ग्रामोद्योग
 आयोग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  संस्थाओं  आदि  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विनिमित  विनिदिष्ट
 उत्पादों  को  उपलब्ध  उत्पाद  शुल्क  की  पूरी  छूट  का  लाभ  सिन्थेटिक  डिटरजेंटों  पर  भी  लागू
 करने  का  है  ।

 124.  अब  मैं  उन  कुछ  उपायों  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  जिन्हें  मैं  हमारे  पर्यावरण  की  सुरक्षा  व

 परिस्थिति  के  परिरक्षण  के  लिए  प्रस्ताव  करना  चाहता  घटती  हुई  बनसम्पदा  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  हमें  अपने  दुर्लभ  साधनों  का  परिरक्षण  करना  चाहिए  |  इसलिए  जैसा  कि  मैंने  पहले  अपशिष्ट

 कागज  तथा  कच्चे  काष्ठ  पर  आयात  शुल्क  की  वहीं  दरें  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  15  1990

 से  पहले  प्रचलित  मेरा  एल्यूमिनियम  के  खिड़कियों  तथा  उनके  फ्रेमों  को  उत्पाद

 शुल्क  से  मुक्त  करने  का  भी  है  ताकि  निर्माण  कार्यकलापों  में  काष्ठ  के  स्थान  पर  एल्यूनिमियम  के

 उपयोग  को  बढ़ावा  मिले  ।  फ्लाई  जो  एक  प्रदूषक  पदार्थ  के  उत्पादक  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के

 उद्देश्य  मेरा  25  प्रतिशत  से  अधिक  फ्लाई  ऐश  अथवा  फोसफोजिप्सम  वाले  विभिन्‍न  निर्माण

 संघटकों  को  उत्पाद  शुल्क  से  पूर्णतः  मुक्त  करने  का  मेरा  फोसफोजिप्सम  को  जो  उ्वेरक

 उद्योग  का  एक  उप-उत्पाद  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  करने  का  त।कि  किसानों  द्वारा  इसके  प्रयोग  को

 प्रोत्स।हन  मिले  ।

 125.  इस  बात  से  शायद  ही  कोई  असहमति  व्यक्त  करे  कि  ह।ल  ही  के  समय  में  मैं  सबसे

 ज्यादा  परेशान  वित्त  मंत्रियों  में  स ेएक  हूं  ।  मेरे  सम्मुख  जो  दूभर  कार्य  है  उसके  निष्पादन  के  लिए  मुझे
 समाचर-पत्रों  क ेसहयोग  की  जरूरत  सदभावना  के  तौर  पर  मेरा  प्रस्ताव  मानक  न्यूजप्रिट  को

 आयात  शुल्क  से  मुक्त  करने  का  जिस  पर  इस  समय  450  रुपए  प्रति  मी०  टन  का  शुल्क  लगता  है  ।

 मैंने  मुद्रण  तथा  समाच।र-पत्र  उद्योग  द्वारा  अपेक्षित  कतिपय  विनिर्दिष्ट  मशीनरी  और  उपस्कर  पर

 आयात  शुल्क  की  वहीं  दरें  लागू  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जो  15  दिसम्बर  1990  से  पहले  लागू
 समाचार-पत्नों  के  मान्यताप्राप्स  कैमेरामेनों  द्वारा  फोटोग्राफिक  सामान  के  निःशुल्क  आयात  की  मौद्धिक

 सीमा  बतंमान  30,000  रुपए  के  स्तर  से  बढ़ाकर  60,000  रुपए  की  जा  रही  इन  प्रस्तावों  के
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 फलस्वरूप  पूरे  वर्ष  में  9  करोड़  रुपये  स ेअधिक  के  राजस्व  की  हानि  अध्यक्ष  मुझे  यह

 कहने  दीजिए  कि  कल  के  सम्पादकीय  पढ़ने  के  बाद  मैं  इन  प्रस्तावों  पर  पुनविचार
 कर  सकता  हूं  ।

 126.  वित्त  मंत्री  के  रूप  में  मेरी  नियुक्ति  होने  के  बाद  मुझे  अपना  काफी  समय  कार्यालय

 में  ही  बिताना  पड़ा  यह  स्वाभाविक  है  कि  इससे  मेरी  पत्नी  बहुत  नाखूष  यह  सदन  इस
 बात  से  सहमत  होगा  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  स्वास्थ्य  के लिए  यह  अच्छा  नहीं  यदि  देश  के  वित्त

 मंत्री  के  सम्बन्ध  उसके  अपने  घर  के  वित्त  मंत्री  के साथ  कटु  हो  जाएं  ।  मेरा  प्रस्ताव  है  कि
 तांबे  और  स्टेनलेस  स्टील  से  बने  बतेनों  क ेलिए  फिलहाल  उपलब्ध  उत्पाद  शुल्क  से

 अदायगी  की  पूर्ण  छूट  को  कुछ  अन्य  घरेलू  विशेष  रूप  से  टिफिन  बकसों  पर  लागू  कर

 जाए  ।

 127.  इसी  बात ने  मुझे  यह  प्रस्त।व  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  है  कि  अद्धं-स्वचालित  प्रक्रिया

 द्वारा  निर्मित  विनिदिष्ट  टेबलवेयर  पर  उत्पाद-शुल्क  20  प्रतिशत  से  घटाकर  15  प्रतिशत  कर

 दिया  जाय  ।  घर  में  शांति  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  और  साथ  ही  माउथ  ब्लोन  प्रक्रिया

 ग्लासवेयर  के  विनिर्माण  में  श्रम  की  गहन  प्रकृति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  प्रस्ताव  ऐसे  ग्लासवेयर

 पर  उत्पाद  शुल्क  को  कम  करके  15  प्रतिशत  सम।न  रूप  से  करने  का  कुछ  लोग  मेरे  इस  काम  को

 पसंद  नहीं  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  अधिकांश  गृहिणियां  जो  कीमतों  के  बढ़ते  हुए  स्तर  से  दुःखी

 हैं  मेरी  इस  कार्रवाई  की  सराहना  करेंगी  ।

 128.  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  किए  गए  वायदें  के  मैं  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  भरसक  प्रयास  करूंगा  कि  अप्रत्यक्ष  करों  जरूरी  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  अत्यधिक  बोझ  न  पड़े  ।

 घोषणापत्र  में  सूचीबद्ध  मदों  में  से  इस  समय  अन्तर्देशीय  पत्रों

 तथा  लिफाफों  व  स्‍्टोव  की  कतिपय  किस्मों  पर  कोई  उत्प।द  शुल्क  नहीं  सूती  साड़ियों  और  धोतियों

 पर  बिक्री  कर  के  एवज  में  केवल  अतिरिक्त  उत्प।द  शुल्क  जो  सारा  का  सारा  राज्यों  को  मिलता

 मैंने  पहले  ही  खाद्य  तेलों  को  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  किया  60  वाट

 तक  के  बिजली  के  बल्ब  पहले  ही  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  हैं  ।  अब  मेरा  प्रस्ताव  अधिक  वाट  वाले

 बल्बों  को  भी  उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी  से  मुक्त  करने  का  जिन  पर  इस  समय  एक  रुपया  प्रति  बल्ब

 के  हिस।ब  से  शुल्क  ऊर्जा  बचत  वाले  चूल्हे  भी  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  में  50  सी  ०सी  ०

 से  अधिक  किन्तु  सी०  से  अनधिक  इंजिन  क्षमता  वाले  दुपहिया  वाहनों  पर  उत्पाद

 शुल्क  को  20  प्रतिशत  से  कम  करके  15  प्रतिशत  करने  का  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 129.  मैं  इस  बात  को  भी  स्वीकार  करता  हुं  कि  मैंने  जो कर  राहत  दी  है  वे  स्वयं  आवश्यक  वस्तुओं
 की  क॑मतों  के  सम्बन्ध  में  हमारे  घोषण।पत्र  में  उल्लिखित  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  की  दिशा  में  एक  बहुत  छोटा

 कदम  है  ।  इस  उद्देश्य  के  अनुसरण  मैं  उद्योग  और  व्यापार  के  प्रतिनिधियों  को  आमन्त्रित  करता  हूं
 कि  वे  हम।री  सरक।र  के  स,थ  मिलकर  बैठें  वे  प्रक्रियाएं  तय  की  जा  सकें  जिनके  अनुस।र  हमारे

 चुनाव  घोषणा  पत्र  में  दिए  गए  कीमत  संबंधी  लक्ष्यों  को आम  आदमी  की  भलाई  के  लिए  किस  प्रकार

 अच्छे  ढंग  से  प्राप्त  किया  जा  सके  ।

 130.  जो  विदेर्णी  मुद्रा  के अजन  का  एक  महत्वपूर्ण  ्लोत  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 मैं  साहसिक  खेलक्द  से  सम्बन्धित  उपस्कर  पर  आयात  शुल्क  की  दरों  जो  लगभग  100  से

 300  प्रतिशत  तक  कम  करके  40  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हुं  ।
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 131.  रुपए  के  विनियम  दर  संबंधी  ह।ल  ही  के  सम;योजन  को  देखते  मैं  स।म।न  भत्ते  एवं
 वास्तविक  उपहा।रों  की  शुल्क-रहित  सीम।एं  उपयुक्त  रूप  से  बढ़ाने  प्रस्तव  करता  उदाहरण  के

 लिए  व्यक्तिगत  सामान  के  लिए  सामान्य  शुल्क  रहित  भत्ते  को  2,000  रुपए  से  बढ़ाकर  2,  400  रुपए
 किया  जा  रहा  है  ।

 132.  अब  मैं  अतिरिक्त  राजस्व  जुटाने  से  सम्बन्धित  मुख्य  प्रस्तावों  की  चर्चा  ।

 133.  इस  मूल  उत्पाद  शुल्क  के  5  प्रतिशत  की  दर  से  विशेष  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता
 है  ।  मैं  इसे  बढ़ाकर  मूल  उत्पाद  शुल्क  का  10  प्रतिशत  करने  का  प्रस्त।व  करता  इस  ब।त  पर  जोर  देना
 आवश्यक  है  कि  विशेष  उत्पाद  मूल  उत्पादन  शुल्क  का  केवल  एक  प्रतिशतांक  जिसका  मूल्यों
 पर  नगण्य  प्रभाव  ।  यदि  किसी  वस्तु  पर  मूल  उत्पद  म।न  लीजिए  20
 प्रतिशत  तो  केवल  एक  प्रतिशत  की  ही  वृद्धि  होगी  ।  माचिस  तथा

 जो  सर्वसाधारण  के  उपभोग  की  वस्तुएं  इस  विशेष  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  रहेंगी  ।  इसके
 मैं  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  रहा  हूं  कि  विशेष  उत्पाद  शुल्क  में  की  गई  वृद्धि  डीजल  तथा

 वाहनों  पर  लागू  नहीं  होगी  ।  इस  प्रस्ताव  से  पूरे  वर्ष  में  1,010  करोड़  रुपए  का  राजस्व  प्राप्त

 एक  बड़ा  राज्यों  को  मिलेगा  ।

 134.  हमारे  चुनाव  घोषणापत्न  में  एक  यह  वायदा  गया  था  कि  विशिष्ट  उपभोग  पर

 नियंत्रण  रखने  के  लिए  नीतियां  और  उपाय  तैय।र  किये  ज,एंगे  ।  इसके  अनुसरण  मेरा  प्रस्त/व

 एयर  जिनमें  कम्प्रेसर  भी  सम्मिलित  मोटर  आड़ियों  और

 वीडियों  कैसेट  वीडियो  पिक्चर  रंगीन  टेलीविजन  वीसीअ/र  तथा  वीसीपी

 पर  उत्पाद  शुल्क  दरों  में  वृद्धि  करने  का  है  ।

 135.  मैं  रेफ़ीजिरंटरों  उनकी  क्षमता  के  200  रुपए  से  लेकर  800  रुपए  तक

 तथा  एयर  कन्‍्डीशनरों  पर  2,000  रुपए  से  लेकर  30,000  रुपए  तक  के  उत्पाद  शुल्क  की  बढ़ोत्तरी  का

 प्रस्ताव  करता  7.  5  मीट्रिक  टन  तक  की  क्षमता  वाले  एयर  कन्डीशनरों  के  कम्प्रेसरों  पर  उत्पाद

 शुल्क  में  1,800  रुपए  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  रखता  इन  प्रस्त।वों  से  पूरे  वर्ष  में लगभग  9  करोड़

 रुपए  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 136.  मोटर  करों  पर  इस  समय  50  प्रतिशत  की  दर  से  उत्प।द  शुल्क  लगता  मैं  इस  उत्पाद

 शुल्क  को  बढ़ाकर  60  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  लेकिन  टैक्सियों  पर  30  प्रतिशत  की  दर  से

 लगने  वाले  शुल्क  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  इस  प्रस्ताव  में  प्रति  वर्ष  150  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त

 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 137.  मैं  आडियो  कैसेट  टेपों  पर  लगने  वाले  उत्पाद  शुल्क  को  3  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर  से  बढ़ाकर

 5  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर  तथा  वीडियो  टेपों  पर  10. 50  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर  से  बढ़ाकर

 15  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर  करने  का  प्रस्ताव  करता  इस  प्रस्ताव  से  पूरे  वर्ष  में  29  करोड़  रुपए  का

 अनुमानित  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 138.  टेलीविजन  सेटों  के  सम्बन्ध  मैंने  इनके  स्क्रीन  के  अककार  के  अनुसार  उत्पाद  शुल्क  में

 500  रुपए  तथा  700  रुपए  प्रति  सेट  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  करता  मैं  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  पर  भी
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 उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  मैं  श्य।म-श्वेत  टेलीविजनों  को  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त
 रख  रहा  हूं  तथा  यह  बोझ  अब  पिक्चर  ट्यूबों  पर  पड़ेगा  ।  मैं  बी  एच  एस  टाइप  के  वी  सी  आर  तथा  वी
 सी  पी  पर  उत्पाद  शुल्क  में  400  रुपए  तथा  250  रुपए  और  अन्य  प्रक/र  के  वी  सी आर  पर  तथा
 बीसी  पी  पर  25  प्रतिशत  से  30  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  करता  इससे  पूरे  बर्ष  में  66

 करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  प्राप्ति  होगी  ।

 139.  जो  कि  स्वास्थ्य  के  लिए  के  लिए  हानिकारक  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 प्रत्येक  वित्त  मंत्री  को  कुछ  न  कुछ  प्रयास  करना  पड़ता  है  ।  मैं  भी  इस  परम्परा  का  पालन  करते  हुए
 सिगरेट  पर  कर  में  वृद्धि  करूंगा  ।  फिल्टर-रहित  सिगरट  के  सम्बन्ध  में  इनकी  लम्बाई  के  अनुसार  प्रति

 हजार  सिगरेटों  पर  10  रुपए  से  लेकर  25  रुपए  तक  के  शुल्क  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  करता  फिल्टर
 वाली  सिगरेट  पर  35  रुपए  से  लेकर  125  रुपए  प्रति  हजार  सिगरेट  की  दर  से  शुल्कमें  वृद्धि  होगी  ।
 85  मि०मी०  से  अधिक  आकार  की  फिल्टर  वाली  सिगरेटों  पर  उत्पाद  शुल्क  टैरिफ  में  निर्धारित
 तम  सीमा  दर  लागू  होगी  ।  इससे  हमें  पूरे  वर्ष  में  300  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 140.  ब्राण्ड  वाली  हस्त-निर्मित  बीड़ियों  पर  3.  75  रुपए  प्रति  हजार  की  दर  से  उत्पाद  शुल्क
 यद्यपि  सिगरेटों  पर  शुल्क  में  लगभग  हर  वर्ष  वृद्धि  की  गई  परन्तु  बीड़ियों  पर  1986  से

 उत्पाद  शुल्क  में  कोई  परिवर्तेन  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  देश  के  राजकोष  में  अपने  अंशदान  में

 वृद्धि  करने  के  अवसर  से  बीड़ी  पीने  वालों  को  वंचित  नहीं  रखा  जाना  मैं  पेपर-रोल्ड

 बीडियों  को  ब्रान्ड  वाली  हस्त  निर्मित  किस्म  की  बीड़ियों  की  पर  शुल्क  को  बढ़ाकर  4.50  रुपए
 प्रति  हजार  करने  का  प्रस्ताव  करता  पेपर  रोल्ड  बीड़ियों  पर  10  रुपए  प्रति  हजार  की  दर  से  शुल्क

 लेकिन  अन्य  हस्त  निर्मित  बीड़ियों  की  वर्तमान  कर  मुक्ति  व्यवस्था  जारी  रहेगी  ।  इससे  पूरे
 वर्ष  में  33  करोड़  रुपए  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  ।

 141.  तम्बाकू  रहित  पान  मसालों  पर  उत्पाद  शुल्क  विशिष्ट  दर  से  लागू  होता  मैं  इस  पर
 उत्पाद  शुल्क  5  रुपए  और  10  रुपए  प्रति  किलोग्राम  बढ़ाने  का  प्रस्त॥व  रखता  जो  इसके  मुल्य  पर
 आधारित  होगा  ।  इससे  पूरे  वर्ष  में  4  करोड़  रुपए  का  राजस्व  लाभ  होगा  ।

 142.  चीनी  पर  उत्प।द  जिसे  विशिष्ट  आधार  पर  लगाया  जाता  में  1983  से  कोई
 परिवर्तन  नहीं  किया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  मूल्यानुस।र  भार  में  कमी  आई  क्योंकि  पिछली
 अवधि  के  दौरान  चीनी  कीमतों  में  काफी  वृद्धि  हुई  लेवी  वाली  चीनी  पर  उत्पाद

 शुल्क  का  वर्तमान  खुली  बिक्री  वाली  चीनी  पर  भार  की  तुलना  में  अधिक  है  ।  इस  स्थिति  में

 सुधार  करने  के  मैं  खुली  बिक्री  वाली  चीनी  पर  उत्पाद  शुल्क  को  50  रुपए  प्रति  क्विन्टल  के  वर्तमान
 स्तर  से  बढ़ाकर  71  रुपए  प्रति  क्विन्टल  करने  का  प्रस्ताव  करता  इससे  खुली  बिक्री  वाली
 जिसका  मूल्य  बाजार  में  लगभग  10  रुपए  प्रति  किलोग्राम  पर  2  पैसे  प्रति  किलोग्राम  का  अतिरिक्त
 कर  भार  पड़ेगा  ।  इस  प्रस्ताव  से  पूरे  वर्ष  में  122  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  राजस्ब  प्राप्त  होने  की आशा

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेची  जाने
 बाली  लेवी  वाली  चीमी  पर  उत्पाद  शुल्क  में  बढ़ोत्तरी  करने  का  मेरा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 143.  मैं  खांडस।री  चीनी  वस्तुओं  की  उस  सूची  में  जिन  पर  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क
 लगता  बाहर  रखने  प्रस्ताव  राज्य  यदि  चाहें  खांडसारी  चीनी  पर
 बिक्री  कर  लगा  सकती  हैं  ।
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 144.  जो  कि  चीनी  उद्योग  का  एक  उप-उत्पाद  पर  अभी  120  दुपए  प्रति  टल
 की  दर  से  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता  शीरे  के  एफ  बड़े  भाग  का  उपयोग  शराब  बनाने  के  लिए  किया
 जाता  इन  परिस्थितियों  में  इस  पर  अधिक  दर  से  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जा  सकता
 मैं  शीरे  पर  उत्पाद  शुल्क  को  बढ़ाकर  150  रुपये  प्रति  टन  करने  का  प्रस्ताव  रखता  हूँ  ।  इससे  वर्ष  में  13

 करोड़  रुपये  का  अनुमानित  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 145.  सरकार  द्वारा  घोषित  किए  गए  उपायों  से  होने  वाले  राजस्व  परिणामों  का  विवरण
 वित्स  विधेयक  के  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  दिया  गया  है  ।

 146.  सीमा  शुल्क  अधिनियम  और  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  सम्बन्धी  टैरिफों  में
 परिवर्तन  करने  के  उद्देश्य  से  वित्त  विधेयक  में  कुछ  संशोधन  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया
 नेशनल  कन्वेंशन  आन  दि  हा  रमोनाइज्ड  सिस्टम  की  शर्तों  के  अनुरूप  हमारे  देश  में  अपनाए  गए  हा रमोनाइज्ड
 कोमोडिटी  डिस्क्रिप्न  एण्ड  कोडिंग  सिस्टम  के  संशोधनों  पर  आधारित  सीमा  शुल्क  टैरिफ  में  कुछ

 संशोधन  सम्मिलित  है  ।  ये  संशोधन  केवल  समर्थनकारी  प्रावधान  है  तथा  इनसे  राजस्व
 सम्बन्धी  परिणामों  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  इसके  मौजूदा  अधिसूचनाओं  में  से

 कुछेक  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  सदन  का  समय  बचाने  की  दृष्टि  से  मेरा  उनके  बारे  में  बताने  का
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 147.  उत्पाद  शुल्कों  में  की  गई  बढ़ोत्सरियों  से  पूरे  वर्ष  के दौरान  1,799.  00  करोड़  रुपए  का
 राजस्व  प्राप्त  जब  कि  राहृत  की  राशि  358.  06  करोड़  रुपए  इस  प्रकार  एक  पूरे  बर्ष  में
 उत्पाद  शुल्कों  से  1,440.  94  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  प्राप्ति  जिसमें  से  राज्यों  का  हिस्सा
 750.  04  करोड़  रुपए  होगा  तथा  शेष  690.  90  करोड़  रुपए  केन्द्र  को  प्राप्त  सीमा  शुल्कों  में
 परिवतेन  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  से  एक  पूरे  वर्ष  में  822.  52  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  तथा
 78.00  करोड़  रुपए  का  राजस्व  लाभ  प्राप्त  होगा  ।  सीमा  शुल्कों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  के

 एक  पूरे  वर्ष  में  744.  52  करोड़  रुपए  की  निवल  हानि  होगी  ।  इस  सीमा  शुल्कों  और
 उत्पाद  शुल्कों  से  प्राप्त  होने  वाले  696.  42  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  निवल  राजस्व  की  तुलना

 एक  पूरे  वर्ष  राज्यों  को  750.  04  करोड़  रुपये  लाभ  जबकि  केन्द्र  को  53.  62

 करोड़  रुपए  की  हानि  होगी  ।

 148.  सीमा  शुल्कों  और  उत्पाद  शुल्कों  में  परिवर्तनों  को  25  1991  से  प्रभावी  बनाने
 के  उद्देश्य  स ेजारी  की  जाने  वाली  अधिसूचनाओं  की  प्रतियां  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएंगी  ।

 149.  प्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  मैंने  जो  प्रस्ताव  किए  उनसे  2,139  करोड़  रुपए  की
 प्राप्ति  जिनमें  से  97  करोड़  रुपए  राज्यों  को और  2,042  करोड़  रुपए  केन्द्र  को  प्राप्त

 सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  मेरे  प्रस्तावों  से  चालू  वर्ष  में  510  करोड़  रुपए  के  निवल  राजस्न  की  हानि

 होगी  तथा  संघ  उत्पाद  शुल्क  से  संबंधित  प्रस्तावों  के  फलस्वरूप  चालू  वर्ष  के  शेष  भाग  में  988  करोड़

 रुपए  का  निवल  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुमान  जिसमें  से  राज्यों  के  हिस्से
 516  करोड  रुपए  आएंगे  तथा  केन्द्र  के  हिस्से  में  473  करोड़  रुपए  प्रत्यक्ष  और

 अप्रत्यक्ष  दोनों  को  ही  ध्यान  में  रखते  चालू  वर्ष  में  केन्द्र  को  2,005  करोड  रुपए
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 का  निवल  लाभ  होने  का  अनुमान  है  और  इसके  साथ  केन्द्र  का  बजटीय  घाटा  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान

 7,719  करोड़  रुपए  होने  का  अनुम।न  राजस्व  घाटा  13,854  करोड़  रुपये  और  राजकोषीय
 घाटा  37,727  करोड  रुपए  होगा  ।

 150.  अब  मैं  अपने  भाषण  को  लगभग  समाप्त  करता  समाप्त  करने  के  पूर्व  सं

 एक  व्यक्तिगत  बात  कहना  वर्षों  एक  पत्र  में  जिसे  जवाहरलाल  नेहरू  ने  युवा  इंदिरा  गांधी
 को  लिखा  उन्हें  सलाह  दी  थी  कि  देश  के  कामकाज  से  निपटते  समय  एक  व्यक्ति  को  भावनाओं  से
 ओतप्रोत  होना  परन्तु  कभी  भी  भावुक  नहीं  चाहिए  ।  अगर  मैं  ऐसे  अवसर  पर

 कुछ  भावुक  होने  से  बच  नहीं  सकूं  तो  सदन  मुझे  क्षमा  करेगा  ।

 151.  मेरा  जन्म  एक  निर्धन  परिवार  में  एक  सतत  रूप  से  सूखा  ग्रस्त  गांव  में  हुआ  जो  अब
 पाकिस्तान  का  एक  हिस्सा  है  ।  विश्वविद्यालय  की  छात्रवृत्तियों  और  अनुदानों  के  फलस्वरूप  मेरे  लिए
 भारत  तथा  साथ ही  इंग्ल॑ण्ड  में  कॉलिज  में  शिक्षा  प्राप्त  करना  संभव  हो  सका  ।  इस  देश  ने  अपने  प्रभुसत्ता
 सम्पन्न  गणराज्य  के  कुछ  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  पदों  पर  नियुक्त  करके  मुझे  सम्मानित  किया  यह  एक
 ऐसा  ऋण  जिसे  मैं  कभी  भी  पूरी  तरह  से  अदा  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  सबसे  अधिक  यही  कर  सकता  हूं
 कि  मैं  अपनी  पूरी  निष्ठा  और  लगन  के  स।थ  अपने  देश  की  सेवा  करने  का  वचन  मैं  ऐसा  करने  के  लिए
 सदन  को  वचन  देता  एक  वित्त  मंत्री  को  सख्त  पड़ता  मैं  ऐसा  बनने  का  प्रयास  करूंगा  ।
 जब  राष्ट्र  के  हितों  की  रक्षा  करने  की  बात  आएगी  तो  में  दृढ़  रहूंगा  ।  परन्तु  मैं  वादा  करता  हूँ  कि भारत
 की  जनता  के  बारे  में  सोचते  समय  मैं  विनम्र  रहूंगा  ।  मैं  किसी  भी  तरह  अपने  समानता  और  सामाजिक
 न्याय  की  खोज  में  राष्ट्र  की  दृढ़  और  अटल  से  मुंह  नहीं  मोडूंगा  ।  मैं  यह  कभी  नहीं  भुलूंगा  कि
 अन्ततः  सभी  आशिक  प्रक्रियाएं  हमारी  जनता  के  हितों  की  सेवा  करने  के  लिए  सामाजिक  न्याय  और
 उत्कृष्टता  की  खोज  के  लिए  वचनबद्धता  के  माध्यम  से  ही  हम  अपने  लोगों  से  संग्रहित  राशि  विकास
 के  लिए  अच्छी  तरह  से  उपयोग  कर  सकते  उसे  एक  ऊँचा  नैतिक  उद्देश्य  प्रदान  कर  सकते  है  और

 राष्ट्रीय  एकता  की  भावना  को  जीवित  रख  सकते  मैं  यह  कभी  नहीं  भुलूंगा  कि  अज्ञानता
 और  बीमारी  के  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक  बड़े  पैमाने  पर  सामजिक  और  आधिक  सुधार
 केवल  तभी  सफल  हो  सकते  जब  इनके  पीछे  उच्च  आत्म-त्याग  और  निष्ठा  की
 भावना  निहित  हो  ।

 152.  हमारा  देश  इस  समय  जिस  गंभीर  आर्थिक  संकट  का  सामना  कर  रहा  उसके  सम्बन्ध  में
 सरकार  की  ओर से  दृढ़  कारंवाई  करने  की  आवश्यकता  हम  इस  भूमिका  को  निभाने  के  लिए  पूरी
 तरह  तैयार  हमारी  पार्टी  देश  को  एक  प्रभावी  सरकार  उपलब्ध  कराएगी  ।  हम।री  हमारी
 मालिक  हम  महसूस  करते  हैं  कि हमारी  सरकार  की  भूमिका  हमारी  जनता  को  शक्ति  प्रदान
 करने  की  होगी  कि  वे  अपनी  पूरी  क्षमता  का  अहसास  कर  सकें  ।  यह  एक  व्यापक  हमारी
 एक  सुविचारित  कार्यनीति  और  भारत  को  एक  बार  फिर  गतिशील  बनाने  के  लिए  प्रभावशाली  कार्रवाई
 कार्यक्रम  का  एक  महत्वपूर्ण  घटक  है  ।

 153.  हम  उस  लम्बे  और  कठिन  मार्ग  की  कठिनाइयों  को  कम  करके  नहीं  बता  रहे
 जिसपर  हमने  चलने  का  निश्चय  किया  है  ।  परन्तु  विक्टर  हम  गो  ने  एक  बार  कहा
 में  कोई  भी  शक्ति  उस  विचार  को  नहीं  रोक  सकती  जिसका  समय  आ  गया  मैं  इस  महान  सदन  को

 सुझाव  हैँ  कि  विश्व  में  एक  प्रमुख  अधिक  शक्ति  के  रूप  में  भारत  का  उभरना  एक  ऐसा  ही  विचार
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 »  पूरे  विश्व  के  सामने  मैं  जोर  देकर  और  स्पष्टतः  कहता  अब  भारत  सजग  हम  विजयी

 हम  कामयाब  होंगे  ।

 154.  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  बजट  इस  महान  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 7.00  म०्प०

 विस  2)  विधेवक,*  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मंत्री  अब  वित्त  2)  1991  पुरः:स्थापित  करने  की
 मती  या  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 वित्त  संत्री  मनमोहन  सिंह  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  लागू  करने  सम्बन्धी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  ल।गू  करने  सम्बन्धी
 विधेयक  को  प्रःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  सनसमोहम  सिह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  वित्त  2)  1991  पुरःस्थापित  किया  जा  चुका  है  ।

 अब  सभा  25  1991  को  ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 7.12  मण्प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  25  जुलाई  1991/3  1913  के  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई  ।

 7
 24-7-91  के  भारत  के  राजपत्न  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 करराष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।
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